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 LOK  SABHA

 Friday  April  l,  966/Chaitra  i,  888
 (Saka)

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the
 Clock

 (Mr,  SPEAKER  in  the  Chair]
 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 सोने  के  स्थानों  (स्मोकिंग  बच)  का  आरक्षण

 +
 *g92.  eft  भागवत  शा  आजाद  :

 थीं  qo  Mo  हिंदी  :
 शनी  लोच  हंसना:
 थमी  fo  qo  साबित  :

 ब्या  रेख  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  लोगों  को
 रेलगाड़ियों  में  सोने  के  स्थानों  का  प्रारक्षण
 कराने  में  बड़ी  कठिनाई  होतो  है,  जब  कि
 चूस  देकर  स्थान  का  हश्मारक्षण  कराने  वाले
 लोगों  को  कोई  कठिनाई  नहीं  होती  ;

 (ख)  सोने  के  स्थानों  का  झारलषण
 कराने  में  लोगों  को  भष्टाचार  का  शिकार
 होने  से  बचाने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई
 है;  धौर

 (4)  स्थानों  के  प्रसारण  के  बारे  में
 तीसरी  श्रेणी  से  यात्रा  करने  वाले  यात्रियों  के
 लिये  उसी  प्रकार  की  व्यवस्था  न  किये  जाने
 के  क्‍या  कारण  हैं,  जिस  प्रकार  की  व्यवस्था
 वातानुकूलित  तवा  प्रथम  श्रेणी  में  यात्रा  करने
 बाले  यात्रियों  के  लिये  है  ?
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 रेलवे  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  (डा०
 राम  सुभग  सिह  )  :  (क)  जी  नहीं  ।  कभी-
 कभी,  खासकर  भीड़-भाड़  के  दिनों  में,  ऐसा
 अवसर  होता  है  कि  यात्रियों  को  शायिका
 प्राप्त  करने  में  कठिनाई  होती  है,  क्‍योंकि
 ज्ञायिकापों  की  मांग  बहुत  भ्र धिक  होती  है  ।

 (ख)  एक  बयान  सभा-पटल  पर  रख
 दिया  गया  है  t  [पुस्तकालय  में  रखा  गया,
 लिये  संख्या  एवं  ‘tlo—5958/66)

 (ग)  स्थान  आरक्षण  के  सामान्य  नियम
 सभी  दर्जों  के  लिए  एक  जैसे  हैं।  तीसरे  दर्ज
 में  सीटों  के  भारक्षण  का  प्रबन्ध  कई  रेलों  पर
 है  ।  लेकिन,  जितनी  गाड़ियां  उपलब्ध  हैं  उसे
 देखते  हुए  इस  सुविधा  का  पूरी  तरह  बिस्तार
 करना  संभव  नहीं  है  t

 शी  भारत  झा  प्रासाद  :  क्‍या  हम
 यह  मान  लें  कि  जिस  ओर  के  साथ  माननीय
 मंत्री  जी  ने  कहा  कि  स्थानों  के  प्रारक्षण  में
 कोई  बेईमानी  नहीं  होती,  उतनी  ही  यह  बात
 सच  है  ?  भ्रमर  यह  बात  उतनी  ही  सच  है,
 तो  क्‍या  कभी  माननीय  मंत्री  जी  ने  तूफान
 में,  शायरे  तक  ही  सही,  यात्रा  करके  देखा  है
 कि  रास्ते  में  किस  प्रकार  चार  पांच  रुपए  में
 बर्थ  मिल  जाता  है  ?

 डा०.  रास  शुभ  सिंह  :  जितने  जोरों  से
 मैंने  कहा  मैं  उसके  पक्ष  में  हूं  क्योंकि  प्रश्न
 भी  तो  उतने  ही  जोरों  से  पूछा  गया  है  t
 उसमें  लिखा  है  कि  क्‍या  “घूस  दे  कर  स्थान
 का  प्रसारण  कराने  बाले  लोगों  को  कोई
 कठिनाई  नहीं  होती”  ।  तो  जितनी  मजबूती
 से  यह  प्रश्न  किया  गया  उतनी  ही  मजबूती
 हे  उस  का  जवाब  दिया  गया  tT  इतना  मैं  मानता
 हूं  कि  कहीं  कहीं  कठिनाइयां  हैं  कौर  गड़बड़ियां
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 हैं,  तौर  इसके  कारण  लोग  डिसमिस  भी  किए
 जाते  हैं  ।

 श्री  भागवत  झा  प्रासाद  :  क्‍या  यह  बात
 सच  नहीं  है  कि  वैसे  आरक्षण  के  लिए  मांगने
 पर  तो  कोई  ब्य  नहीं  रहती,  पर  हैडक्वार्टर
 के  नाम  पर  शौर  अन्य  विभिन्न  तरीकों  से
 रैलवे  कर्मचारी  कुछ  बर्थ  रख  लेते  हैं  शौर  रास्ते
 में  पैसा  ले  कर  उनको  रिलीज  करते  हैं  ?

 डा०  रास  सुलग  सिह  :  ऐसी  शिकायत
 है  हेडक्वार्टर  पर  भौर  उसके  खिलाफ  एक्शन
 लिए  गए  हैं  कुछ  लोगों  को  इन  मामलों  में
 नौकरी  से  हटाया  गया  है  V  भौर  कुछ  पर
 ऐक्शन  लिया  जा  रहा  है  |  एक  भौर  बात  है
 कि  हैडक्वाटर  पर,  जहां  से  गाड़ियां  रवाना
 होती  हैं,  वहां  पर  ही  सीटें  रहती  हैं,  भौर
 इस  का  कुछ  लोग  दुरुपयोग  भी  करते  हैं,
 क्योंकि  बीच  के  स्टेशनों  के  लिए  कोई  कोटा
 निश्चित  नहीं  है  ।

 Shri  RB.  8,  Pandey:  Taking  into
 consideration  the  great  difficulties  taat
 the  passengers  have  to  face,  may  I
 know  whether  the  Railway  Ministry
 has  jotted  down  a  certain  programme
 by  which  they  promise  that  they  are
 going  to  provide  this  facility  to  the
 passengers?  How  much  time  will  it
 take?

 Dr.  Ram  Subhag  Singh:  We  are
 planning  to  provide  sleeper  accommo-
 dation  to  all  the  passengers  who  are
 going  to  travel  for  the  night  time
 latest  by  the  end  of  the  Fourth  Five
 Year  Plan.  We  had  undertaken  this
 work  and  both  for  the  metre  gauge
 fas  well  as  for  the  broad  gauge  suitable
 number  of  sleeper  coaches  are  going
 to  be  constructed,  about  550  for  metre
 gauge  and  555  for  broad  gauge.

 की  यहा पाल  सिंह  क्‍या  सरकार  इस
 बात  को  जानती  है  कि  जब  तक  डिमांड
 ज्यादा  रहेगी  पौर  सप्लाई  कम  रहेगी  उस  वक्‍त
 तक  करप्शन  नहीं  हट  सकता  t  इसमें  क्‍या
 बड़ी  बात  है  कि  सरकार  ज्यादा  स्‍लीपिंग
 कोलेज  बना  से  यह  कोई  चीन  या  पाकिस्तान
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 के  मुकाबले  की  सी  तो  बात  नहीं  है|  इसमें
 ज्यादा  कोशिश  करने  का  सवाल  नहीं  है
 यह  तो  रेलवे  की  कमाई  का  सिलसिला  है
 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  हम  इस  मामले  में
 कब  तक  सेल्फ-सीमेंट  हो  जाएंगे  t

 Wo  राम  सुलग सिंह  :  भसल  में  भात्म-
 निर्भरता  के  लिए  कोई  एक  निश्चित  लकीर
 खींचने  में  कठिनाई  है  किसी  भी  काम  के
 लिए  ।  कौर  करप्शन  के  बारे  में  तो  माननीय
 प्रश्नकर्ता  ने  स्वयं  जवाब  दे  दिया  है  कि  जब
 तक  डिमांड  से  सप्लाई  कम  है  उस  वक्‍त  तक
 यह  चलता  रहेगा।  लेकिन  सरकार  का  यही
 कत्तव्य  है  कि  हर  नाजायज  हरकत  को  रोकते
 का  प्रयास  करे  ।  मैं  यह  जरूर  भरोसा  दिलाना
 चाहूंगा  कि  इस  दिशा  में  प्रयास  करने  में  कोई
 हिचकिचाहट  नहीं  होगी  ।

 श्री  सिद्धेश्वर  प्रसाद  :  भी  एक  पूरक
 प्रश्न  का  उत्तर  देते  हुए  माननीय  मंत्री  जी  ने
 बताया  कि  हैडक्वार्टर  के  अतिरिक्त  बहुत
 कम  स्टेशनों  से  प्रसारण  की  सुविधाएं  प्राप्त
 हैं  1  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  आरक्षण  की
 सुविधा पों  के  विस्तार  में  रेलवे  मंत्रालय  की
 क्या  कठिनाई  है,  कौर  भ्र धिक  स्टेशनों  से
 आरक्षण  की  सुविधा  प्राप्त  हो  सके  इसकी
 व्यवस्था  कब  तक  की  जाएगी  ?

 डा०  राम  सुमन  सिंह  :  प्रबल  में  हावड़ा,
 बम्बई,  दिल्ली,  मद्रास  जैसे  स्टेशनों  पर.

 एक  माननीय  सदस्य  :  लखनऊ  भी  है  ।

 Bo  राम  चुभन  सिह  :  वहां  भी  कुछ
 शिकायतें  हैं  यह  मैं  मानता  हूं  ।  वहां  से  भी
 कछ  गाड़ियां  चलती  हैं  ।  इन्हीं  स्टेशनों  से
 गाड़ियां  बहुधा  चलती  हैं  शौर  वहां  आरक्षण
 होता  है  V  केवल  3  वेयर  गाड़ियों  के  भ्रमर
 स्लीपिंग  कोच  अकोमोडेशन  हैं  हालांकि  गाड़ियों
 की  तादाद  S638  इनमें  से  केवल  3
 चेयसे  में  स्लीपिंग  अकोमोडेशन  को  सुविधा
 है  बाढ  मेज  में  606  डब्बे  हैं  स्लीपिंग  कोचेज
 कौर  मीटर  गेज  में  376  हैं।  तो  इसके  जिए
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 प्रेशर  ज्यादा  रहता  है  कौर  इसीलिए  सब
 स्टेशनों  से  भ्रारक्षण  देना  सम्भव  नहीं  है  t
 इसका  विस्तार  किया  जा  रहा  है।  जो  डिस्ट्रिक्ट
 हेडक्वार्टर  के  स्टेशन  हैं  धौर  दूसरे  भी  जो  कुछ
 बड़े  स्टेशन  हैं,  भौर  कहीं  कहीं  छोटों  पर  भी
 यथासाध्य  यह  सुविधा  बढ़ाने  का  प्रयास  किया
 जा  रहा  है  t

 aft  हुकम  अन्य  कछू बाय  :  क्लिपिंग  कोलेज
 में  जो  कंडक्टर  रहते  हैं  उन्हे  रात  रात  भर  बैठ
 जाना  पड़ता  &  उन्हे  लेटने  की  सुविधा  नहीं
 मिलती  ।  क्‍या  सरकार  उनके  लिए  कुछ  स्थान
 रखने  का  विचार  रखती  है  ?

 क्या  यह  बात  सही  है  कि  जो  संसद  सदस्य
 क्लिपिंग  कोच  में  सफर  करते  हैं  उनको  भी
 साढ़े  तीन  रुपया  देना  पड़ता  है  बर्थ  के  लिए  ।
 क्या  कोई  ऐसा  सरकुलर  निकाला  गया  है,
 यदि  हां  तो  उसका  क्‍या  कारण  है  ?

 डा०  राम  सुभग  सिह  :  भगर  कोई  ऐसा
 सरकुलर  होगा  तो  मैं  उसको  देखूंगा  कौर  वह
 वापस  ले  लिया  जाएगा  क्‍योंकि  पालियामेंट
 के  सदस्यों  के  पास  तो  फर्स्ट  क्लास  का  पास
 होता  है  शौर  मैं  मानता  हूं  कि  उनको  यह
 सुविधा  मिलना  वाजिब  &  प्रखर  कहीं  बूटी
 है  तो  उसको  दूर  कर  दिया  जाएगा  ।

 जहां  तक  कंडक्टर  गार्ड  का  सवाल  है,
 उसको  थर्ड  क्लास  की  स्लीपिंग  कोच  में  बैठने
 की  जगह  दी  जाए  या  सोने  की  ?  माननीय
 सदस्य  बैठने  की  जगह  के  लिए  पूछ  रहे  हैं  या
 सोने  की  जगह  के  लिए  ?  अगर  उसको  बैठने
 की  जगह  की  कठिनाई  है  तो  उसका  प्रबंध
 किया  जाएगा  ।  जहां  तक  लेटने  की  सुविधा
 का  प्रश्न  है  हम  पहले  थर्ड  क्लास  के  लोगों  को
 सहूलियत  देने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं।  जब  तक
 उनको  यह  सुविधा  न  मिल  जाए,  रेलवे  वालों
 के  लिए  यह  सुविधा  देना  उचित  नहीं  होगा  ।
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 पटसन  का  मूल्य
 +

 “e903.  oft  विभूति  लिक  :
 नी  wo  ato  तिवारी:

 क्या  बाजीगर  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  इस  वर्ष
 पटसन  का  मूल्य  40  से  45  रुपए  प्रति  मन
 तक  रहा  है  ;  पौर

 (ख)  यदि  हां,  तो  क्‍या  i966
 सरकार  का  विचार  किसानों  से  एक  नियत
 दर  पर  पटसन  खरीदने  का  है  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Minis-
 try  of  Commerce  (Shri  Shafi  Qureshi):
 (a)  and  (b).  Due  to  the  shortage  of
 raw  jute  crop,  the  price  of  Assam
 Bottom  variety  of  raw  jute  delivered
 at  Calcutta  ranged  between  Rs.  253
 and  Rs.  78.7  per  quintal  (corres-
 ponding  to  Rs.  42.00  and  Rs.  66.50  per
 maund  respectively)  during  the  season
 1985-66.  This  js  already  much  higher
 than  the  minimum  support  price  of
 Rs.  30—per  maund  and  hence  there
 is  no  need  to  purchase  raw  jute  at
 any  fixed  rate.

 oh  त्रिमूर्ति  सिर  :  सरकार  ने  कहा  था  कि
 वह  कलकत्ता  में  जूट  30  हत्या  मन  खरीदेगी  ,
 उस  समय  प्राइमरी  मारकेट  में  उसका  मूल्य
 बीस  या  पच्चीस  रुपए  मन  था  1  राज  प्राइमरी
 मार्केट  में  जूट  की  कीमत  60  रुपए  मन  हो
 गयी  है  तो  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  सरकार
 को  इस  रेट  पर  कलकत्ता  में  खरीदने  में  क्‍या
 दिक्कत  है  ?

 शबी  हाकी  कुरेशी  :  सवाल  यह  है  कि  जूट
 की  शार्टेज  की  वजह  से  कीमतें  बढ़  गयी  थी,
 तो  हमने  एक  सीपीएम  प्राइस  फिक्स  की  है
 कौर  एग्रीकल्चरल  प्राइस  कमीक्षन  ने  भी
 35  रुपए  का  निर्ख़  मुकर्रर  किया  है।  हमारी
 कोशिश यह  है  कि  जो  90  ना  बेल्स हम
 प्रोड्यूस  करता  चाहते  हैं  उनकी  कीमत  35
 रपए  से  कम  न  हो  ।  हमारी  कोशिश  यह  हैं
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 कि  मिनिम्रम  प्राइस  38  रपए  तक  रहे  उससे
 नीचे  न  भावे  ।  राज  जो  जूट  की  कीमत  चढ़
 गयी  है  वह  इस  वजह  से  कि  प्रोडक्शन  कम
 सुधा  है  इसीलिए  डिमांड  बढ़  गयी  है  ।

 शी  विभूति  मिश्र  :  मेरे  प्रश्न  का  जवाब
 नहीं  कराया  है  1  मैं  दूसरा  प्रश्न  बाद  में  करूंगा  ।
 मैं  भ्र पने  इसी  प्रश्न  का  पहले  जवाब  चाहता  हूं
 सरकार  ने  पहल  कहा  था  कि  30  रुपये  मन
 हम  कलकत्ता  में  खरीदेंगे  |  तब  प्राइमरी  माकिट
 में  25  रुपये  बिकता  था  लेकिन  राज  प्राइमरी
 मारपीट  में  55  रुपये  और  60  रुपये  बिकता  है
 जबकि  सरकार  कहती  है  कि  वह  कलकत्ता
 में  तीस  रुपये  मन  ही  खरीदेगी  ।  यह  उस  समय
 था  जबकि  पाकिस्तान  का  भी  जूट  का  व्यापार
 खुला  था  कौर  हमारे  जूट  का  भी  खुला  था  ।
 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  सरकार  किसान
 को  इतना  देने  के  अब  हक  में  क्यों  नहीं  है  ?

 जातीय  मंगी  (थी  गुसाई  काह)  :
 यह  खुशकिस्मती  की  बात  है  कि  शार्टेज  की
 बहू  से  दाम  बढ़  गए  हैं  ।  दाम  भ्रासमान  को
 छू  रहे  हैं  ।  इसका  मतलब  यह  नहीं  है  कि
 सामाजिक  न्याय  की  तुलना  पर  हमने  जो
 मिनिमम  क्राइसिस  फिक्स  की  हैं  उन  से  ज्यादा
 सरकार  दाम  कर  दे  ।  यह  तो  कहीं  नहीं  कहा
 है  कि  फिक्स्ड  प्राइस  पर  ही  कोई  खरीदे  t
 लेकिन  मिनिमम  प्राइस  हमने  तय  की  है  ।

 थ्री  विभूति  मिल  :  सामाजिक  न्याय
 किसानों  के  लिए  भी  है  कौर  दूसरों  के  लिए
 भी  है।  सामाजिक  न्याय  के  अनुसार  खुली
 मिनिट  में  60  दौर  55  रुपये  मन  बिकता  है।

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  सरकार  कसकता  में
 किसानों  को  क्‍यों  मजबूर  करती  है  कि  वे
 तीस  रुपये  मन  बेचें  ?

 जौ  भुलाई  माह  :  मजबूर  नहीं  करती
 है।  सरकार  खरीद  ही  नहीं  रही  है  1

 थी  विभूति  मत्  :  सेरा  सवाल  तो  भाप
 सुन  लें  ।  ऐसा  लगता  है  कि  सरकार  मजबूर
 करती  है  किसानों  को  ह)  जहां  फ्री  मारपीट

 में  55  दौर  60  रुपये  भाव  है  वहां  बे  30
 रुपये  मन  बेचे  कलकत्ता  में  ।  हमारे  लिए
 सामाजिक  न्याय  की  बात  क्‍यों  नहीं  करती  है  ?
 क्यों  नहीं  सरकार  प्राइमरी  मार्किट  में  55
 रुपये  के  भाव  से  खरीदती  है  ?

 श्री  सुभाष  शाह  :  बात  यह  है  कि
 स्पोर्ट  प्राइस  का  मतलब  यह  है  कि  जब  दाम
 गिरता  हो  तो  सरकार  दखल  दे  मार्किट  में
 ताकि  ग्रोवर  को,  काश्तकारों  को  कम  से
 कम  उतना  दाम  तो  मिले,  एक  झष्छा  दाम  तो
 मिले  t  सालों  के  भेदभाव  के  बाद  तीस  रुपये
 मन  सम  बाटम  का  कलकत्ता  में  दाम  फिक्स
 किया  गया  था  ।  यह  तो  एक  एक्सीडेंट  है  कि
 क्राप  फेल  हो  गई  है  जोर  80  लाख  के  बजाय
 52  लाख  बेल्ट  का  प्रोडक्शन  हुआ  है  कौर
 दाम  बढ़  गए  हैं  ।  इससे  म्रोभज  को  फायदा
 हुआ  है।  लेकिन  इसका  मतलब  यह  नहीं  है  कि
 सपोर्ट  प्राइस  को  भी  बढ़ा  दिया  जाए  |

 Taking  over  of  Textile  Mills  by  States
 +

 804,  Shri  S.  0.  Samanta:
 Shri  Subodh  Hansda:
 Shri  Bhagwat  Jha  Asad:
 Shri  M,  L,  Dwivedi:
 Shri  P,  C.  Boroosh:

 Will  the  Minister  of  Commerce  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 ‘textile  mills  taken  over  by  the  State
 Governments  have  become  financial
 liability  to  the  States  concerned;

 (b)  if  so,  whether  the  policy  of
 taking  over  of  the  mills  is  undergoing
 any  change;  and

 (c)  the  action  the  Central  Govern-
 ment  propose  to  take  in  this  regard?

 The  Deputy  Minister  in  the  Minis-
 try  of  Commerce  (Shri  Shafi  Qureshi):
 (a)  to  (c).  It  is  for  the  State  Gov-
 ernments  concerned  to  consider  the
 position;  the  Central  Government
 have  no  information  on  this  as  far  as
 such  mills  which  are  taken  over  by
 the  States  are  concerned.  Milis  being
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 run  by  the  Central  Government  are
 generally  running  well  and  at  some
 profit,

 Shri  8,  0.  Samanta:  May  I  know
 whether  the  State  Governments  which
 took  over  some  mills  running  badly
 approached  the  Central  Government
 for  some  financia]  help?

 Shri  Shafi  Qureshi:  So  far  0  mills
 have  been  taken  over  by  the  Centre
 on  the  recommendations  of  the  State
 Governments.

 Shri  S,  0,  Samanta:  May  I  know
 on  what  conditiong  the  Central  Gov-
 ernment  will  enter  into  taking  charge
 of  the  mills  which  arg  running  at  a
 loss?

 Shri  Shafi  Qureshi:  So  far  as  the
 financial  lability  of  the  mills  is  con-
 cerned,  it  will  be  shared  on  a  fifty-
 fifty  basis.  50  per  cent  will  be  borne
 by  the  States  and  50  per  cent  by  the
 Centre,

 Oral  Answers

 शी  भागवत  झा  आजाद:  क्‍या  सरकार
 यह  उचित  नहीं  समझती  है  कि  जिन  मिलों
 को  राज्य  सरकारें  ले  लेती  हैं  प्रौढ़  जिन  पर
 कैसे  भी  व्यय  किये  जाते  हैं  भ्र ौर  उन  पैसों  को
 देने  में  केन्द्रीय  सरकार  का  भी  हाथ  रहता  है,
 यह  भी  देती  है,  समय  समय  पर  इस  बात  को
 देखा  जाए  कि  थे  मिलें  व्यवस्तिथ  ढंग  से  चलें,
 शाट  पर  न  चलें  ?  क्या  कोई  कोहन्‍्लोडिलेशन
 आपके  द्वारा  चलाया  गया  है  इम  मिलों
 के  सम्बन्ध  में  या  नहीं  ?

 थी  लिजी  1... ..  :  जिस  बरस  हम  वहां
 पर  कंट्रोलर  मुकरेर  करते  हैं  तो खयाल तो  यही
 रहता  है  कि  मिलों  को  फायदे  पर  चलाया  जाए
 और  उसकी  बाकायदा  जांच  होती  है,  बर्तन-
 'फबक्तन  जांच  होती  है  t  ताकि  मिलों  को
 फायदे  पर  चलाया  जा  सके  ।  लेकिन  जैसे
 मैंने  दर्जे  किया  है  कि  जो  मिलें  सेंटर  मे  टेक
 गोबर  की  हैं,  ये  हस  वक्त  घाटे  में  नहीं  फायदे
 में  बल  रही  हैं  1

 Shri  P.  C.  Borooah:  May  I  know
 how  many  textile  mills  there  are  in
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 the  country  on  the  verge  of  closing
 down,  how  many  of  them  can  be  revi-
 talised  and  how  many  have  to  be
 scrapped  altogether  and  if  they  are
 scrapped  whether  new  mills  are  going
 to  be  set  up  in  their  place?

 Shri  Shafl  Qureshi:  So  far  infor-
 mation  only  about  0  mills  is  available.
 We  have  taken  over  0  mills.  When-
 ever  any  necessity  arises  and  after  in-
 vestigation  is  held  it  is  found  that
 some  mills  are  not  running  at  a  profit
 or  they  cause  unemployment,  govern-
 ment  will  step  in  and  take  them  over.

 भी  दामेह्बर  डांडिया  :  सरकार  ने
 कानपुर  की  योर  मिल  लेने  का  निश्चय  किया
 था  धौर  हस  निश्चय  को  किए  हुए  छः  महीने
 हो  गए  हैं  ।  भ्र भी  तक  उस  मिल  को  चलाया
 नहीं  गया  है  ।-इसकी  वजह  से  सात  हजार
 मजदूर  बेकार  बैठे  हैं  1  मैं  जानना  चाहता  हूं
 कि  इसके  बारे  में  सरकार  क्‍या  कार्रवाई  कर
 रही  है,  ताकि  जल्दी  से  जल्दी  इस  मिल  को
 चलाया  जा  सके  ?

 The  Minister  of  Commerce  (Shri
 Manubbal  Shah):  If  I  may  supplement
 the  answer  to  the  previous  question,
 there  are  583  mills  in  the  country.
 of  which  only  8  are  affected  by  the
 threat  of  closure,  of  which  0  have
 been  taken  over  by  the  Centre.  Out
 of  the  remaining  8,  investigation  is
 going  on  with  regard  to  3  mills,  5
 mills  are  declared  to  be  scrapped,  be-
 cause  they  are  no  more  fit  for  econo-
 mic  working.  Out  of  the  10  mills
 tdken  over,  2  are  run  by  the  Central
 Government  and  the  other  8  are  run
 by  the  State  Governments.  About  the
 Muir  Mills,  which  the  hon,  Member
 referred  to,  it  has  already  been  taken
 over  by  the  authorised  controller  and
 orders  have  been  issued  to  give  them
 a  loan  of  Rs.  60  lakhs.  We  hope  that
 during  the  month  of  April  the  mill
 will  start  working.

 Shri  D.  C,  Sharma:  May  I  know  on
 what  principles  the  Government  of
 India  decides  whether  a  mill  should
 be  taken  over  by  a  State  Government



 8877  Oral  Answers

 or  by  the  Central  Government,  and
 whether  these  principles  have  been
 followed  all  along  the  line?

 Shri  P.  C,  Borooah:  My  question  is
 not  answered,  Sir.

 Shri  Manubhai  Shah:  The  broad
 principles  are  these.  Both  the  govern-
 ments  are  the  same  as  far  as  taking
 over  the  responsibility  is  concerned,
 because  in  law  even  when  a_  State
 Government  runs  it,  it  is  really  under
 the  proper  ownership  and  total  legal
 control  of  the  Central  Government.
 The  distinction  is  only  this  that  where
 the  mills  are  smaller  or  where  the
 corpus  of  the  fund  required  is  not  a
 very  large  amount,  the  local  govern-
 ment  expresses  a  desire  that  they
 would  like  to  run  them  and  the  Cen-
 tral  Government  generally  permits
 them  to  run  them  on  their  own  finan-
 cial  responsibility.  Where  the  corpus
 of  the  fund  is  very  large  or  where  for
 particular  reasons  the  Centre  feels,  for
 instance,  in  the  State  of  Pondicherry
 or  some  other  area,  that  the  Central
 Government  should  move  in,  then  it
 is  generally  run  by  the  Central  Gov-
 ernment.  There  are  no  hard  and  fast
 rules  because  both  the  things,  State
 and  the  Centre,  mean  the  same  thing
 here.

 aft  काशी  रास  गुप्ता  इंदौर  की  एक  मिल
 बन्द  पड़ी  है।  उसको  मजदूर  संगठन  ने  रुपया
 लगा  कर  लेने  की  बात  कही  थी  किन्तु  कोर्ट  ने
 यह  फैसला  दिया  कि  मजदूर  संगठन  का  रुपया
 इन  बातों  में  नहीं  लगाया  जा  सकता  है  a  मैं
 यह  जानना  चाहता  हूं  कि  कया  मंत्री  महोदय
 इस  प्रकार  का  निर्णय  सरकार  से  लेंगे  कि
 भविष्य  में  मजदूर  संगठन  भी  रुपया  लगा  कर
 मिलों  को  चलाने  की  अनुमति  मांगें  तो  बहू
 उनको  मिल  जाए  ?

 श्री  सुनाई  बाह:  मिलें  जब  खराब  हो
 जाती  हैं  कौर  जिन  में  लाखों  करोड़ों  रुपये
 की  जरूरत  होती  है  उन  में  गरीब  मजदूरों
 का  पैसा  डालना  शौर  फिर  सरकार  द्वारा  बही
 सारा  पैसा  उनको  देना  यह  कोई  प्रेक्टीकल  या
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 व्यावहारिक  बात  नहीं  है  ।  लेकिन  जहां  नई
 मिलें  लगाने  की  बात  होती  है,  कोआपरेटिव
 मिल्स  लगाने  की  बात  होती  है  वहां  वर्कर्ज
 की  कोझ्रोप्रेटि्स  को,  एग्रिकलचरिस्ट्स  की
 कोप्मोप्रेटिव्वज  को,  लेबर  यूनियंज  की  को-
 प्रोप्रेटि्ज  को  हम  एनकरेज  करते  हैं  ।

 Shri  R,  8.  Pandey:  Sir,  generally, it  has  been  found  that  so  long  as  the
 management  get  profit  they  go  on
 running  the  mill,  When  there  is  no
 profit  or  less  profit,  they  try  to  hand
 over  the  mill,  like  a  dead  baby,  to  the
 Government.  Before  the  Government
 takes  over  textile  mills  which  are
 closed  down,  there  must  be  a  proner
 investigation  to  find  out  the  reasons.
 I  know  of  several  mills  where  the
 Managements  have  tried  to  exploit
 the  funds  and  when  they  found  that
 there  was  nothing  left  in  them  they
 tried  to  hand  them  over  to  the  Gov-
 ernment.

 Mr,  Speaker:  The  hon.  Member  is
 giving  information.

 Shri  R,  S,  Pandey:  I  want  to  know
 what  is  the  hesitation  on  the  part  of
 the  Government  in  nationalising  those
 millg  that  have  been  closed  down?

 Shri  Manubhai  Shah:  The  hon.
 House  will  appreciate  that  every  year
 more  than  30  to  40  new  mills  are
 coming  up.  It  will  be  a  very  wide
 exaggeration  to  suggest  that  all  the
 mills,  all  the  600  of  them  which  I
 mentioned,  are  running  at  a  l03s  or
 that  the  industrialists  are  running  the
 mills  and  mismanaging  them.  I  agree,
 there  are  bad  people  and  bad  manage-
 ment,

 Shri  R.  S  Pandey:  What  about
 them?

 Shri  Manubhai  Shah:  I  am  coming
 to  that,  First  I  must  remove  or  dispel
 the  anxiety  in  the  minds  of  hon.  Mem-
 bers  of  this  House  created  by  the  ques-
 tion  that  has  been  put,  that  all  mills
 are  running  in  a  bad  way,  I  must
 say  most  of  the  mills  are  in  fact  run-
 ning  very  efficiently  and  producing
 good  cloth,  There  are  marginal,  2
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 or  25,  mills  which  are  running  for  the
 last  50  or  00  or  50  years  and  which
 either  due  to  mismanagement,  bad
 machinery  or  lack  of  finance  changed
 hands.  In  those  cases,  as  I  have  al-
 ready  submitted  to  this  hon.  House,
 we  are  bringing  a  Bill  amending  the
 Industries  Act  whereby,  where  a  mill
 is  taken  over  by  the  Centre  or  by
 the  State  Government  and  where
 they  find  that  the  corpus  is  worth

 ‘running  economically,  instead  of  hand-
 ing  them  over  back  to  the  old  man-
 agement,  the  controlling  interest  in
 such  mills  will  be  taken  over  by  the
 Central  Government  or  the  State
 Government.

 भरी  हुकम  चन्द  कछवाय  :  जो  मिलें
 मैनेजमेंट  के  या  मालिकों  के  सुप्रबन्ध  के
 कारण  घाटे  में  चलती  हैं  उनके  सम्बन्ध  में
 क्या  सरकार  ने  इस  बात  पर  विचार  किया  है
 या  करेगी  कि  25  परसेंट  उन  में  राज्य  सरकार
 का  हिस्सा  हो,  25  परसेंट  केन्द्रीय  सरकार
 का  हो  कौर  पचास  प्रतिशत  मजदूरों  का  हो
 श्र  उसके  आधार  पर  उस  मिल  को  चलाया
 जाए  भर  जरूरत  हो  तो  मजदूरों (की  जो
 प्राविडेंट  फंड  की  रकम  है,  उसको  भी  शेयरों
 के  रूप  में  लगाया  जा  सकता  है  ?

 Shri  Manubhai  Shah:
 gestion  for  action,

 It  is  a  sug-

 Shri  8,  M.  Banerjee:  In  reply  to  a
 question  by  Shri  Rameshwar  Tantia
 the  hon.  Minister  stated  that  Govern-
 ment  is  giving  Rs.  60  lakhs  for  the
 running  of  the  Muir  Mills.  I  want  to
 know  whether  it  is  a  fact  that  Muir
 mills  has  not  been  re-opened  because
 its  financial  requirements  is  more
 than  Rs.  |  crore.  I  would  also  like  to
 know  whether  this  money  hag  been
 paid  or  is  being  paid  because  the
 State  Government  has  assured  that
 the  Mill  will  be  re-opened  on  the
 Ist  of  May  1966.

 Shri  Manubhai  Shah:  I  do  not
 know  from  where  the  hon.  Member
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 has  collected  his  figure.  Our  preli-
 minary  estimate  of  their  requirement
 is  Rs.  60  lakhs  and  not  Rs,  4.66
 crores.  If  further  amounts  are
 needed  for  renovation,  they  will  be
 paid.

 Shri  8,  M.  Banerjee:  Has  the
 amount  been  paid?

 Shri  Manubhai  Shah:  We  have
 already  passed  orders.  The  State
 Bank  of  India  will  give  Rs,  60  lakhs
 to  the  authorised  Controller  of  Muir
 Mills  of  which  Rs.  0  lakhs  has
 already  been  paid.  Another  Rs.  50
 lakhs  will  be  paid  to  him  soon.  If
 tore  funds  are  required  in  future
 we  shal]  look  jnto  it.

 Shri  Jashvant  Mehta:  What  is  the
 total  capital  investment  of  the
 Central  and  State  Governments  in
 the  mills  which  have  been  taken  over
 by  Government?

 Shri  Manubhai  Shah:  Generally
 speaking,  capital  investment  does
 not  arise  because  we  have  no  prop-
 rietary  rights  in  these  mills,  We  are
 only  taking  over  as  authorised  Con-
 troller  for  a  period  of  5  or  l0  years.
 Therefore,  all  the  amounts  are
 debited  as  loans  to  those  institutions,

 Shri  Jashvant  Mehta:  What  is  the
 amount?

 Shri  Manubhai  Shah:  It  is  differ-
 ent  for  different  mills.

 Shri  P.  R,  Chakraverti;  In  the  con-
 text  of  the  working  of  the  textile
 mills  in  Bengal,  may  I  know  whether
 they  are  reluctant  to  go  in  for  new designs?  Have  Gov  indicated
 to  all  the  mills  that  they  should  take
 to  rationalisation  instead  of  going  to
 Government  for  gid?

 Shri  Manabhai  Shah:  I  am  glad  the
 hon.  Member  has  asked  this  question. I  had  the  privilege  of  opening  a  mill
 in  Bengal  two  months  back,  One  of
 the  most  modern  mills  called  Kalyant was  set  up  in  West  Bengal.  Nobody
 wants  to  put  up  a  mill  which  is  out-
 moded.  The  other  day  I  had  the
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 Pleasure  of  opening  a  mill  at  Jaipur,
 called  Podar  Textile  Mills  which  will
 tank  as  perhaps  one  of  the  best  in
 the  whole  world.

 Shri  K.  0.  Malaviya:  Am  I  correct
 in  my  presumption  that  when  some
 mills  becomes  inefficient  from  any
 point  of  view,  Government  have  a

 Tight  to  take  them  over  and  they  do
 take  them  over  and  after  some  time
 when  they  become  efficient  they
 hand  them  over  to  the  same  old
 party  which  is  inefficient  and  which
 has  not  done  its  duty  to  the  society?

 Shri  Manubhai  Shah:  We  are  now
 examining  that  aspect.  Very  soon  a
 Bill  will  come  before  the  House
 under  which  we  will  take  controlling
 interest  over  such  mills  where  it  is
 worth  taking  over  controlling  interest

 ‘because  they  have  become  profitable
 -after  taking  over  by  Government.

 Tractors’  Unit  in  MP.

 ~~
 °896,  Shri  R.  8,  Pandey:

 Shri  Shiva  Dutt  Upadhayaya:
 Shri  Uikey:
 Shri  A.  8.  Saigal:
 Shri  R.  8,  Tiwary:
 Shri  Chandak:
 Shri  J.  P,  Jyotighi:
 Sbri  Onkar  Lal  Berwa:
 Shri  Wadiwa:
 Shri  Parashar:

 Will  the  Minister  of  Indastry  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  the  application  from
 ‘Madhya  Pradesh  Government  for  the
 setting  up  of  an  agricultural  tractors
 manufacturing  unit  in  Madhya  Pra-
 desh  has  been  rejected  on  the  ground
 of  non-availability  of  spares  capacity;
 and

 (b)  whether,  in  view  of  the  urgent
 feed  of  the  increased  production  in
 agricultural,  Government  propose  to
 revise  the  target  capacity  and  re-
 consider  the  application?

 The  Minister  of  Industry
 Sanjivayya):  (a)  end  (४).

 (Shri  D.
 Schemes
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 envisaging  adequate  capacity  for
 meeting  the  anticipated  demand  for
 tractors  at  the  end  of  the  Fourth  Plan
 period  had  already  been  approved  by
 Government  when  the  application  of
 the  Madhya  Pradsh  Government  was
 received.  As  there  is  no  scope  for
 further  licensing,  the  State  Govern-
 ment’s  scheme  has  not  been  approved.

 Shri  R.  S.  Pandey:  Taking  into  con-
 sideration  the  necessity  for  producing
 more  foodgrains,  may  I  iknow
 whether  Government  are  going  to
 give  serious  consideration  to  the  pro-
 posal  to  give  substantial  aid  to
 Madhya  Pradesh  in  order  to  estab-
 lish  a  tractor  factory?

 Shri  D.  Sanjivayya:  The  whole
 question  was  reviewed  sometime
 towards  the  end  of  963  and  we
 found  that  the  gap  between  demand
 and  installed  capacity  was  too  much.
 Therefore,  a  public  notice  was  issued
 on  the  l3th  January  1964,  inviting
 applications  for  the  manufacture  of
 tractors.  The  last  date  was  29th
 February  4964  and  the  application  of
 the  Madhya  Pradesh  Government
 was  received  only  towards  the  end  of
 1964.  In  the  mean  while,  a  decision
 was  taken  on  the  l0th  November
 964  to  allot  quotag  of  tractors  as
 follows:  20  to  35  HP  TAPE,  Madras
 7,000.  International  Tractors  7,000;
 Tractors  and  Bulldozers  2,000;  Es-
 corts  7,000;  Eicher  Tractors  Corpora-
 tion  2,000;  35  to  50  HP  Tractors  and
 Bulldozers  5000.  In  addition,  there
 will  be  a  factory  in  the  public  sector
 to  manufacture  12,000  tractors,  The
 total  estimated  demand  at  the  end  of
 the  Fourth  Plan  is  4,000  per  annum.

 Shri  Rk  S.  Pandey:  The  hon.  Min-
 ister  says  that  the  application  from
 the  Madhya  Pradesh  Government  has
 come  a  little  late.  Instead  of  being
 strict  on  that  technical  point  will
 Government  consider  that  applica-
 tion  of  the  Madhya  Pradesh  Govern-
 ment  also  and  include  it  for  imple-
 mentation  in  the  Fourth  Plan?

 Sanjivayya:  As  I  said
 expected  demand  per Shri  D.

 earlier,  the
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 year  would  be  about  40,000  tractors
 and  we  have  now  licensed  for  the
 production  of  42,000  tractors.  I  do  not
 think  there  is  any  need  now  for  fur-
 ther  licensing.

 Shri  Harish  Chandra  Mathur:  Is  it
 not  a  fact  that  in  various  sectors  of
 industry  you  have  licensed  for  beyond
 the  targét  fixed  and,  if  go,  how  is  it
 that  in  this  particular  sector  of  the
 industry  where  we  are  giving  all  the
 emphasis  for  agricultural  develop-
 ment  and  where  the  application  is
 from  a  public  sector  and  a  State
 Government.  It  is  being  treated  in
 such  a  manner?

 Shri  D.  Sanjivayya:  As  I  said,  the
 requirement  was  only  40,000  and  we
 have  licensed  for  42,000.  Excepting
 the  public  sector  project  the  remain-
 ing  five  are  existing  factories  which
 have  applied  for  expansion  and  which
 has  been  granted.  Their  performance
 ‘during  the  Third  Five  Year  Plan
 Period  has  been  satisfactory  and  we
 have  no  doubt  whatsoever  that  they
 would  not  fall  short  of  production.

 Shri  Harish  Chandra  Mathur:  The
 question  was,  whether  jn  almost  all
 the  sectors  of  industry,  they  have
 licensed  far  beyond  the  targets  fixed
 end,  if  so,  how  is  it  that  in  this  parti-
 ‘cular  sector  of  industry  this  is  being
 done.  If  that  is  not  80,  he  shouid
 refute  that  they  have  not  done  it,
 that  is,  it  is  only  upto  the  target,
 fixed  that  they  have  done  the  licens-
 ing.  What  I  submitted  was  whether
 in  almost  all  the  sectors  of  industry
 they  have  licensed  far  beyond  the
 targets  fixed.  How  is  it  that  in  this
 particular  industry,  they  are  doing
 like  this  where  a  public  sector  and  a
 State  Government  are  concerned?

 Shri  D.  Sanjivayya:  I  have  already
 answered  that  question,  namely,  that
 it  is  not  a  question  of  permitting  any
 private  sector  project  to  come  into
 being.  Private  sector  projects  are  al-
 ready  there.  Their  performance  dur-
 ing  the  Third  Plan  period  has  been
 satisfactory  and  we  have  confidence
 that  they  would  fulfil  the  target  and,
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 therefore,  there  is  no  necessity  to  give
 any  more  licence.

 Shri  Harish  Chandra  Mathur:  Sir,
 are  you  satisfied  with  the  answer?
 My  question  was  whether  they  have
 been  been  licensing  far  beyond  the
 targets  in  almost  all  the  sectors  ar  not.
 But  here,  they  want  40,000  tractors
 and  they  have  licensed  for  42,000  tra-
 tors.  Why  in  this  particular  sector  of
 the  industry  are  they  doing  like  this?

 Shri  D.  Sanjivayya:  It  is  correct
 that  in  various  sectors;  the  licensed
 capacity  is  much  more  than  the  anti-
 cipated  production  or  the  required
 Production.  But  that  is  so  whenever
 we  think  of  licensing  new  parties.  But
 here  are  parties  who  have  been  al-
 ready  licensed  and  who  are  in  pro-
 duction  and  their  performance  is  satis-
 factory.  We  feel  confident  that  they
 would  certainly  fulfil  the  target.

 शी  यक् याल  सिह  :  क्या  सरकार  यह
 बतला  सकती  है  कि  मध्य  प्रदेश  में  कितने
 काश्तकार  ऐसे  हैं  जो  रुपया  लिये  फिरते  हैं
 कौर  सरकार  उनको  ट्रैक्टर  दे  नहीं  सकती,
 कब  तक  सरकार  इस  काम  को  कर  लेगी
 कौर  कब  तक  काश्तकार  रुपहरा  दे  कर  ट्रैक्टर
 ले  सकेंगे  1

 Shri  D.  Sanjivayya:  That  is  very
 difficult  for  me  to  answer.

 Shri  Kapur  Singh:  Have  Govern-
 ment  considered  the  urgency  of  setting
 Up  a  tractor  manufacturing  unit  in
 Punjab  and,  if  not,  why  not?

 Shri  D.  Sanjivayya:  I  have  already
 given  the  programme  for  the  Fourth
 Plan  period  and  I  do  not  think  there

 4s  any  necessity  to  set  yp  another  fac-
 tory  either  in  Punjab  or  in  Uttar  Pra-
 dgsh  or  any  other  place.

 ह...  Kapur  Singh:  I  asked  if  not,
 why  not.  He  has  not  answered  that:

 Shri  D.  Sanjivayya:  As  J  said,  one
 Project  in  the  public  sector  is  going to  be  started.  The  location  has  not
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 been  decided  upon,  So,  Punjab  is  not
 ruled  out.

 sh  रामेहवरानम्द  :  भारत  में  भ्र धि कतर
 छोटे  किसान  हैं  शौर  उन  के  पास  थोड़ी  थोड़ी
 जमीन  है,  बड़े  कृषक  बहुत  थोड़े  हैं।  मैं  जानना
 चाहता  हूं  कि  क्या  कोई  ऐसा  हल  तैयार  किया
 जा  रहा  है  जो  बैलों  के  साथ  सम्बद्ध  हो  सके
 ताकि  दो  बैलों  से  भ्रधिक  से  अधिक  भूमि
 किसान  वाह  सके  और  हमारे  उत्पादन  में  प्रतीक
 से  भ्र धिक  वृद्धि  हो  सके  ।

 Shri  D.  Sanjivayya:  There  are  also
 tillers  and  other  smaller  implements
 that  are  being  manufactured.

 Shrimati  Lakshmikanthamma:  Is
 the  Government  aware  that  there  is  a
 dearth  of  tractors,  boring  machinery
 and  bull-dozers,  and  that  farmers  even
 after  applying  for  two  or  three  ycars
 are  not  able  to  get  them,  and  if  so,
 may  I  know  whether  new  factories  in
 the  public  sector  will  be  set  up  in  the
 Fourth  Five-Year  Plan?

 Shri  0.  Sanjivayya:  I  do  not  know
 about  other  machines.  So  far  as  trac-
 tors  are  concerned,  there  is  demand
 and,  therefore,  we  are  trying  to  pro-
 duce  more.

 Shri  Warior:  In  view  of  the  fact
 that  the  Centre  has  not  as  yet  even
 decide@  where  the  tractor  factory
 should  be  set  up,  may  I  know  why
 the  application  of  the  Madhya  Pra-
 desh  Government  which  is  already
 there  cannot  be  considered  favourably
 and  why  the  Centre  should  take  the
 responsibility?

 Shri  D.  Sanjivayya:  This  is  a  Cen-
 tral  project  and  we  are  doing  it  with
 Czech  collaboration.  They  are  pro-
 viding  some  credit,  and,  therefore,  we
 are  taking  advantage  of  that.  Madhya
 Pradesh  also  will  not  be  ruled  out.

 Shri  Firodia:  What  will  be  the
 horse-power  of  the  tractor  which  will
 be  produced  in  the  public  sector?
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 Shri  D.  Sanjivayya:  In  the  publie

 sector,  it  will  be  between  2  and  8
 horse-power.

 शबी  हुकम  चन्द  कछवाय  :  मैं  यह  जानना
 चाहता  हूं  कि  मध्य  प्रदेश  भ्र धिक  अनन  उपजाऊ
 एरिया  है,  इसको  ध्यान  में  रखते  हुए  क्‍या
 बाप  भविष्य  में  जैसा  माननीय  मंत्री  जी  ने
 कहा  है  कि  हम  वहां  खोलने  को  इनकार  नहीं
 कर  सकते  तो  कब  तक  कारखाना  वहां  खोलने
 को  तैयार  होंगे  भौर  यह  जो  लाइसेंस  दिये
 गए  यह  किस  झाड़दार  पर  दिए  गए  ?  जो
 एरिया  ज्यादा  उपजाऊ  हैं  उनको  दिये  गए
 हैं  या  जो  उपजाऊ  नहीं  है  उनको  दिए  गए
 हैं?

 Shri  D,  Sanjivayya:;  Licences  have
 already  been  given.  There  is  no  ques- tion  of  issuing  further  licences.  For
 the  production  of  the  new  tractors  in
 the  public  sector  undertaking,  it  will
 take  8  months  from  Ist  January  ‘1967.

 Mr.  Speaker:  On  what  considera-
 tions  were  the  licences  given?  That
 is  what  he  wants  to  know.

 Shri  D.  Sanjivayya:  As  I  said,  so
 far  as  the  expansion  programme  is
 concerned,  no  new  licence  was  issued.
 They  are  already  there:  one  in  Madras,
 another  in  Baroda,  yet  another  in
 Bombay,  still  anothet  in  Faridabad, etc.  Therefore,  there  is  no  question of  considering  any  locations,

 Decontrol  of  Cement

 +
 °897.  Shri  Vishwa  Nath  Pandey:

 Shri  Ramachandra  Ulka:
 Shri  Dhuleshwar  Meena:

 Will  the  Minister  of  Industry  be
 pleased  to  refer  to  the  reply  given  to
 Starred  Question  No.  79]  on  the  0th
 December,  965  and  state:

 (a)  whether  Government  have
 considered  the  proposal  to  set  up  &
 Committee  composed  of  Members  of
 Parliament  to  watch  the  working  of
 the  experiment  of  decontrol  of  cement;
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 (b)  if  so,  the  composition  of  the
 Committee;  and

 (c)  the  functions  and  powers  there-
 of?

 The  Minister  of  Industry  (Shri  D.
 Sanjivayya):  (a)  to  (c).  Taking  into
 account  the  various  points  made  in
 the  course  of  the  debate,  it  is
 proposed  not  to  constitute  a
 separate  committee  composed  of
 Members  of  Parliament  to  watch  the
 working  of  decontrol  of  cement;  ins-
 tead,  it  is  proposed  to  bring  up  a
 quarterly  review  of  decontrol  before
 the  Informal  Consultative  Committee
 concerned  with  this  Ministry.

 श्री  विश्वनाथ  पांडेय  :  मैं  यह  जानना
 चाहता  हूँ  कि  जब  से  सरकार  ने  सीमेंट
 पर  से.  नियंत्रण  हटा  लिया  है  तब  से  देश  के
 प्रकार  सीमेंट  की  क्या  स्थिति  है  ?  क्या  बाजार
 में  भाव  बढ़  गया  है  या  घट  गया  है  कौर  लोगों
 को  सीमेंट  सुलभ  है  या  दुलंभ  है  ?

 Shri  D.  Sanjivayya:  Cement  is  avil-
 able;  the  price  also  has  been  fixed;
 therefore,  at  a  fixed  price  cement  is
 available.  But,  all  the  same,  a  few
 complaints  have  been  received  and
 they  have  been  passed  on  to  the  orga-
 nisation  set  up  by  the  cement  manu-
 facturers’  association  called  Cement
 Allocation  and  Co-ordinating  Orga-
 nisation  and  they  arc  looking  into
 them.  As  I  promised,  there  will  be  a
 Teview  every  quarter.

 oh  विश्वनाथ  पांडेय  :  मैं  यह  जानना
 चाहता  हूं  कि  जो  यह  कंट्रोल  हटाया  गया  था
 यह  प्रयोगात्मक  रूप  का  है  या  स्थायी  रूप  का
 है  ?  एक्सपेरिमेंटल  बेसिस  पर  किया  गया  है
 या  परमानट  बेसिस  पर  किया  गया  है  ?

 Shri  D.  Sanjivayya:  Whenever  a
 decision  is  takea,  it  will  stand  unless
 we  revoke  it.  Unless  there  are  suffi-
 cient  reasons,  for  instance,  the  decon-
 trol  does  not  work  properly  or  there
 are  difficulties  for  the  consumers  or
 other  organisations,  there  is  no  ques-
 tion  of  going  back.
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 Shri  P.  C.  Borooah:  May  I  know
 whether  there  is  any  increase  in  the
 production  of  cement  since  it  has  gone
 off  the  control  sector  and  what  is  the
 increased  production  expected  by  the
 end  of  the  decontrol  period?

 Shri  D.  Sanjivayya:  There  will  be
 an  increase  in  production,  of  about
 a  million  tonnes  by  the  end  of  Jully
 or  September.

 Shri  Bhagwat  Jha  Azad:  The  Ab
 India  Cement  Producers’  Association
 and  those  who  have  favoured  decon-
 trol  say  that  the  position  of  cement
 has  easeed  in  the  market.  May  I  know
 from  the  hon.  Minister  whether,  in
 these  three  months  when  decontrol
 has  been  there,  the  production  of
 cement  had  increased  or  the  shortage
 which  was  there  during  control  has
 disappeared  because  there  was  collu-
 sion  between  the  producer  and  the
 dealer?

 Shri  D.  Sanjivayya:  The  question
 of  increase  in  production  will  not  de-
 pend  on  the  control  of  cement.  But
 according  to  the  decontro]l  order,  we
 contemplate  that  the  increase  given  in
 the  price  would  be  funded  and  that
 should  be  utilised  for  expanding  exist-
 ing  cement  plants  or  putting  up  new
 cement  plants.  They  would  save
 at  the  rate  of  Rs.  4  crores  per  year;
 80,  in  the  next  five  years,  the  amount
 would  be  about  Rs.  20  crores,  and  this
 money  would  be  utilised  for  expand-
 ing  the  existing  units  or  for  putting  up
 new  units.  That  way  we  _  increase
 cement  production.

 Mr,  Speaker:  He  wants  to  know
 whether  cement  production  has  in-
 creased  as  a  matter  of  fact.

 Shri  D.  Sanjivayya:  How  can  we
 say  in  these  three  months?  It  is  very
 difficult.

 Shri  Sham  Lal  Saraf:  May  I  know
 whether  with  the  decontrol  of  cement,
 care  is  being  taken  to  see  that  cement
 is  made  available  in  far  off  places,
 particularly  places  like  Jammu  and
 Kashmir  and  other  States?
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 Shri  D.  Sanijivayya:  Yes,  50  per  cent
 is  given  to  all  State  Governments  and
 also  the  Central  Government  under
 what  is  known  as  the  rate  contract
 system,  and  the  price  will  also  be  less.
 Of  the  remaining  50  per  cent,  30  per
 cent  will  be  given  to  stocking  and
 wagon-loar  consumers  for  meeting  the
 requirements  of  the  public  for  repair
 new  constructions,  and  for  agricul-
 tural  purposes  in  mofussi]  areas,  40
 per  cent  to  organised  industries  which
 were  hitherto  looked  after  by  autho-
 rities  such  as  the  Director-General  of
 Teohnical  Development,  the  Textile
 Commissioner,  the  Coal  Controller  etc
 and  l0  per  cent  to  quasi-Government
 organisations,  small-scale  industries,
 agriculture  etc.  as  suggested  by  the
 State  Governments.

 Shri  S.  Kandappan:  Even  after  the
 decontrol  of  cement,  in  Madras,  even
 the  small  farmers  who  want  to  pur-
 chase  one  or  two  bags  of  cement  are
 asked  to  submit  authorised  forms
 from  the  village  munsiff  or  the  kar-
 nam  in  order  to  get  the  cement.
 What  is  the  purpose  behind  this?

 Shri  D.  Sanjivayya:  I  shall  make
 enquiries  whether  such  a  thing  is
 there.

 Shri  Kashi  Ram  Gupta:  The  hon.
 Minister  has  just  stated  that  he  has
 received  some  complaints  about  the
 non-availability  of  cement.  May  I
 know  whether  these  complaints  have
 been  received  from  the  dealers  to
 the  effect  that  the  manufacturers
 are  not  giving  them  supply  in  time?

 Shri  D.  Sanjivayya:  The  complaints
 876९  not  from  dealers,  but  on  the  other
 éand,  they  are  from  consumers  and
 also  from  some  State  Governments.

 Shri  Kashi  Ram  Gupta:  The  com-
 plaints  have  been  sent  by  the  dealers
 to  the  hon.  Minister,  and  copies  of  the
 same  have  been  received  by  me  also.

 Shri  Firodia:  Is  it  a  fact  that  the
 State  Governments  and  the  Central
 Government  hed  lifted  much  less  than
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 what  they  usually  lift,  during  the
 three  months  after  the  decontrol?

 Shri  D.  Sanjivayya:  I  shall  not
 be  able  to  say  what  amount  they  have
 lifted.

 Shri  D,  0,  Sharma:  May  I  know
 what  percentage  of  this  decontrolled
 cement  is  getting  into  the  blackmar-
 ket,  and  whether  the  incidence  of
 blackmarket  has  not  been  ironed  out
 more  than  it  had  been  when  cement
 was  under  control,  and  whether  Gov-
 ernment  have  made  any  investigation
 into  that  problem?

 Shri  D,  Sanjivayya:  It  has  not  been
 brought  to  our  notice  that  cement  has
 gone  into  blackmarket.  If  it  is
 brought  to  our  notice,  we  shall  certain-
 ly  investigate.

 Shri  Kapur  Singh:  We  would  like
 to  know  what  blackmarket  means  in
 the  context  of  a  free,  competitive  and
 open  market?  How  can  there  be  a
 blackmarket  where  there  is  laissez-
 faire?

 oh  लाइन  चौधरी  :  डी-कंट्रोल  होनें  के
 बाद  बिहार  में  राज  भी  कई  जगहों  पर  सब
 डिवीजनल  हेडक्वार्टर  तक  में  लाइसेंसी  को
 एक  छटांक  भी  सीमेंट  नहीं  मिल  रहा  है  क्या
 यह  सही  है  ?

 Shri  D,  Sanjivayya:  If  any  com-
 Plaint  is  received,  we  shall  certainly
 ask  the  manufacturers,  as  I  said  ear-
 lier.  to  see  that  cement  is  made  avai-
 lable.

 Shri  Jashvant  Mehta:  At  the  time  of
 the  deeontrol  of  cement,  the  price  of
 cement  had  been  increased  and  it  was
 stated  that  Government  wanted  the
 profit  earned  by  the  increase  in  price
 to  be  ploughed  back.  May  I  know
 whether  Government  have  evolved
 any  machinery  to  keep  a  check  on  the
 private  manufacturers  about  how  they
 plough  back  this  amount  in  the  in-
 dustry  again?

 Shri  0,  Sanjitvayya:  Yes,  they  have
 to  maintain  separate  accounts  for  this
 increased  amount,  and  no  pie  eut  of



 8
 885  Oral  Answers

 it  should  be  spent  without  the  permis-
 sion  of  Government,  and  it  should  be
 spent  only  for  expansion  of  for  setting
 up  new  units,

 Allahabad  High  Court’s  Judgement
 Regarding  Railway  Administration

 +
 *898,  Shri  C,  K.  Bhattacharyya;

 Shri  D.  N,  Tiwary:
 Will  the  Minister  of  Railways  be

 Pleased  to  state:
 (a)  whether  his  attention  has  been

 drawn  to  the  judgement  of  justice
 Shri  Dhawan  of  the  Allahabad  High
 Court  in  December,  1965,  criticising
 the  Railway  administration  for  raising
 technical  objection  to  defeat  a  suit  for
 compensation;

 (b)  the  principles  of  Kautilya’s
 Arthasastra  prescribing  the  conduct  of
 the  public  sector  quoted  by  the  judge;
 and

 (c)  whether  he  has  directed  the
 Railway  administration  to  follow  those
 principles?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry
 of  Railways  (Shri  Sham  Nath):  (a)
 ang  (b).  Yes,  Sir.

 (c)  Suitable  instructions  have  been
 issued  to  Railway  administrations,
 that  purely  technical  objections  should
 not  be  taken  to  defeat  payment  of
 claims  otherwise  due.

 Shri  C,  K,  Bhattacharyya:  May  I
 take  it  that  a  general  instruction  has
 been  issued  that  where  parties  suffer
 due  to  the  failure  of  the  State  or  the
 Railways,  the  State  or  the  Railways
 would  help  the  parties  concerned  to
 establish  their  claims  rather  than  try
 to  defeat  those  claims  by  taking  to
 technical  and  minor  objections?

 Shri  Sham  Nath:  The  Railway  Ad-
 ministration  had  always  instructions
 that  clatms  should  be  fairly  disposed
 of  and  no  claim  should  be  repudiated
 purely  on  technical  grounds,  These
 instructions  have  now  been  re-empha-
 sised.
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 As  regards  the  other  part,  it  ts  al-
 ways  the  policy  of  the  Railway  Board
 and  the  Railway  Ministry  not  to  resort
 to  purely  technical  objections.  But  in.
 this  case,  I  accept  that  a  _  teachnical
 objection  was  taken  which  ought  not
 to  have  been  taken.

 Shri  A,  ९,  Sharma:  Looking  to  the
 fact  that  most  of  the  cases  brought  to
 the  courts  against  the  railways  have
 been  lost  by  the  railways,  may  I  know
 whether  these  losses  or  unfavourable
 decisions  are  due  to  the  fact  thet  these
 cages  are  not  fit  to  be  contested?  Or  is
 it  due  to  the  inefficient  working  of  the
 law  department?  If  one  or  both  are
 true,  what  action  do  Government  pro-
 pose  to  take  to  rectify  matters?

 Shri  Sham  Nath:  I  have  not  got  the
 figures  of  the  cases  the  railways  have
 lost  and  go  could  not  say  in  how  many
 of  them  it  was  due  to  inefficient  handl-
 ing  of  the  cases.  But  as  far  as  I  know,
 no  such  complaint  has  come  to  our
 notice  that  there  was  any  inefficient
 handling  of  any  cases  of  the  railways,

 Shri  A,  P.  Sharma:  Will  he  make
 enquiries  and  let  us  know  about  the
 position  because  it  is  our  general  ex-
 perience  that  the  railways  are  losing
 all  the  cases..

 Mr,  Speaker:
 Trivedi.

 Order,  order.  Shri

 Shri  U.  M.  Trivedi:  Has  it  been
 brought  to  the  notice  of  the  Ministry
 that  the  conduct  of  railway  cases  has
 always  been  found  to  be  most  inefi-
 cient,  and  except  that  lawyers  engag-
 ed  for  the  purpose  make  monty  by
 sitting  in  the  courts  and  watching  the
 number  of  cases  to  come  up,  no  tangl-
 ble  result  is  obtained  in  railway  cases
 by  these  lawyers?

 Shri  Sham  Nat&:  I  do  not  admit
 that  the  position  is  as  bad  as  stated  by
 the  hon.  Member,
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 Merger  of  Indian  Bureau  of  Mines
 with  Geological  Survey  of  India
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 +
 °899.  Shri  P,  R.  Chakraverti:

 ,  Shri  Onkar  Lal  Berwa:
 Will  the  Minister  of  Mines

 Metals  be  pleased  to  state:
 and

 (a)  whether  Government  have  de-
 cided  to  transfer  the  prospecting,  dril-
 ling  and  mining  divisions  of  the  Indian
 Bureau  of  Mines  to  the  administrative
 and  operational  control  of  the  Geolo-
 gical  Survey  of  India;

 (b)  how  far  the  new  system  will
 help  the  operational  control,  specially
 tegarding  the  detailed  probing  opera-
 tions  as  distinct  from  exploratory  dril-
 ling;

 (९)  whether  the  variuos  units  and
 ‘physical  analysis  laboratories  will
 continue  to  work  as  separate  entities
 ef  the  Geological  Survey  of  India;  and

 (d)  the  work  that  will  now  rest
 with  the  Indian  Bureau  of  Mines?

 The  Deputy  Minister  in  the  Minsi-
 try  of  Mines  and  Metals  (Shri  S.  A.
 Mehdi):  (a)  Yes,  Sir.  The  transfer
 took  effect  on  l--966.

 (b)  Under  the  revised  arrangements,
 the  responsibility  for  the  entire  pros-
 pecting  operations  will  vest  in  one
 organisation  i.e,  Geological  Survey  of
 India.  This  wil  ensure  continuity  of
 background  knowledge,  expertise  and
 operational  control  and  avoid  possible
 overlapping  and  duplication  of  func-
 tions  between  two  different  organisa-
 tions.

 (c)  Yes,  Sir.
 (d)  The  Indian  Bureau  of  Mines

 will  be  responsible  for  the  administra-
 tion  of  Mineral  Conservation  and
 Development  Rules,  1958,  collection
 and  printing  of  statistical  data  of
 minerals  and  ore  dressing  laboratory.

 Shri  P.  R.  Chakraverti:  With  the
 introduction  of  this  new  method,  will
 the  Indian  Bureau  of  Mines  be  a
 department  of  the  Geological]  Survey

 Or  will  it  be  practically  merged  with
 it?
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 Shri  Mehdi:  At  the  moment,  it  is  a

 department  of  the  Geological  Survey.
 Shri  P.  R.  Chakraverti:  What  is  the

 specific  extent  of  improvement  likely
 to  be  introduced  by  this  innovation?

 The  Minister  of  Mines  and  Metals
 (Shri  8.  K.  Dey):  I  think  the  House
 will  appreciate  that  there  is  an  acute
 limitation  of  technical  talent  in  the
 field  of  geology,  geophysics,  geoche-
 mistry  and  geo-engineering.  Apart
 from  this,  there  is  also  an  _  acute
 shortage  of  equipment  such  as  drills
 and  also  equipment  for  laboratory
 tests  in  the  field  of  geology  and  geo-
 chemistry.  Naturally,  we  cannot
 afford,  in  the  conditions  of  today,  to
 allow  overlapping  of  functions  bet-
 ween  two  organisations  working  for
 the  same  purpose.

 Shri  Sham  Lal  Saraf:  As  we  under-
 stand  it,  the  Geological  Survey  of
 India  was  set  up  for  the  general  sur-
 veys,  and  as  far  as  intensive  surveys
 are  concerned,  certain  areas  were
 marked  out  where  Indian  Bureau  of
 Mines  would  conduct  intensive  sur-
 veys.  May  I  know  what  action  will
 now  be  taken  by  which  the  country
 will  be  assured  that  wherever  areas
 are  marked,  there  will  be  intensive
 surveys,  and  what  will  be  the  agency that  will  look  after  intensive  surveys?

 Shri  8.  K.  Dey:  The  same  func-
 tions  will  be  carried  out  even  more
 intensively  because  both  the  organisa-
 tiong  will  work  together,  and  they
 will  deploy  their  resources  according
 to  priorities.

 Shri  हू,  D.  M&alaviya:  While  accept-
 ing  the  correctness  of  such  integra-
 tion  between  the  two  and  making  the
 Geological  Survey  of  India  the
 main  administrative  unit,  am  I
 correct  in  presuming  that  the
 entire  detailed  exploration  and
 the  proving  of  mineral  ore  will  be
 left  to  the  Indian  Bureau  of  Mines  snd
 not  be  divided  between  the  Geolcgi-
 cal  Survey  of  India  and  the  Indian
 Bureau  of  Mines?
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 Shri  S.  K.  Dey:  As  has  been  men-
 tioned  in  the  reply,  a  part  of  the  old
 organisation  of  the  Indian  Bureau  of
 Mines  has  been  transferred  to  the
 control  of  the  Geological  Survey  of
 India.  It  will  function  as  a  separate
 organisation  called  the  Exploration
 wing  of  the  Geological  Survey  of  India.

 Shri  K.  D.  Malaviya:  I  am  referring
 to  the  detailed  proving.

 Shri  8S.  K,  Dey:  That  will  be  done
 by  the  Exploration  Wing  of  the
 Geological  Survey  of  India.

 Delegation  from  Nepal

 +
 °900.  Shri  P.  C.  Borooah:

 Shri  Ram  Hark  Yadav:
 Will  the  Minister  of  Commerce  be

 pleased  to  state:

 (a)  whether  a  Nepalese  Trade
 Team  recently  visited  India;  and

 (b)  if  BO,  what  trade  arrangements
 were  thrashed  out  as  a  result  of  the
 discussions  with  that  team?

 The  Minister  of  Commerce  (Shri
 Manubhai  Shah):  (a)  Yes,  Sir.  The
 Delegation  visited  this  country  in
 January,  966  at  the  invitation  of  the
 Federation  of  Indian  Chambers  of
 Commerce  end  Industry.

 (b)  The  Delegation  was  in  main
 interested  in  exploring  possibilities  of
 Indian  collaboration  in  joint  ventures
 in  Nepal.  No  Trade  Arrangement
 Was  finalised  although  trade  matters
 were  in  genera]  terms  discussed  with
 the  Delegation.

 Shri  P.  C.  Borooah:  May  I  know
 whether  this  delegation  sought  Indian
 collaboration  in  the  manufacture  of
 certain  items  in  industries,  and  if  80,
 in  what  types  of  industries,  and  what
 is  the  response  from  the  Indian
 counterparts?

 Shri  Manubhai  Shah:  They  were
 very  friendly,  and  they  wanted  closer
 and  closer  economic  and  trade  co-
 operation  between  India  and  Nepal.
 As  a  matter  of  fact,  they  evinced
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 great  interest  m  several  industries
 which  Indian  industrialists  elong
 with  Nepalese  industrialists  could  set
 up  in  Nepal.

 Shri  ्,  C.  Borooah:  What  is  the
 present  balance  of  trade  between  the
 two  countries  and  how  far  will  the
 trade  between  these  two  countries  be
 expanded  under  the  present  trade
 agreement?

 Shri  Manubhai  Shah:  The  trade
 between  our  two  countries  has  gone
 up  three  to  four  times—in  the  last
 few  years.  As  for  the  balance  of
 account,  there  is  no  convertible  cur-
 rency,  nor  ig  there  a  rupee  account.
 Nepal  and  Indian  rupees  are  inter-
 changeable  in  terms  of  monetary
 value.

 Shri  Bhagwat  Jha  Azad:  Do  we  have
 any  idea  of  the  size  and  the  industries
 in  which  the  delegation  was  seeking
 Indian  collaboration?

 Shri  Manubhaj  Shah:  They  wanted
 some  weaving  factories,  some  fruit
 juice  factories,  cheese  and  some
 assembly  of  cycles  and  some  utensil
 factories,

 Ancillary-Industries  Sub-Committee
 +

 #902,  Shrj  Hukam  Chand
 Kachhavaiya:

 Shri  A.  S.  Saigal:
 Shri  R.  s.  Tiwary:
 Shri  Chandak:
 Dr.  Ohandrabhan  Singh:
 Shri  Wadiwa:
 Shri  Parashar:

 Will  the  Minister  of  Industry  be
 pleased  to  refer  to  the  reply  given  to
 Unstarred  Question  No.  482  on  the
 2th  November,  965  and  state:

 (a)  the  names  of  personnel  in  the
 Ancillary  Industries  Subcommittee
 established  for  Madhya  Pradesh;

 (b)  how  many  meetings  of  the
 Committee  have  since  taken  place;
 and

 (c)  whether  the  Committee  has
 made  any  recommendations?
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 The  Minister  of  Industry  (Shri  D.
 Sanjivayya):  (a)  A  statement  is  laid
 on  theTable  of  the  House.  [Placed  én

 Library.  See  No.  LT-5959/66]
 (b)  The  first  meeting  has  since  been

 held.
 (c)  Recommendations  are  awaited.

 att  gra  wa  कछवाय  :मैं  यह  जानना
 चाहता  हूं  कक  यह  जो  पहली  बैठक  हुई  इस
 में  किस  किस  प्रकार  के  सुझाव  सपकार  के
 सामने  कराये  हैं?
 Shri  9.  Sanjivayya:  As  I  said,  the

 first  meeting  took  place  very  recently
 on  5th  March  at  Bhopal.  We  have  not
 yet  received  the  minutes,  and  unless
 we  receive  them,  I  will  not  be  in  a
 position  to  say  what  suggestions  were
 made.

 ot  gee  we  कछवाय:  मध्य  प्रदेश
 एक  बहुत  पिछड़ा  हमा  इलाका  है  इस  को
 ध्यान  में  रखते  हुए  क्या  सरकार  उस  क्षेत्र
 में  प्रविधि  कारखाने  खोले  जायें  ऐसा  कोई
 सुझाव  रखती  है  ?
 Shri  0,  Sanjivayya:  Yes,  we  know

 that  Madhya  Pradesh  is  a  backward
 area  industrially.  We  will  certainly
 keep  the  opinion  of  the  hon.  Member
 in  mind.

 Shri  Jashvant  Mehta:  As  Govern-
 ment  had  invited  applications  in  May,
 965  for  manufacturing  scooters,  may
 I  know  whether  any  final  decision  has
 been  taken  regarding  the  allocation  of
 finance  for  manufacture  of  new
 scooters?

 Shri  D.  Sanjivayya:  This  does  not
 arise  out  of  that.  Probably  he  has
 the  previous  question  in  mind.

 Shri  Bhagwat  Jha  Asad:  May  I
 know  whether  the  formation  of  this
 committee  the  details  of  which  ere
 given  is  only  for  Madhya  Pradesh  or
 it  is  part  of  a  story  for  the  country
 and  whether  any  time-schedule  has
 been  fixed  for  their  report  or  they
 will  take  their  own  time?
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 Shri  D.  Sanjivayya:  It  is  not  merely
 for  Madhya  Pradesh.  The  small  scale
 industries  board  set  up  an  ancillary
 industries  committee  which  advised
 that  regional  committees  should  be
 established.  To  start  with  they
 started  in  Delhi,  Bombay,  Calcutta
 and  Bangalore  and  later  on  in  Gujrat,
 Madras  and  Bihar.  M.  P.  also  request-
 eq  that  they  should  have  a_  regional
 committee.  It  has  been  donc.  Mean-
 while  Assam  and  U.P.  have  set  up
 their  own  committees,  Later  on  it  was
 suggested  in  the  informal  consultative
 committee  of  this  ministry  that  a  sub-
 regional  committee  should  be  appoint-
 ed  for  each  state.  It  is  being  examined.
 So  far  as  any  time-limit  is  concerned,
 we  have  not  fixed  any  time-limit.

 Mr.  Speaker:  Next  question.

 Shri  P.  0.  Borooah:  Sir,  this  ques-
 tion  in  identical  words  appeared  as
 an  Unstarred  Question  No.  2028  on
 4lth  March  and  it  was  transferred.

 Mr.  Speaker:  I  will  get  it  examined.
 Shri  P.  0,  Borooah:  My  name  is

 missing  here.
 Mr.

 chance.
 Speaker:  I  will  give  him  a

 Small  Car  Project
 न

 Shri  Yashpal  Singh:
 Shri  Vasudevan  Nair:
 Shri  Warior:

 Will  the  Minister  of  Industry  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  Government's  atten-
 tion  has  been  drawn  to  the  news  item
 published  in  the  Times  of  India’,
 dated  the  28th  February,  966  (page
 4)  to  the  effect  that  a  local  automobile
 firm  in  Trivandrum  has  produead  a
 small  car;

 (b)  if  so,  whether  any  inquiry  hap
 been  made  in  this  regard;  and

 (c)  whether  Government  propose  to
 develop  this  venture  as  a  small  car
 project?
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 The  Minister  of  Industry  (Shri  D.
 Sanjivayya):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  Full  details  were  called  for
 from  the  firm.  These  have  since  been
 received  and  are  being  examined.

 (c)  The  question  of  establishment
 of  such  a  project  in  the  country  during
 the  Fourth  Five  Year  Plan  is  under
 consideration.

 शी  यहा पाल  सिह:  वह  समय  कब  भायेगा,
 जब  यह  सरकार  बिड़ला  साहब  के  हुकम  में
 संशोधन  कर  के  पब्लिक  के  लिए  कुछ  राहत
 पैदा  करेगी  और  छोटी  कारों  का  निर्माण
 हो  सकेगा  ?

 Shri  D.  Sanjivayya:  At  the  moment,
 the  proposal  to  start  a  project  in  the
 public  sector  is  under  consideration
 and  so  far  as  the  industries  depart-
 ment  is  concerned,  they  have  examin-
 ed  the  case  thoroughly  and  it  will  go
 before  the  cabinet.

 aft  यदा पाल  सिह  :  प्रखर  एक  फिट
 कार  को  बुक  कराया  जाये,  तो  राज  कल  झाम
 तौर  से  कितना  समय  लग  जाता  है,  कितने
 दिन  तक  नम्बर  शा  जाता  है,  कितने  साल  लग
 जाते  हैं  ?

 Shri  D,  Sanjivayya:  For  a  Fiat  car,
 it  will  take  fifteen  years  to  get  one.

 श्री  हुकम  यग्य  कछवाय  :  में  यह  जानना
 चाहता  हूं  कि  क्‍या  गेर-सरकारी  क्षेत्र  भी
 सरकार  के  पास  इस  झ्राशय  के  भावेदन  पत्र
 जाए  हैं  कि  वे  छोटी  कार  बना  सकते  हैं  भौर
 क्या  सरकार  उन  को  लाइसेंस  देने  के  लिए
 तैयार  है  ;  यदि  हां,  तो  ये  छोटी  कारें  कम  से
 कम  कितनी  कीमत  की  होंगी  ?

 Shri  D.  Sanfjivayya:  There  are
 applications  from  private  parties  to
 produce  a  small  car  but  we  do  not
 want  to  take  any  decision  on  that
 unless  we  take  a  decision  whether  we
 can  start  one  in  the  public  sector.
 Some  three  years  ago  in  the  public
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 sector  a  French  firm  quoted  that  they
 would  be  able  to  produce  a  small  car
 at  a  price  of  Rs.  500  exclusive  of
 excise  duty  if  they  were  asked  to  pro-
 duce  50,000  cars  per  year.  If  it  was
 20,000  cars  the  price  will  be  Rs.  6,000.

 Shri  P.  C.  Boreoah:  May  I  know
 whether  the  manufacture  of  scooters
 and  buses  was  given  preference  to  the
 manufacture  of  small  cars?

 Shri  D.  Sanjivayya:  As  I  said  there
 are  some  applications  and  we  have
 not  taken  any  decision.

 Shri  Kapur  Singh:  Is  it  true  that
 the  reason  for  not  allowing  a  small
 car  to  be  produced  in  this  country  is
 precisely  identical  to  the  reason  which
 stands  in  the  way  of  colorisation  of
 vanaspati?

 Shri  D.  Sanjivayya:  I  do  not  know
 about  vanaspati  ghee.  So  far  as  this
 is  concerned,  I  am  particular  it  should
 be  done  in  the  public  sector.

 Shri  Kapur  Singh:  The  ignorance
 of  the  government  is  colossal.

 Shri  8.  M.  Banerjee:  Is  the  hon.
 Minister  aware  that  the  price  of
 Ambassador  car  is  being  increased
 practically  every  day,  and  that  of  Fiat
 also,  and  it  has  become  impossible  for
 people  to  purchase  it  unless  they  pay
 Rs.  4,000  or  more  in  blackmarket?  If
 so,  what  steps  have  been  taken  by
 Government  to  see  that  the  prices  are
 reduced  by  the  manufacturers?

 Shri  0.  Sanjivayya:  It  is  very  diffi-
 cult  to  reduce  the  prices,  because  the
 price  of  tyres  is  going  up  and  the  cost
 of  labour  is  going  up  and  so  many
 other  factors  are  coming  into  play.
 Therefore,  it  is  very  difficult  to  ask
 them  to  reduce  the  prices.

 Shri  Dinen  Bhattacharya:  May  I
 know  whether  it  is  a  fact  that  apart
 from  the  price  structure,  the  quality
 of  the  Ambassador  car  manufactured
 by  Hindustan  Motors  is  deteriorating
 daily  and,  if  so,  whether  there  is  any
 machinery  to  check  the  quality  of  the
 car  that  is  manufactured?
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 Shri  D.  Sanjivayya:  Some  com-
 plaints  have  come.  We  are  just
 examining  as  to  how  we  should  go
 into  this  question  and  ask  them  to
 improve  the  quality.

 Shri  Harish  Chandra  Mathur:  Do
 Government  realise  that  they  have
 reduced  themselves  almost  to  a  ridicu-
 lous  position  in  not  being  able  to
 decide  this  question  for  the  last
 i5  years,  that  more  than  six  Cabinet
 Ministers  have  dealt  with  this  ques-
 tion  and  more  than  half  a  dozen  times
 this  has  gone  to  the  Planning  Com-
 mission  and  to  the  Cabinet  and,  if  so,
 may  I  know  whether  they  will  redeem
 their  honour  by  deciding  this  ques-
 tion  within  a  month's  time?

 Shri  D.  Sanjivayya:  It  is  very  diffi-
 cult  to  fix  any  date  within  which  a
 decision  can  bet  aken.  But  the  Plan-
 ning  Commission  and  the  Government
 of  India  will  have  to  take  into  con-
 sideration  the  priorities  and  the  neces-
 sities  of  the  people  of  this  country.
 In  fact,  the  other  day,  there  was  the
 question  about  television  sets.  (Inter-
 ruption).  Let  me  finish.  Two  hon.
 Members  of  the  House  got  up  and
 said  that  it  was  a  luxury  item  and  we
 should  not  manufacture  them,  There-
 fore,  Government  will  have  to  con-
 sider  all  these  aspects.

 eft  fore  नारायण  :  भ्रमर  टाटा  कौर
 बिडला.  वगैरह  इस  को  मैनेज  नहीं  कर  सकते
 हैं,  तो  गवर्नमेंट  इस  काम  को  प्राइवेट  सैक्टर
 वालों  को  न  दे  कर  इस  को  खुद  चालू  क्‍यों  नहीं
 करती  है  ?  जब  वह  यह  एनाउंस  कर  चुकी
 है  कि  हम  सोशलिस्ट  सोसाइटी  बनाने  जा  रहे
 हैं,  सब  गवर्नमेंट  यह  काम  खुद  क्‍यों  नहीं
 करती  हैँ  ?

 प्रत्यक्ष  महोदय  :  मिनिस्टर  साहब  ने
 यही  कहा  है  ।

 Shri  D.  Sanjivayya:  Birlas  and
 Tatas  need  not  look  to  the  amenities
 and  facilities  of  the  public.
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 Shri  D.  C,  Sharma:  Evidently,  from
 the  replies  given  by  the  hon.  Minis-
 ter,  it  appears  that  the  Government
 is  on  the  horns  of  a  dilemma.  It  does
 not  want  to  undertake  the  production
 of  the  small  car  by  itself  and  it  does
 not  want  to  hand  over  the  work
 of  production  of  small  cars  to  private
 enterprise.  May  I  know  if  some
 foreign  experts  will  be  invited  by  the
 Planning  Commission  and  by  the  Gov-
 ernment  of  India  to  help  the  Govern-
 ment  of  India  out  of  this  predica-
 ment?

 Shri  D.  Sanjivayya:  There  is  no
 need  for  such  a  thing.  Government
 themselves  can,  take  a  decision.

 Shri  Bakar  Ali  Mirza:  Is  it  not  a
 fact  that  there  is  idle  capacity  in  this
 automobile  industry  and  it  is  not
 utilised?

 Shri  D.  Sanjivayya:  No,  Sir.  On  the
 other  hand,  they  have  produced  much
 more  than  the  capacity.  The  capacity
 is  20,000;  they  have  produced  24,000.

 भी  कारों  राम  गुप्त  :  हस  कम्पनी  ने
 यह  जो  कार  बनाई  है,  इस  के  पुर्जे  शत  प्रति-
 शत  भारतीय  होंगे  या  नहीं  ?  यह  कम्पनी
 इस  कार  की  जो  कीमत  बताती  है,  उस  को
 देखने  के  बाद  सरकार  उस  को  पेटेंट  कराने  की
 इजाजत  देगी  ?

 Shri  D.  Sanjivayya:  They  have  pro-
 duced  a  car  at  Rs.  9,000  odd.  But
 they  have  used  several  parts;  for
 instance,  the  engine  is  the  Fiat  engine;
 it  is  an  old  engine  they  have  used.
 Similarly,  there  are  various  other
 parts.  The  whole  matter  is  under
 examination  by  the  Technical  Deve-
 lopment  Committee.

 Shri  Bhagwat  Jha  ‘Azad:  In  a  debate
 raised  in  this  House  by  me  and  my
 hon.  friend,  the  then  Minister  said
 that  there  is  difficulty  inthe  production
 of  ‘these  cars  and  therefore  the
 Government  is  giving  active  con-
 sideration.  Now,  again,  we  are  told
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 that  it  is  still  under  consideration,  Do
 we  understand  that  the  principle  itself
 is  still  under  consideration  or  is  it  just
 under  consideration?

 Shri  D.  Sanjivayya:  It  is  just  under
 consideration.  Because  on  the  9th
 August,  1962,  a  statement  was  made
 by  one  of  my  predecessors  saying  that
 the  time  is  not  propitious.  And  then
 we  have  again  revived  the  question.
 We  are  considering  it  and  we  will  take

 a  decision  soon.

 Shri  Tyagi:  As  my  hon.  friend  has
 said,  it  is  becoming  difficult  for  us  to
 justify  this  delay.  May  I  know  what
 is  the  protective  duty  in  percentage
 against  these  cars  which  are  import-
 ed?  For  instance,  for  the  imported
 Fiat,  what  is  the  customs  duty  charg-
 ed  per  car?

 Shri  D.  Sanjivayya:  I  will  not  be
 able  to  say  immediately.

 Shri  Tyagi:  Is  it  double  the  price
 of  the  car  itself?

 Mr.  Speaker:  Seth  Achal  Singh.

 श्री  झनस  सिह  :  क्‍या  यह  बात  सही  नहीं
 है  कि  जो  कार  बनाने  वाले  मैन्युफीक्चरजं  हैं,
 उनकी  यह  कोशिश  है  कि  छोटी  कार  बनाने  की
 इजाजत  नहीं  दी  जाय,  ताकि  वे  ज्यादा  से
 ज्यादा  फायदा  उठा  सकें  ?

 Shri  D.  Sanjivayya:  No,  Sir.

 WRITTEN  ANSWERS  TO
 QUESTIONS

 बिहार  का  औद्योगिक  बिकास

 89i.  भी  gto  हाउ  तिवारी  :  क्‍या
 उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  विहार  के
 झौद्योगिक  विकास  की  गति  बहुत  धीमी  धौर
 सन्तोषजनक  रही  है  ;

 (ख)  कया  यह  भी  सच  है  कि  अरन्य
 राज्यों  की  तुलना  में  बिहार  को  विदेशी
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 मुद्रा,  अलौह  धान  शौर  अन्य  भ्रायातित  माल
 कम  दिया  जाता  है  ;  कौर

 (ग)  यदि  हां,  तो  इसके  क्या  कारण
 ?

 उद्योग  मंत्री  (भी  व०  संजीबंस्या):(क  )
 जी,  नहीं  ।

 (ख)  तकनीकी  विकास  के  महानिदेशक-
 लय  के  रजिस्टर  में  पश्रौद्योगिक  कारखानों
 के  लिए  विदेशी  मुद्रा  का  आवंटन,  चाहे  थे
 बिहार  में  स्थापित  हों  या  न  हों,  इन  कारखानों
 द्वारा  सम्बन्धित  लाइसेंस  भ्र वधि  के  दोरान
 पझ्रनुमानित  उत्पादन  तथा  उसी  समय  की
 आयातित  कच्चे  माल  घ्रौर  पुर्जों  की  मांग  के
 प्रनुसार  मोटे  तौर  से  किया  जाता  है  ।
 बशारतें  कि  किसी  उपक्रम  द्वारा  निर्माण  कार्यक्रम
 के  लिए  निर्धारित  शर्त  के  लिए  सरकार  द्वारा
 स्वीकृति  दी  गई  है  1  और  इतनी  विदेशी  मुद्रा
 उपलब्ध  हो  जिससे  उनकी  प्रावश्यकता
 पूरी  की  जा  सके  ।

 राज्यवार  कोटा  केवल  लघु  उद्योगों
 के  लिए  ही  दिया  जाता  है  कौर  वह  भी  इस
 क्षेत्र  के  उत्पादन  पर  निर्भर  करता  है  किन्तु
 सम्पूर्ण  रूप  से  विदेशी  मुद्रा  की  कमी  के  कारण
 लौह  धातुप्नों,  लोहा  शौर  इस्पात  इत्यादि  का
 आयात  करने  के  लिए  i965—-66  में  बहुत
 सीमित  विदेशी  मुद्रा  जारी  की  गई  थी  1
 विभिन्न  राज्यों  के  आवंटन  में,  जिसमें  बिहार
 शामिल  है,  उसी  के  प्रसार  कमी  कर  दी  गई
 थी।

 (ग)  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  t

 Cashew  Industry
 895.  Shri  Karni  Singhji:  Will  the

 Minister  of  Commerce  be  pleased  to
 state:

 (a)  the  amount  of  foreign  exchange
 earned  by  cashew  industry  in  the
 country  during  1965-66;

 (b)  whether  Government  are  aware
 of  the  set  back  suffered  during  1965-66
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 owing  to  the  shortage  of  tin  con-
 tainers  for  packing  cashew  kernels  for
 export;  and

 (c)  if  80,  the  action  taken  in  this
 regard?

 The  Minister  of  Commerce  (Shri
 Manubhai  Shah):  (a)  Rs.  22.74  crores
 (April-December,  1965).

 (b)  and  (c).  No  set  back  in  exports
 has  been  suffered.  Some  difficulty
 with  regard  to  supply  of  tinplates  was
 brought  to  the  notice  of  the  Govern-
 ment.  Necessary  arrangements  were
 made  for  supply  of  tinplates  from
 alternative  indigenous  sources,  A  sum
 of  Rs.  0  lakhs  free  foreign  exchange
 was  also  released  for  import  of  block
 tin  for  tinning  indigenous  black  tin
 sheets  to  be  utilised  entirely  for  the
 cashew  industry.

 Manufacture  of  Cars  and  Scooters
 *90l.  Shri  Dhuleshwar  Meena:

 Shri  Ramachandra  Ulaka:
 Will  the  Minister  of  Industry  be

 pleased  to  state:
 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  out-

 put  of  cars  and  scooters  has  consider-
 ably  gone  down  in  the  country;

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor;  and
 (९)  the  action  taken  by  Govern-

 ment  in  this  regard?
 The  Minister  of  Industry  (Shri  D.

 Sanfivayya):  (a)  The  overall  produc-
 tion  of  cars  and  Scooters  has  not  gone
 down  so  far.

 (b)  and  (c).  Do  not  arise.

 Modernising  Coal  Mines
 °904.  Shri  S.  C.  Samanta:

 Shri  Sabodh  Hansda:
 Will  the  Minister  of  Mines  and

 Metals  be  pleased  to  state:
 (a)  whether  Government  have

 drawn  up  any  plan  to  help  the  coal
 industry  in  modernising  the  mining
 operations  in  the  public  as  ‘well  es  the
 private  sectors;
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 (b)  the  foreign  exchange  allotted
 for  import  of  mining  equipment  and
 parts  during  the  last  five  yeats,  Sector.
 wise;  and

 (c)  the  amount  being  earmarked  for
 1966-677,

 The  Minister  of  Mines  and  Metals
 (Shri  8,  हू,  Dey):  (a)  Foreign  ex-
 change  is  released  for  importing  min-
 ing  equipments  against  specific
 demands  depending  upon  the  overall
 foreign  exchange  position.  No  plan
 as  such  has  yet  been  drawn  up  to
 modernise  mining  operations.

 (b)  The  foreign  exchange  released
 during  the  last  five  years  for  the
 import  of  mining  equipment  by  the
 Public  sector  amounts  to  Rs.  26.87
 crores  and  that  by  private  sector
 Rs.  3.78  crores.

 (९)  The  requirement  is  being  usses-
 sed  and  the  allocation  will  be  :made
 depending  upon  the  availability  of
 foreign  exchange.

 Supply  of  Pipes  by  Hindustan  Steel

 *905.  Dr.  Ranen  Sea:  Will  the  Minis-
 ter  of  Iron  and  Steel  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 Hindustan  Steel  Ltd.  does  not  accept
 orders  from  clients  for  Electric  Resist-
 ance  Weld  Pipes  for  less  than  a  certain
 amount  or  weight  and  size  resulting
 in  difficulties  for  consultant  companies;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that
 Hindustan  Steel  Ltd.  does  not  run  pip-
 ing  section  throughout  the  year;  and

 (c)  if  so,  whether  Government  have
 any  plan  to  remedy  this  state  of
 affairs?

 The  Minister  of  Irom  and  Steel  (Shri
 T.  N.  Singh):  (a)  Orders  of  less  than
 a  wagon  load  are  normally  not  accept-
 ed  by  the  plants  as  they  are  un-
 economic  but  such  orders  can  be
 booked  through  authorised  stockists
 who  dook  small  orders  when  placing
 indents  on  the  steel  plants
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 (b)  The  Plant  has  had  to  operate
 at  reduced  capacity  from  time  to  time
 for  want  of  sufficient  orders;  and

 (९)  Strenuous  efforts  are  being  con-
 stantly  made  to  secure  orders  both
 from  the  Home  as  well  as  the  foreign
 markets.

 Idle  Capacity  of  Industries

 *906.  Shri  R.  Barua:  Will  the  Minis-
 ter  of  Supply  and  Technical  Develop-
 ment  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  scaling  down  of
 maintenance  imports  has  increased  the
 idle  capacity  of  the  Industries;

 (b)  if  so,  the  main  Industries  affect-
 ed  by  this  process;  and

 (c)  the  steps  proposed  to  be  taken
 by  Government  in  this  regard?

 The  Minister  of  Supply,  Technical
 Development  and  Materials  Planning
 (Shri  K.  Raghuramaiah):  (a)  and  (b).
 Yes,  Sir.  The  main  industries  in
 which  short-fall  in  production  is
 already  noticeable  ate  non-ferrous
 metal  processing  industries,  such  as,
 galvanised  pipes,  tubes  and  sheets,
 road  rollers  and  passenger  cars,
 scooters  and  motor-cycles,  industries
 dependent  on  imported  alloy  steels,
 dry  batteries,  sulphuric  acid  and  fer-
 tilizers  dependent  on  sulphur  and
 rock-phosphate  and  asbestos  cement
 products.

 (c)  Steps  instituted  are  broadly:

 (i)  substitution  of  imported  mate-
 rials  to  the  maximum  extert
 feasible;

 Gi)  enhanced  allocation  of  free
 foreign  exchange;

 Gii)  diversification  of  production;
 (iv)  development  of  ancillury  in-

 dustries  with  a  view  to  allow
 manufacture  of  items  which
 were  being  imported;

 <v)  Export  Promotion  Schemes
 facilitating  import  of  raw
 material  and  components;  and
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 (vi)  Import  facilities  under  the
 National  Defence  Remittance
 Scheme.

 gra  पदार्थों  का  रायात

 *907.  श्री  हुकम  चन्द  कछवाय  :  क्या
 उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  मुरादाबाद
 तथा  अन्य  स्थानों  में  पीतल  के  बतेनों  के
 निर्माण  करने  वाले  लघु  उद्योग  'ढालें  औद्योगिक

 धातु  नियंत्रण  आदेश'  के  प्रवर्तन  के  परिणाम-
 स्वरूप  बन्द  हो  गये  हैं  ;

 (ख)  ऐसे  कितने  उद्योगों  पर  इसका
 प्रभाव  पड़ा  है  और  इसके  फलस्वरूप  कितने
 कर्मचारी  बेरोजगार  हो  गये  हैं  ;

 (ग)  क्या  उद्योगों  के  बन्द  हो  जाने
 के  कारण  हाथ  से  बने  हुए  नक्काशी  वाले
 पीतल  के  बर्तनों  के  निर्यात  पर  भी  प्रतिकूल
 प्रभाव  पड़ा  है  ;  और

 (घ)  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  का  क्या

 कार्यवाही  करने  का  विचार  हैँ  ?

 उद्योग  मंत्री  (श्री  द०  संजी वस् या  )  :

 (क)  और  (ख)  सरकार  को  दुलर्भ  झौद्यो-
 'गीत  वस्तु  (नियंत्रण)  आदेश,  i965  में

 लागू  किये  जाने  के  कारण  बतन  मुरादाबाद
 अथवा  अन्य  किसी  स्थान  में  बनाने  वाले  किसी
 भी  कारखाने  के  पूरी  तरह  बन्द  हो  जाने  के
 बारे  में  कोई  भी  जानकारी  नहीं  है  ।  य ेकारखाने
 बाजार  से  पीतल  का  कुछ  कबाड़  मिल  जाने
 से  किसी  प्रकार  अपना  काम  फिलहाल  चला
 रहे  हैं  ।  इन्होंने  अल्यूमिनियम  का  इस्तेमाल
 करना  शुरू  कर  दिया  है  ।

 (ग)  पीतल  पर  नक्काशी  किये  हुए
 हाथ  से  बने  बौनों  के  निर्यात  पर  प्रतिकूल
 प्रभाव  पड़ा  है  क्योंकि  उन्हें  कच्चा  माल  निर्यात

 प्रोत्साहन  योजना  के  ग्रीन  मिलता  है  ।

 घ)  बतन  निर्माता ओरों  को  अल्यूमिनियम
 का  इस्तेमाल  करने  के  लिए  प्रोत्साहित  किया  जा
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 रहा  है  |  ये  कारखाने  तांबे  कौर  पीतल  के
 कबाड़  का  भी  इस्तेमाल  कर  सकते  हैं  क्योंकि
 कब  इस  पर  से  कंट्रोल  हटा  दिया  गया  है  ।
 ज्योंही  तांबे  कौर  जस्ते  की  पूर्ति  संबंधी  स्थिति
 में  सुधार  हो  जायेगा,  बतन  निर्मितियों  को
 इन  धातुओं  का  देना  संभव  हो  सकेगा  ।

 New  Railway  Project  for  Bastar

 908,  Shri  R.  8.  Pandey:
 Shri  Yashpal  Singh:

 Will  the  Minister  of  Railways  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  the  report  of  the  ex-
 perts  in  respect  of  the  new  Railway
 Project  for  Bastar,  Madhya  Pradesh,
 has  been  submitted  to  Government;

 (b)  whether  Government  have  con-
 sidered  the  report  and  taken  a  deci-
 sion  in  the  matter;  and

 (c)  if  so,  the  nature  thereof?

 The  Deputy  Minister  in  the  Minis-
 try  of  Railways  (Shri  Sham  Nath):
 (a)  to  (c).  Presumably  the  hon.  Mem-
 bers  are  referring  to  the  Report  of  the
 team  headed  by  Dr.  Nagaraja  Rao  for
 Techno-Economic  appraisal  of  the
 Indravati  and  Sabri  Basin  submitted
 to  the  Ministry  of  Rehabilitation  in
 October,  1965.  With  a  view  to  assist
 in  the  integrated  development  of
 major  industries  in  the  Dandakaranya
 area,  the  Railways,  are  also  conduct-
 Ing  certain  investigations  for  new  links
 in  the  area.  A  decision  regarding  the
 construction  of  a  new  line  will  be
 taken  after  the  investigations  are  com-
 pleted  and  plans  evolved  simultane
 ously  for  the  development  of  the
 associated  industries  and  mining
 projects.

 रेलवे  पटरी  के  साथवाली  भूमि  का
 झा वा टन

 *900.  की  प०  ला०  बारूपाल  :  क्‍या
 रेलवे  मंत्री  25  फरवरी,  .966  के  अतारांकित
 प्रश्न  संख्  072  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में
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 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  अ्रधिक  भिन्न  उपजा शो'  योजना
 के  भ्रनुसरण  में  रेलवे  पटरियों  के  साथवाली
 भूमि  का  कृषकों  को  दिये  जाने  के  सम्बन्ध  में
 क्या  प्रक्रिया  है  ;  और

 (ख)  क्या  कृषकों  को  प्रार्थनापत्र  सीधा
 रेलवे  मंत्रालय  को  अथवा  सम्बन्धित  राज्य  के
 राजस्व  मंत्री  को  देने  पड़ते  हैं  ?

 रेलवे  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  (डा०
 राम  सुभग  सिंह  ):(क)  कौर  (ख)  अधिक
 प्रश्न  उपायों  योजना  को  सफल  बनाने  के
 उद्देश्य  से  नवम्बर,  965  से  पहले,  रेलवे
 की  खेती  योग्य  फ़ालतू  ज़मीन  किसानों  को
 देने  के  लिए  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  को
 दे  दी  जाती  थी  ।  इस  तरह  राज्य  सरकारों  को
 दी  गयी  ज़मीन  के  लिए  किसानों  को  सीधे
 राज्य  सरकार  के  प्राधिकारियों  को  भा वंदन
 देना  होता  है  ।

 प्रनाज  की  वर्तमान  कमी  के  संबध  में
 नवम्बर,  965  में  रेलों  को  हिदायत  दी
 गयी  कि  स्टेशनों  के  बीच  रेलवे  की  खेती  के
 योग्य  सारी  फालतू  जमीन  पर  (जिसे  राज्य
 सरकारों  के  जरिए  पहले  लाइसेंस  पर  न  दिया
 जा  चुका  हो)  साथ  के  खेतों  के  मालिकों  को
 परीक्षण  के  रूप  में  जून,  966  तक  बिना  किसी
 तरह  का  प्रभार  लिये  खेती  करने  की  भ्र नुम ति
 दे  दी  जाये  ।  ऐसे  मामलों  में  किसानों  को  सीधे
 सम्बन्धित  रेल  प्रशासनों  को  प्रस्वेदन  देना
 होता  है  ।

 रेलवे  मुद्रणालय

 *9i0.  ot  ont  सिंह  सिद्धान्त  :
 क्या  रेस थे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  रेलवे  के  विभिन्न  मुद्रणालयों  की
 हिन्दी  की  छपाई  की  कितनी  क्षमता  है  भौर
 पिछले  तीन  वर्षों  में  उनकी  क्षमता  में  कितनी
 वृद्धि  हुई  है  ;
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 (a)  en  गत  दो  वर्षों  में  ऐसे  कुछ
 प्रचार  शाये  हैं  जब  कि  मुद्रणालयों  में  हिन्दी
 को  छपाई  का  काम  इस  झ्राधार  पर  लौटा
 दिया  गया  था  कि  वे  उसे  करने  में  प्रसाद  हैं  ;
 शौर

 (7)  हिन्दी  के  बढ़ते  हुए  काम  को  पूरा
 कर  सकने  के  लिए  रेलवे  मुद्रणालयों  की  क्षमता
 में  वृद्धि  करने  के  लिए  क्‍या  कार्यवाही  की  गई
 है?

 रेलवे  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  (डा०
 राम  शुभम  सिंह)  :  (क)  से  (ग)  अपेक्षित
 सूचना  तत्काल  उपलब्ध  नहीं  है  सूचना  रेल
 शासनों  से  मंगायी  जा  रही  है  भ्र ौर  मिलने
 के  बाद  शीघ्र  प्रस्तुत  कर  दी  जायेगी  ।

 Muir  Mills  Ltd.,  Kanpur

 *9l.  Shrj  S.  M.  Banerjee:  Will  the
 Minister  of  Commerce  be  pleased  to
 refer  to  the  reply  given  to  Starred
 Question  No.  26  on  the  25th  Feb-
 ruary,  966  and  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 Muir  Mills  Ltd.,  Kanpur  has  not  start-
 ed  functioning;

 (b)  if  so,  whether  this  is  due  to  the
 fact  that  the  financial  assistance  pro-
 mised  by  the  Centre  has  not  been
 given  so  far;  and

 (c)  if  so,  the  steps  proposed  to  be
 taken  in  this  regard?

 The  Deputy  Minister  in  the  Minis-
 try  of  Commerce  (Shri  Shafi  Qureshi):
 (a)  Yes,  Sir.

 (b)  and  (c).  It  has  been  agreed  that
 the  Central  and  State  Governments
 should  stand  guarantee  to  the  State
 Bank  of  India  for  the  advance  of  the
 necessary  loan  to  the  mills.  A  part
 of  the  loan  has  already  been  advanced
 to  the  mills  and  steps  are  under  way
 to  make  the  balance  available  within
 the  next  few  days
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 Revision  of  Lists  of  S.C.  and  S.T.

 *912,  Shri  9.  0.  Sharma:  Will  the
 Minister  of  Soclal  Welfare  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  any  decision  has  been
 taken  for  revising  the  lists  of  Sche-
 duled  Castes  and  Scheduled  Tribes
 on  the  recommendations  of  the  Advi-
 sory  Committee;  and

 (b)  if  so,  the  nature  thereof?

 The  Deputy  Minister  in  the  Depart-
 ment  of  Socia]  Welfare  (Shrimatt
 Chandrasekhar):  (a)  and  (b).  The
 whole  question  is  still  under  conside-
 ration.

 बोकारो  इस्पात  कारनामा

 #913.  थी  flo  Ato  तिवारी  :
 ची  यशपाल  सिंह  !

 क्या  लोहा  कौर  इस्पात  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  बोकारो  इस्पात  कारखाने
 के  लिए  अपेक्षित  इस्पात  के  बारे  में  कोई
 अनुमानित  ध्यौरा  तैयार  किया  गया  है  ;

 (ख)  कया  इस  बात  का  भी  पता  लगा
 लिया  गया  है  कि  इसके  लिये  देश  में  उपलब्ध
 स्रोतों  स ेकितना  सामान  मिल  जायेगा  धौर
 कितना  सामान  बाहर  से  मंगाना  पड़ेगा  ;  कौर

 (ग)  रूस  से  सब  तक प्राप्त  पूजो  द

 लोहा  धौर  इस्पात  मंत्रों  धी  Fito
 mo  सिह)  :  (क)  जी,  हां  ।

 (ख)  85  प्रतिशत  के  लगभग  इस्पात
 के  ढांचे,  60  प्रतिशत  के  लगभग  संबत्  कौर
 उपकरण  कौर  93  प्रतिशत  के  लगभग  उष्म सह
 देश  में  उपलब्ध  स्रोतों  से  प्राप्त  किये  जायेंगे
 शौर  बाकी  सामान  रूस  से  मंगाया  जाएगा  t

 (ग)  भ्र भी  तक  कोई  उपकरण  ध्रौर
 सामान  इस  से  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  क्‍योंकि
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 कारखाने  के  लिए  प्रभी  तक  प्राकार  नहीं
 दिये  गये  हैं  ।

 HE.C.,  Ranchi

 "914,  Shri  Bibhuti  Mishra:
 Shri  K.  N.  Tiwary:

 Will  the  Minister  of  Industry  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 Heavy  Engineering  Corporation  at
 Hatia  has  been  spending  Rs,  60  lakhs
 per  month  on  establishment;  and

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  the
 industry  has  got  no  work  to  do?

 The  Minister  of  Industry  (Shri  D.
 Sanjivayya):  (a)  and  (b).  No,  Sir.

 Licensing  of  Powerlooms
 *9I5.  Shri  Vishwa  Nath  Pandey:

 Shri  R.  Barua:
 Shri  R.  S.  Pandey:
 Shri  Ramachandra  Ulaka:
 Shri  Dhuleshwar  Meena:

 Will  the  Minister  of  Commerce  be
 Pleased  to  refer  to  the  reply  given  to
 Starred  Question  No.  633  on  the  3rd
 December,  “1965,  and  state:

 (a)  whether  the  report  regarding
 the  system  of  licensing  of  powerlooms
 has  since  been  considered  by  Govern-
 ment;  and

 (b)  if  so,  the  result  thereof?
 The  Depaty  Minister  tn  the  Minis-

 try  of  Oommeree  (Shri  Shafi
 Qureshi):  (a)  and  (b).  Yes,  Sir.
 Government's  decisions  are  expected
 to  be  announced  shortly,
 l0-year  Perspective  Steel  Plan  for
 Heavy  Engineering  Corporation,
 Ranchi.

 °9I6.  Ghri  P.  R.  Obakraverti:  Will
 the  Minister  of  Irdm  and  Steel  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have
 drawn  up  a  l0-year  perspective  plan
 for  steel  to  take  up  a  firm  decision
 with  regard  to  the  production  sche-
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 dule  of  the  Heavy  Engineering  Cor-
 poration  Ranchi.

 (b)  whether  the  H.E.C.,  Ranchi  has
 been  fully  equipped  and  rationalised
 to  mect  the  requirements  of  the  blast
 furnaces  for  the  country’s  steel  plants;

 (c)  how  far  the  steel  plants  have
 agreed  to  utilise  the  indigenous  re-
 sources  in  their  different  stages  of  ex-
 pansion  for  the  next  0  years;  and

 (१)  whether  the  H.E.C.,  Ranchi  has
 been  asked  to  make  its  enormous.
 engineering  capacities  available  for
 this  purpose  to  tackle  the  foreign  ex-
 change  crisis?

 The  Minister  of  Iron  and  Steel  (Shri
 T.  N.  Singh):  (a)  A  ten-year  perspec-
 tive  plan  for  steel  has  yet  to  be  fina-
 lised.  The  Heavy  Engineering  Corpo-
 ration,  have  however,  worked  out
 their  tentative  production  programme
 on  the  basis  of  ‘16:5  million  tonnes
 ingot  steel  capacity  by  970-7l  and
 28  million  tonnes  by  ‘1975-76,

 (b)  Yes,  Sir.
 (c)  and  (a).  It  is  fully  agreed  that

 all  available  indigenous  resources
 shall  be  utilised  to  the  maximum  ex-
 tent  possible.  Orders  for  plant  and
 equipment  will  be  placed  as  and  when
 the  requirements  of  the  steel  plants
 actually  arise,

 Import  of  Newsprint  from  U.S8.8.B.
 °97.  Shri  Yashpal  Singh:

 Shri  P,  C.  Borooah:
 Shri  Rameshwar  Tantia:

 Will  the  Minister  of  Commerce  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  proposed  to  import more  newsprint  from  Soviet  Union;
 (४)  if  so,  the  quantity  to  be  import-

 ed;  and
 (c)  how  it  will  be  distributed?
 The  Minister  of  Commerce  (Shri

 Manubhai  Shak):  (a)  Yes,  Sir.
 (b)  The  Soviet  Union,  under  the

 Trade  Agreement  recently  concluded,
 have  agreed  to  supply  increasing
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 quantities  of  Newsprint  from  35,000
 tons,  with  additional  possibilities  of
 10,000  tons  in  966  to  75,000  tons  in
 1970.

 (c)  The  distrjbution  of  imported
 Newsprint  after  allowing  some  buffer
 stock  will  be  made  primarily  to  actual
 users  on  the  recommendation  of  the
 Registrar  of  Newspapers,  Ministry  of
 Information  and  Broadcasting,

 Manufacture  of  Transistor  Sets
 9918.  Shri  P.  C.  Borooah:

 Shri  Onkar  Lal  Berwa:
 Will  the  Minister  of  Industry  be

 pleased  to  state’
 (a)  whether  there  is  a  proposal  for

 the  manufacture  of  cheap  transistor
 sets  in  India;

 (b)  if  so,  whether  it  is  proposed  to
 manufacture  such  sets  in  the  public
 sector;  and

 (c)  the  estimated  price  at  which
 these  sets  are  likely  to  be  available  in
 the  market  and  the  salient  features
 thereof?

 The  Minister  of  thdustry
 Sanjivayya):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  No,  Sir,
 (c)  The  estimated  price  is  approxi-

 mately  Rs.  70  each.  The  sets  would
 be  medium  wave  Transistor  receivers
 as  per  specifications  indicated  in  the
 statement  laid  on  the  Table  of  the
 House.  [Placed  in  Library.  See  No.
 LT-5960/66].

 Steel  Plant  at  Balladffla

 हा  n  का  Shrt  P,  R.  Chakraverti:
 Shri  Lakhma  Bhawaat:

 Will  the  Minister  of  Iron  and  Steel
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Bailadilla  area  in
 Madhya  Pradesh  Wh  its  iron  ore
 potential  was  to  have  a  steel  plant;
 and

 (Shri  D,

 <b)  if  so,  when  Government  propose
 to  turn  this  area  into  an  industrial
 hub  of  the  country?
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 The  Minister  of  Iron  and  Steel  (Shri
 T.  N.  Singh):  (a)  and  (9),  Bailadilla
 ig  one  of  the  possible  sites  being  consi-
 dered  for  the  location  of  the  fifth
 public  sector  steel  plant.  A  decision
 on  this  location  has  not  yet  been  taken,

 सरकारी  तथा  गर-सरकारो  क्षेत्रों  में
 कारखाने

 #920.  Wt  बिभूति  विश्च:  क्या
 उपयोग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि.  सरकार  का
 उद्देश्य  भारत  में  प्रजातन्त्रात्मक  समाजवाद
 की  स्थापना  करने  का  है  ;

 (ख)  यदि  हां,  तो  वर्ष  i964  शौर
 1965  सरकारी  तथा  गैर  सरकारी  क्षेत्रों

 में  प्रति  अलग  कितने  बड़े  तथा  मिल  पैमाने
 के  कारखाने  खोले  गये  ;  कौर

 (ग)  जनता  के  लिये  किस  क्षेत्र  के
 कारखाने  प्रतीक  लाभदायक  सिद्ध  हुये  हैं  ?

 उद्योग  मंत्री  (भी  qo  संजी वस् या  )  :  (क)
 जी,  हां  1

 (ख)  1964  कौर  i965  %  जारी
 किये  गये  औद्योगिक  लाइसेंसों  की  संख्या
 क्रमश:  762  कौर  5i9  है  ।  ये  लाइसेंस
 कार्यान्वित  किये  जाने  की  विभिन्न
 भ्र वस् थाओं  में  हैं।  964  कौर  965 7%
 केन्द्रीय  सरकार के  क्षेत्र  में  स्थापित  किये  गये
 औद्योगिक  कारखानों  की  संख्या  क्रमशः
 4  भौर  6  है

 (ग)  जैसा  कि  i956  के  प्रौद्योगिक
 नीति  संकल्प  में  बताया  जा  चुका  है  कि  सर-
 कारी  कौर  गैर  सरकारी  दोनों  ही  क्षेत्र  एक
 दूसरे के  पूरक हैं  प्रौढ़  दोनों  ने  देश  के  धोया-
 गीत  बिकास  में  योग  दिया  है।

 Toy  Manufacturing  Unit  in  Kerala

 3088.  Shri  A,  K.  Gopajan:  Will  the
 Minister  of  Industry  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  Government  propose  to
 start  a  toy  manufacturing  unit  et
 Kallai  in  Kerala  using  saw  dust;
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 (b)  if  so,  the  capital  required  for
 the  establishment  of  this  unit;  and

 (c)  when  the  work  on  this  is  likely
 to  begin?

 The  Minister  of  Industry
 Sanjivayya):  (a)  No,  Sir.

 (Shri  D.

 (b)  and  (c),  Do  not  arise.

 Slate  Pencil  Manufacturing  unit  in
 Kerala

 3089,  Shri  A.  K.  Gopalan:  Will  the
 Minister  of  Industry  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  a  Slate  Pencil  manufac-
 turing  unit  is  likely  to  be  started  at
 Cheruvannoor,  Kerala;

 (b)  if  so,  the  capital  required  for
 this  unit  and  its  employment  potential;
 and

 (c)  when  it  is  likely  to  be  started?
 The  Minister  of  Industry

 Sanjivayya):  (a)  No,  Sir.

 (b)  and  (ec),

 (Shri  D.

 Do  not  arise.

 Ermakulam-Trivandrum  Railway  Line
 3090.  Shri  A,  K.  Gopalan:  Will  the

 Minister  of  Railways  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  Government  have  re-
 ceived  any  representation  to  convert
 the  Ernakulam-Trivandrum  railway
 line  into  broad  gauge;  and

 (b)  if  so,  the  action  taken  thereon?  |
 The  Deputy  Minister  in  the  Minis-

 try  of  Railways  (Shri  Sham  Nath):
 (a)  Yes.  |

 (b),  The  proposals  for  conversions
 to  be  taken  up  in  the  Fourth  Plan  are
 yet  to  be  finalised,  In  the  studies  of
 the  different  sections,  to  determine  the
 justification  for  their  conversions,  in
 future,  the  Quilon-Ernakulam  section
 will  also  be  kept  in  view.  However,

 APRIL  1,  966  Written  Answers  8972

 from  a  preliminary  study  of  the  avail-
 able  capacity  and  the  traffic  prospects,
 it  appears  that  this  section  may  not
 merit  adequate  priority  to  justify  its
 inclusion  in  the  Fourth  Plan,  especially
 with  the  paramount  need  for  maxi-
 mum  economy  in  expenditure  at
 present.

 Shelter  over  passenger  platform  at
 Bahadurgarh

 309,  Shri  Jagdev  Singh  Siddhanti:
 Will  the  Minister  of  Railways  be
 Pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  provi-
 sion  of  shelter  over  the  passenger
 platform  at  Bahadurgarh  on  the  Delhi-
 Bhatinda  Section  was  made  in  the
 Works  Programme  of  the  Northern
 Railway  for  1965-66;

 (b)  if  so,  whether  the  work  in  ques-
 tion  has  been  started;

 (c)  if  not,  the  reasons  therefor;  and

 (d)  the  steps  being  taken  to  get  the
 matter  expedited?

 The  Minister  of  State  in  the  Minis-
 try  of  Railways  (Dr,  Ram  Subhag
 Singh):  (a)  Yes.

 (b)  Yes.
 (c)  Question  does  not  arise,
 (d)  The  drawings  and  estimates  have

 been  approved  and  sanctioned.  The
 fabrication  of  steel  work  is  in  hand.

 Train  between  Delhi  and  Rohtak

 3092,  Shri  Jagdev  Singh  Siddhanti:
 Will  the  Minister  of  Railways  be
 pleased  to  refer  to  the  reply  given  to
 Unstarred  Question  No.  405  on  the
 3rd  September,  965  and  state:

 (a)  whether  Government  propose  to
 introduce  an  additional  train/shuttle
 from  Delhi  towards  Rohtak  between
 2.0  and  6.40  hours  as  soon  as  line

 |  capacity  between  Delhi  Kishanganj
 ?  and  Shakurbasti  is  augmented;  and
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 (b)  if  so,  when  the  line  capacity
 between  the  aforesaid  stations  is  likely
 to  be  augmented?

 The  Minister  of  State  in  the  Minis-
 try  of  Railways  (Dr,  Ram  Subhag
 Singh):  (a)  The  introduction  of  an
 additional  train  from  Delhi  towards
 Rohtak  will  be  duly  considered  when
 line  capacity  between  Delhi-Kishan-
 ganj  and  Shakurbasti  is  available.

 (b)  The  requisite  capacity  will  be
 created  after  the  doubling  of  this  sec-
 tion  which  has  been  programmed  in
 the  Budget  for  1966-67  is  completed.
 The  total  cost  of  the  work  is  estimated
 to  be  Rs.  54  lakhs  out  of  which  Rs,  8
 lakhs  only  is  proposed  as  outlay  for
 1966-67,  The  date  of  completion  of
 the  work  will  depend  on  the  avail-
 ability  of  funds  for  such  works  in  the
 coming  years.

 Accommodation  in  through  Bogies

 3093,  Shrimati  Ramdulari  Sinha:
 Will  the  Minister  of  Railways  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  due  to
 over-crowding  by  the  local  and  short
 distance  passengers,  long  distance  pas-
 sengers  do  not  get  any  accommoda-
 tion  in  through  bogies  meant  for  long
 distance  passengers;

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  pre-
 viously  there  used  to  be  clear  marking
 on  such  bogies  indicating  the  distance
 restriction;

 (c)  if  so,  under  what  circumstances
 that  marking  has  been  removed;  and

 (9)  whether  Government  propose  to
 re-impose  the  distance  restriction  and
 marking  system?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry
 of  Railways  (Dr.  Ram  Subhag  Singh):
 (a)  No,

 (b)  and  (c).  Yes.  Even  now  indi-
 cation  boards/markings  are  provided
 on  certain  trains.
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 Most  of  these  long  distance  coaches
 have  been  replaced  by  TIT  class  sleeper
 coaches  where,  in  the  matter  of  re-
 servation,  preference  is  given  to  long
 distance  passengers,

 (d)  Does  not  arise.

 Railway  Feeder  Roads
 $094.  Shrimati  Ramdolari  Sinha:

 Will  the  Minister  of  Railways  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Railways  used  to
 make  lumpsum  =  grants  to  District
 Boards  for  maintenance  of  Railway
 feeder  roads  in  Bihar  and  other  States;

 (b)  if  so  why  this  practice  has  been
 stopped;

 (c)  whether  Government  ere  aware
 that  due  to  the  discontinuance  of  such
 practice,  the  railway  passengers  have
 to  face  much  difficulty;  and

 (d)  whether  Government  propose  to
 restore  the  previous  practice?

 The  Deputy  Minister  in  the  Minis-
 try  of  Railways  (Shri  Sham  Nath):
 Presumably  the  Hon‘ble  Member  is
 referring  to  the  maintenance  of  Rail-
 way  stationn  approach  roads,  if  so,
 the  reply  is  as  under:

 (a)  No,
 (b)  to  (d).  Do  not  arise.

 Tea  Stalls  on  Raflway  Stations

 3095,  Shrimati  Ramdulari  Sinha:
 Will  the  Minister  of  Railways  be
 Pleased  to  state  how,  in  what  manner
 and  by  whom  the  quality  and  quan-
 tity  of  supply  of  tea  from  the  tea-
 stalls  in  earthen  cups  on  various
 stations  is  checked  up?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry
 of  Railways  (Dr.  Ram  Subhag  Singh):
 Quality  and  quantity  of  tea,  sold  in
 earthen  cups  is  checked  at  frequent
 intervals,  during  inspections  of  cater-
 ing  establishment,  by  officers  and
 supervisory  staff  of  Commercial  and
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 Medical  Departments,  including  the
 Station  Masters  at  the  Station.
 Quality  is  judged  by  tasting  tea,  and
 quantity  by  comparing  the  contents
 with  the  prescribed  quantities  as  land
 down,  viz,  200  C.c.  for  cup  of  bigger
 size  and  00  C.c,  for  the  smaller  cup.

 3096.  भी  to  कि  साहिल  :
 ही  तुलसीदास  जाधव  :

 ब्या  समाज-कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  सरकार  का  विचार  धनु-
 सूचित  भ्रादिम  जातियों  के  उन  विद्यार्थियों
 को  मैट्रिक-उपरान्त  छात्रवृत्तियां  देने  का  है,
 जो  प्रनुसूचित  तथा  निर्धारित  क्षेत्रों  स ेबाहर
 रहते  हैं  ;

 ख)  यदि  हां,  तो  उसका  ब्यौरा  क्या
 है;

 (ग)  क्‍या  महाराष्ट्र  सरकार  ने  प्रार्थना
 की  है  कि  विदर्भ  के  विद्यार्थियों  को  ये  छात्र-
 वृत्तियां  दी  जानी  चाहियें;  कौर

 (ध)  यदि  हां,  तो  उस  पर  क्या  कार्य-
 वाही  की  गई  है  ?

 समाज-कल्याण  विभाग  में  उप मंत्रो
 (शी सती  'लमा शेखर  )  :(क)  भोर  (ख).
 मैट्रिकोपरान्त  छात्रवृत्ति  अनुसूचित  प्राचीन
 जातियों  के  सभी  छात्रों  को मिल  सकती  है  1
 इसके  लिये  यह  पग्रावश्यक  नहीं  कि  वे  क्षेत्र
 अनुसूचित  हों।  कुछ  राज्यों  में  इस  प्रकार  की
 पाब्रन्दी  है  कि  केवल  विशिष्ट  क्षेत्रों  में  रहने
 बाली  जातियों  को  ही  प्रनुसूचित  जातियां
 समझा  जाता  है  ।  मँट्रिकोपरान्त  छात्रवुत्ति
 देने  की  यही  कसौटी  है  कि  संबंधित  छात्र
 किसी  भनसूचित  ख़ादिम  जाति  से  सबंधित
 हैं  अथवा  नहीं  ।

 (ग)  हां।
 (घ)  विदर्भ  में  कुछ  ख़ादिम  जातियों  से

 संबंधित  परनुसूचियों  के  पुनरीक्षण  का  प्रश्न
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 विचाराधीन  है  ।  यदि  उन्हें  अनुसूचियों  में
 शामिल  कर  लिया  गया  तो  उन्हें  छात्नवुत्तियां
 मिल  सकेगी  ny

 Transport  of  Potatoes  from  U.  P.
 3097,  Shri  Ram  WHarkh  Yadav:

 Will  the  Minister  of  Railways  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  U.  P.
 has  approached  the  Central  Govern-
 ment  for  more  liberal  supply  of  rail-
 ‘way  wagons  for  the  movement  of  the
 potatoes  to  other  States;  and

 (b)  if  so,  Government's  reaction
 thereto?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry
 of  Railways  (Dr.  Ram  Subhag  Singh):
 (a)  Yes.

 (b)  Action  to  meet  the  demands  for
 movement  placed  on  the  Railways  in
 coordination  with  the  Uttar  Pradesh
 Government,  has  already  been  initiat-
 ed.

 Railway  Siding  at  Mannargudi
 Station

 3098.  Shri  M.  G.  Thengondar:  Will
 the  Minister  of  Railways  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  there  is  a  proposal  to
 have  a  railway  siding  connecting
 Mannargudi  Station  (Southern  Rail-
 way)  to  the  foodgrain  godown  which
 will  reduce  the  cost  of  handling  and
 transport;  and

 (b)  if  so,  at  what  stage  the  pro-
 posal  stands?

 The  Deputy  Minister  in  the  Minis-
 try  of  Railways  (Shri  Sham  Nath):
 (a)  Yes;  as  a  private  siding.

 (b)  The  cost  of  the  proposed  sid-
 ing  from  Mannargudi  to  the  food-
 grain  godown  has  been  advised  to
 the  Civil  Supplies  Department,  Gov-
 ernment  of  Madras  for  their  accept-
 ance,  which  is  awaited.
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 यवतमाल  कौर  बर बाहू  स्टेशनों  पर
 सावधान  (दौड)

 3100.  श्री  to  शि०  पाटिल:
 शौ  किंबल  :

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कपा
 करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  महाराष्ट्र
 में  यवतमाल  शौर  परवाह  स्टेशनों  पर  यात्रियों
 के  लिये  सायवान  (शैड)  नहीं  है  ;  शौर

 (ख)  यदि  हां,  तो  इन  स्टेशनों  पर  कब
 सायवान  लगाने  का  सरकार  का  विचार  है?

 |

 रेलवे  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (डा०
 राम  सुलग  सिंह  )  :  (क)  जी  हां  ।  लेकिन
 यवतमाल  स्टेशन  पर  900  वर्ग  फुट  का  पौर
 दार वाह  स्टेशन  पर  86  वर्ग,  फुट  का  मुसा-
 फिरखाना  मौजूद  हे  ।

 (ख)  कभी  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचार-
 धीन  नहीं  है,  क्योंकि  थे  दोनों  स्टेशन  मुर्तजा-
 पुर-यवतमाल  लाइन  पर  स्थित  हैं,  जो  सेंट्रल
 प्रा वि सेज,  रेलवे  कम्पनी  की  लाइन  है,  लेकिन
 जिसका  संचालन  सरकार  द्वारा  किया
 जाता  है।  इस  रेलवे  से  बराबर  आवर्ती
 हानि  हो  रही  है  भ्र ौर  ऐसी  परिस्थिति  में
 सुधार  के  कामों  पर  विचार  नहीं  किया  जा
 सकता  ।

 Manufacture  of  Tractors
 3i0i.  Shri  Shashi  Ranjan:

 Shri  Subodh  Hanada:

 Will  the  Minister  of  Commerce  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  Government
 banned  the  import  of  48/50  HP.  Trac-
 tors  from  U.SS.R.

 (b)  if  ७०,  how  far  the  indigenous
 manufacturers  have  been  able  to  meet
 the  demand  of  the  country;

 (c)  whether  any  factory  has  been
 get  up  for  the  manufacture  of  trac-
 tors;  and
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 (a)  how  far  the  prices  of  the  trac-
 torg  indigenously  manufactured  com-
 Pare  with  the  prices  of  the  imported

 ones,  particularly  from  U.S.S.R.°
 The  Minister  of  Commerce  (Shri

 Manubhai  Shah):  (a)  Import  of  48/
 50  H.P.  Byelarus  Tractors  from
 U.S.S.R.  has  been  discontinued  in
 view  of  the  availability  of  50  H.P.
 ‘Hindustan’  Tractors  from  indigénous
 production  of  M/s.  Tractor  &  Bul-
 ldozers  Ltd.,  Baroda.

 (b)  and  (c).  It  is  expected  that
 the  indigenous  manufacturets  can
 meet  the  entire  demand  of  the  coun-
 try  in  50  HP,  range.  To  meet  the
 demand  of  the  tractors  of  various
 ranges  the  following  companies  have
 been  licensed  for  the  manufacture  of
 agricultural  tractors—
 S.  No.  Name  of  the  Range  Nos,

 Company  H.P.  per  annum
 i.  Messrs  Tractors  &

 Farm  Equipment Lid.  Madras  20-30  7,006
 2.  Mesers  Tractors  &

 Bulldozers  Ltd,  20-30  2,000
 Bom  bay  over  35 5,000,

 3.  Messrs  Escorts  Ltd.
 New  Delhi  20-30  7000,

 4  M/s  Eicher  Tractors
 Corp  New  Delhi  20-30  2,000

 5.  M/s  International
 Tractors  Bombay  20-30,  7,000

 30,000

 (d)  The  prices  of  indigenous  tractorg
 are  generally  higher  than  the  import-
 ed  ones.  As  against  the  sale  price
 of  Rg,  11,750/~  and  +14,225/-  ex-go-
 down,  Delhi  of  Byelarus  and  MTZ-50
 PL  tractors  of  48-50  H.P.  respective-
 ly  the  sale  price  of  ‘Hindustan’  Trac-
 tors  is  Rs.  16,100/-.,  The  prices  of  the
 indigenous  tractors  of  other  ranges
 are:
 TAFE  (Ferguson-

 35  BHP)  Rs.  18,750
 EICHER  (26.5  BHP)  Rs,  14,495
 ‘International  Harvester

 (25  BHP)  Rs.  16,380
 Hindustan  (35  BHP)  Rs.  12,500
 Becorts  (34.5  BHP)  Ra.  16,669
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 Export  of  Drieq  Prawn  to  Burma
 3102,  Shri  Vasudevan  Nair:

 Shri  Warior:
 Will  the  Minister  of  Commerce  be

 Pleased  to  state:
 (a)  whether  the  export  of  dried

 prawn  to  Burma  declined  during
 1965-66;

 (b)  if  so,  the  steps  taken  to  boost
 up  their  export  to  Burma;  and

 (c)  the  foreign  exchange  earned
 by  export  of  dried  prawn  to  Burma
 in  1964-65,  and  1965-1966?

 The  Minister  of  Commerce  (Shri
 Manubhai  Shah):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  Embassy  of  India  in  Ran-
 Boon  are  in  touch  with  the  Burmese
 authorities  with  a  view  to  persuad-
 ing  them  for  more  purchases  of  dried
 prawn  from  India.

 (c)  The  foreign  exchange  earned
 by  export  of  this  item  to  Burma
 amounted  to  Rs.  21:39  lakhs  in  April-
 December,  964  and  Rs,  5°55  lakhs
 during  the  same  period,  1965,  res-
 pectively.

 Closure  of  Parvathi  Mills  in  Kerala
 3103.  Shri  Vasudevan  Nair:

 Shri  Warior:

 Will  the  Minister  of  Commerce  be
 Pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Parvathi  Mills,
 Quilon,  and  Alind,  Kundera  (Kerala
 State)  have  been  closed  down  due  to
 Power  cut;

 (b)  if  so,  the  number  of  workers
 affected  by  this  closure;  and

 (c)  the  estimated  loss  in  value  of
 production  per  month  due  to  _  this
 closure?

 The  Deputy  Minister  im  the  Mints-
 try  of  Commerce  (Shri  Shafi  Qureshi):
 (a)  Parvathi  Mills,  Quilon,  closed
 down  from  l0th  March,  1966,  due
 to  power  cut;  but  the  power-cut  at
 Alind,  Kundera,  was  only  50  per  cent
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 (b)  980  workers  were  affected  in
 Parvathi  Mills  and  twelve  thousand
 man  days  lost  in  Alind.

 (c)  The  estimated  loss  ig  of  Rs.  6
 lakhs  due  to  closure  of  Parvathi  Mills
 and  Rs.  28  lakhs  due  to  power-cut  in
 Alind,

 Derailment  near  Ferozepore
 $i04.  Shri  Ram  Harkh  Yadav:  Will

 the  Minister  of  Railways  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  the  engine  of  the
 Fazilka-Ferozepore  Passenger  derail-
 ed  on  the  evening  of  the  l5th  March,
 966  near  the  outer  signal  of  the
 Ferozepore  Railway  Station;

 (b)  if  so,  the  details  thereof;  and

 (०)  the  loss  of  life  and  property,  if
 any?

 The  Deputy  Minister  in  the  Minis-
 try  ‘of  Railways  (Shri  Sham  Nath):
 (a)  and  (9),  On  15-3-66  at  about
 ‘13:38  hours,  while  mixed  train  No.  4
 FF  Down  was  approaching  Ferozepore
 City,  the  train  engine  derailed  near
 the  outer  signal.

 (c)  There  was  no  loss  of  life.  The
 cost  of  damage  to  railway  property
 was  estimated  at  approximately
 Rs,  600/-.  हा

 Demand  for  Tractors
 3105.  Shri  Maurya:  Will  the  Minis-

 ter  of  Commerce  be  pleased  to  state:
 (a)  the  demand  for  various  types

 of  tractors  in  the  non-agricultural
 sectors;  and

 (b)  the  steps  Government  propose
 to  take  to  ensure  that  the  tractors
 meant  for  agricultura]  uses  are  not
 diverteg  to  non-agricultural  uses?

 The  Minister  of  Commerce  (Shri
 Manubhai  Shah):  (a)  and  (b),  There
 is  no  restriction  on  sale  of  tractors
 excepting  those  imported  from
 U.S.S.R.,  which  are  meant  mainly  for
 agricultural  purposes.  Tractors  upto
 50  Draw  Bar  Horse  Power  are  mainly
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 required  for  agricultural  purposes.
 While  most  of  the  imported  tractors
 are  utilised  for  agricultural  purposes,
 a  smal]  number  is  diverted  by  Gov-
 ernment  for  purposes  other  than  agri-
 cultural  purposes  keeping  in  view  the
 urgency  and  importance  of  the  re-
 quirement,  like  that  of  compost  making
 farms  etc.

 Cement  Factory  in  Andhra  Pradesh
 3i06.  Shri  Eswara  Reddy:  Will  the

 Minister  of  Industry  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  any  private  party  has
 been  given  licence  to  set  up  a  cement
 factory  at  Yerraguntla  in  Cuddapah
 District,  Andhra  Pradesh  and,  if  so,
 the  name  of  the  party;

 (b)  the  estimated  cost  of  the  fac-
 tory,  its  production  potential,  and
 when  it  is  scheduled  to  be  completed;
 and

 (c)  whether  any  preliminary  work
 has  been  done  to  set  up  the  factory
 and  the  nature  of  progresg  made  380
 far?

 The  Minister  of  Industry  (Shri  D.
 Sanjivayya):  (a)  to  (c).  M/s.  Hin-
 dustan  Sugar  Mills  Limited  were
 granted  a  letter  of  intent  for  setting
 up  a  cement  factory  at  Yerraguntla
 in  Cuddapah  District,  Andhra  Pradesh
 for  an  annual  installed  capacity  of
 200,000  tonnes.  The  party's  estimate
 of  the  cost  of  the  project  was
 Rs.  40I.5  lakhs.  The  applicants  re-
 porteq  having  purchased  263  acres  of
 limestone  bearing  land  in  Yerragun-
 tla  from  another  Firm  which  had
 conducted  prospecting  operations  in
 the  area.  The  party  indicated  that
 they  hoped  to  go  into  production  by
 about  the  middle  of  1970.  Meanwhile.
 the  validity  period  of  the  letter  of
 intent  has  expired  on  3lst  December,
 3965  and  the  party  has  applied  for
 extension,

 Reservation  Office  Staff
 3l¢7.  Shri  H,  N.  Mukerjee:  Will  the

 Minister  of  Raitways  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  it  ie  a  fact  that  under
 4A  (ai)  LS—3.
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 the  existing  railway  regulations  the
 reservation  office  staff  is  entitled  toa
 day  of  rest  after  every  6  working
 days;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that
 at  Madras  and  other  places  this  staff
 sometimes  do  not  get  any  day  of  rest
 even  after  working  continuously  for
 0  to  25  days;

 (c)  whether  this  practice  of  not
 giving  the  staff  regular  day  of  reat
 after  every  6  working  days  has  been
 in  existence  since  1960;  and

 (d)  if  so,  the  measures  taken  to
 secure  adherence  to  the  regulations  in
 respect  of  the  day  of  rest?

 The  Minister  of  State  in  the  Minis-
 try  of  RaHways  (Dr.  Ram  Subhag
 Singh):  (a)  Yes.

 (b)  In  the  Enquiry  Office  at  Madras
 due  to  casualties,  there  have  recently
 been  some  occasions  when  the  staff
 had  to  forgo  their  weekly  off.  Such
 a  situation  has  not  come  to  notice
 at  other  places.

 (c)  No.
 (d)  Stepg  have  been  taken  to  pro-

 vide  necessary  additional  staff.
 Meanwhile,  as  a  temporary  measure
 services  of  other  suitable  staff  are
 utilised  to  enable  weekly  off  being
 given  when  casualties  are  high,

 ट्यूब  बनाने  वाले  कारखाने

 (3108.  भी  gto  ato  तिवारी  :  कया
 सोग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  जस्ते  की
 कमी  के  कारण  ट्यूब  बनाने  वाले  बहुत  से
 कारखाने  बन्द  होने  वाले  हैं  ;

 (=)  क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  पिछले
 कुछ  महीनों  में  ट्यूबों  के  उत्पादन  में  कमी
 हो  गई  है;  घ्रौर

 (ग)  यदि  हां,  ट्यूबों  का  उत्पादन
 कम  न  होने  पाये  इसके  लिए  क्‍या  उपाय
 किये  गये  हैं  ?
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 wet  मंत्री  ी  To  संजीषम्या  )  :
 (क)  कौर  (खिजाते  की  कमी  होने  क ेकारण
 इस्पात  ट्यूब  निर्माण  करने  वाले  कारखानों
 को  कठिनाई  हो  रही  है।  फिर  भी  ट्यूबों
 के  उत्पादन  में  भ्रधिक  कमी  नहीं  हुई  है
 बतौर  इसके  किसी  भी  कारखाने  के  बन्द  होने
 का  समाचार  नहीं  मिला  है  ।

 (ग)  मितब्ययता  के  रूप  में  यह  निश्चय
 किया  गया  है  कि  केवल  इंच  के  साकार
 की  ट्यूबों  पर  ही  जस्ता  चढ़ाया  जाना  चाहिए
 झ्रथवा  अन्य  टयूब  या  तो  काली  ही  रहने
 देनी  चाहिएं  या  संभव  हो  सके  तो  बि टू मन
 चढ़ा  देना  चाहिए  -  फिर  भी  निर्यात  हकदारी
 के  बदले  कमाये  गये  जस्ते का  इस्तेमाल  करने
 पर  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  हू  |

 Export  of  Trucks  and  Buses
 3108.  Dr,  P.  N.  Khan:

 Shri  Subodh  Hansda:
 Shri  ए,  com  Borooah:

 Will  the  Minister  of  Commerce  be
 Pleased  to  state:

 (a)  whether  trucks  and  buses  are
 exported  from  India;

 (b)  if  so,  to  which  countries;  and
 (c)  the  number  out  of  them  ex-

 Ported  in  964  and  the  value  of  those
 exports?

 The  Minister  of  Commerce
 Manubhai  Shah):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  and  (ce).  A  statement  is  laid
 on  the  Table  of  the  House.  [Placed in  Library.  See  No.  LT-596/66].

 (Shri

 Export  of  Coal
 3i0.  Shri  Subodh  Hansda:

 Shri  S,  0.  Samanta:
 Shri  Bhagwat  Jha  Azad:
 Shri  M,  L.  Dwivedi:
 Shri  P.  C.  Borooah:

 Will  the  Minister  of  Commerce  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  there  is  any  possibility to  boost  up  the  export  of  coal;
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 (b)  if  so,  to  which  countries;
 (c)  which  are  the  countries  that

 consume  Indian  Coal;  and
 (d)  the  quality  of  coal  consumed

 by  them?
 The  Minister  of  Commerce

 Masubhai  Shah):  (a)  Yes,  Sir.
 (b)  to  (d).  Till  recently,  we  were

 exporting  coal  only  to  Pakistan;  their
 requirement  was  mainly  of  Grade  I
 non-coking  coal  with  some  quantities
 of  Select  Gradeg  of  non-coking  coal,
 Since  the  middle  of  1964,  we  have
 also  re-entered  the  Burma  market  and
 the  present  contract  extends  till
 1967;  their  requirement  is  also  of
 non-coking  coal,  with  some  quantities
 of  coke.  Lastly,  from  the  end  of
 1965,  we  have  regained  the  Ceylon
 market;  their  requirement  is  of  Select
 A  Grade  of  non-coking  coal.  We  are
 also  exploring  possibilities  of  export-
 ing  some  non-coking  coal  to  other
 destinations  such  as  Singapore  and
 Hong  Kong.  In  this  region,  barring
 Japan,  consumption  of  coal  is  not
 very  substantial  and  in  several
 countries  is  in  fact  on  the  decline  due
 to  replacement  by  oil.  In  the  Japa-
 nese  market,  there  is  a  heavy  demand
 for  coking  coal  but,  in  that  category,
 we  do  not  have  at  present  surplus  for
 exports.

 (Shri

 Trains  run  with  Diesel  Locomotives
 S3lll.  Shri  Linga  Reddy:  Will

 the  Minister  of  Railways  be  pleased
 to  state  the  number  of  trains  run  at
 present  with  diesel  locomotives,  both
 goods  and  passenger,  separately?

 The  Minister  of  State  in  the  Minis-
 try  of  Railways  (Dr.  Ram  Subhag
 Singh):  The  actual  number  of  goods
 trains  hauled  by  Diesel  Locomotives
 daily  varies  from  day.  to  day,  depend-
 ing  upon  the  traffic  and  operating
 conditions,  On  an_  approximate
 average,  the  following  numbers  of
 trains  are  run  daily  by  Diesel  Loco-
 motives.

 Goods  Passenger
 Broad  Gage  52  4
 Metre  Gauge  24
 Narrow  Gauge  28  32
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 डुबो  और  टुड़ीगंज  स्टेशनों  के  सोच
 मालगाड़ी  का  लूटा  जमा

 3112.  श्री  हुकम  लाद  कछवाय:
 श्री  यज्ञ याल  सिह  :

 क्या  रेलवे  मंत्री  26  नवम्बर,  965
 के  क्‍झ्तारांकित  प्रश्न  संख्या  332  के  उत्तर
 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  6/7  अक्तूबर,  965  को
 पूर्व  रेलवे  के  डुमरांव  ध्रौर  टु डी गंज  स्टेशनों  के
 बीच  मालगाड़ी  के  लूटे  जाने  की  घटना
 के  सम्बन्ध  में  जांच  अरब  पूरी  हो  चुकी  है;

 कौर
 (ख)  यदि  हां,  तो  उसका  ब्यौरा  कया

 है?

 रेलवे  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (डा
 राम  भग  सिह  )  :  (क)  शौर  (ख):
 जी  हां,  लेकिन  यह  चोरी  का  एक  साधारण
 मामला  था  ।  बक्सर  की  सरकारी  रेलवे
 पुलिस  ने  इस  मामले  की  जांच  की  थी  ।
 उसने  भ्रपनी  अन्तिम  रिपोर्ट  में  कहा  है  कि
 भारतीय  दण्ड  संहिता  की  धारा  379  के
 अधीन  कोई  सुराग  नहीं  मिला  t

 बरेली  के  निकट  रेलगाड़ी  में  डकैती

 3113.  श्री  हुक्म  अन्य  कछवाय  :
 भी  यझ्ञयाल  सिह  :

 क्या  रेलवे  मंत्री  26  नवम्बर,  965
 के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  505  के  उत्तर  के
 सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  8  नवम्बर,  965  को
 बरेली  के  निकट  करौली  और  घनेरी
 स्टेशनों  के  बीच  रेलगाड़ी  में  हुई  डकैती  के
 मामले  की  जांच  ब  पूरी  हो  गई  है;  भोर

 (ख)  यदि  हां,  तो  उसका  ब्यौरा  क्‍या
 है?

 रखने  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (डा०
 जाम  सुलग  सिंह  )  :  (क)  भौर  (ख),
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 इस  मामले  में  सात  बाहरी  व्यक्तियों  का  हाथ
 पाया  गया  ny  हनमें  से  तीन  का  चालान
 कर  दिया  गया  है,  दो  की  शिनाख्त  नहीं  हो
 सकी  शौर  उन्हें  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  की
 धारा  369  के  ब्राउन  रिहा  कर  दिया  गया  v
 एक  जेल  में  ह ैकौर  उसकी  शिनाख्त  प्रभी
 होनी  है  tv  सातवां  ब्यक्ति  जभी  तक
 फरार  है  कौर  मुरादाबाद  की  सरकारी  रेलवे
 पुलिस  उसे  गिरफ्तार  करने  की  कोशिश  कर
 रही  है।  यह  मामला  अदालत  मैंने  ।

 Textile  Mills  in  African  and  Latin
 American  Countries

 ‘S114,  Shri  P,  0.  Borooah:
 Shri  M,  L.  Dwivedi:
 Shri  Bhagwat  Jha  Asad:
 Shri  8.  0.  Samanta:
 Sbri  Subodh  Hansda:
 Shri  R.  8,  Pandey:

 Will  the  Minister  of  Commerce  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  there  is  a  proposa)  for
 an  Indo-Japanese  collaboration  for
 the  supply  of  complete  textile  mills
 to  under-developed  countries  in
 Africa,  Asia  and  Latin  America;  and

 (b)  if  so,  the  progress  so  far  made
 in  this  regard?

 The  Minister  of  Commerce
 Manubhal  Shah):  (a)  No,  Sir.

 (b)  Does  not  arise,

 (Shri

 vera  की  पटरियों  पर  विस्फोट

 3i25.  भी  हुकम  लगा  -कछवाय  :
 क्या  रेलवे  मंत्री  5  नवम्बर,  965  के
 झ्र तारांकित  प्रश्न  संख्या  167,  के  उत्तर  के
 सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  दक्षिण  पूर्व  रेलवे  के  शालीमार
 यार्ड,  और  झागरा  फोर्ट  तथा  ईद माह  रेलवे
 स्टेशनों  पर  हुए  विस्फोटों  की  जांच  पुलिस
 द्वारा  प्री  कर  ली  गई  है  ;

 (ख)  यदि  हां,  तो  कया  दोषी  व्यक्तियों
 का  पता  लगा  लिया  गया  है;  कौर
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 (7)  उनके  विरुद्ध  क्‍या  कार्यवाही
 की  गई  है  ?

 रेलवे  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  (डा०
 राम  सुभग  सिंह)  :  (क)  से  (ग),  शालीमार
 यार्ड  की  घटना  के  बारे  में  शालीमार  की  सरकारी
 रेलवे  पुलिस  ने  भ्रन्तिम  रिपोर्ट  में  कहा  है  कि
 विस्फोट  की  बात  गलत  है  क्योंकि  ग्राम
 संयोगवश  लग  गयी  थी  ।  जिस  व्यक्ति
 को  सन्देह  में  गिरफ्तार  किया  गया  था,
 डसे  बाद  में  छोड़  दिया  गया  ।

 2-10-1985°3T  आगरा  किला  ब्रोकर
 ईदगाह  स्टेशनों  के  बीच  रेलवे  लाइन  के  करीब
 जो  विस्फोट  हुआ  था,  भी  पुलिस  द्वारा
 उसकी  जांच  की  जा  रही  है।  इस  मामले
 में  जो  दो  व्यक्ति  गिरफ्तार  किये  गये  थे,
 उन्हें  भ्रदालत  ने  जांच  पूरी  होने  तक  जमानत
 पर  छोड़  दिया  है।

 Heavy  Engineering  Corporation,
 Ranchi

 ‘3116,  Shri  Vishwa  Nath  Pandey:
 Will  the  Minister  of  Industry  be
 pleased  to  refer  to  the  reply  given
 to  Unstarred  Question  No.  2257  on
 the  l0th  December,  965  and  state:

 (a)  whether  Government  have  since
 considered  the  scheme  for  setting  up
 a  model  farm  at  Ranchi  with  the
 collaboration  of  the  Government  of
 Bihar  to  utilise  the  effluent  for  the
 purpose  of  agriculture;

 (b)  the  main  features  of  the
 scheme;  and

 (c)  the  decision  taken  by  Govern-
 ment  in  this  regard?  nue

 The  Minister  of  Industry  (Shri  D.
 Sanjivayya):  (a)  to  (c).  Govern-
 ment  of  Bihar  had  originally  agreed
 to  the  establishment  of  a  vegetable
 farm  in  village  Tanko  where  the
 Sewerage  Treatment  plant  was  to  be
 set  up.  On  the  advice  of  Public
 Health  Experts,  the  site  of  the  plant
 has  been  shifted  to  village  Jaratoli,
 two  mileg  away  from  the  original
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 site:  Heavy  Engineering  Corporation
 Limited,  are  exploring  in  consultation
 with  the  State  Government  the  pos-
 sibility  of  setting  up  a  farm  in  the
 new  place.

 Ban  on  Excavation  of  Sand
 3117,  Shri  Bibhuti  Mishra:  Wiil  the

 Minister  of  Mines  ang  Metals  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  re-
 cently  a  ban  has  been  imposed  on
 kisans  to  excavate  sand  from  under
 the  land  for  brick-making  or  for
 other  building  purposes  unless  they
 pay  royalty  to  Government  for  the
 sand;

 (b)  whether  five  years  ago  there
 was  no  royalty  and  kisans  were  free
 to  use  the  sand;  and

 (c)  whether  Government  propose
 to-give  full  and  free  facilities  to
 kisang  to  use  the  sand?

 The  Minister  of  Mines  and  Metais
 (Shri  8.  K.  Dey):  (a)  and  (०),  No,
 Sir,  We  are  not  aware  of  any  such
 restriction  on  the  use  of  sang  for
 brick  making  or  building  purposes.
 Since  sand  is  @  minor  mineral,.the
 State  Governments  have  been  ein-
 powered  to  make  rules’  under  Sec-
 tion  5()  of  thre  Mines  &  Minerals
 (Regulation  &  Development)  Act,
 957  in  regard  to  fhe  grant  of  mining
 rights.  They  are  competent  to  pres-
 cribe  royalty  also.

 (c)  It  is  for  the  State  Govern-
 ments  to  consider  the  matter  and@
 take  appropriate  decision.

 Hair  offered  in  Tirupati  Temple,
 Andhra

 3118.  Sh:j  ्,  R,,Chakraverti:  ae
 Shri  Kindar  Lal:
 Shri  Vishwa  Nath  Pandey:
 Sh-i  Dasartha  Deb:
 Shri  Sezhiyan:

 Will  the  Minister  of  Commerce  be
 Pleased  to  state:

 (a)  whether:  the  Tirupati  Temple
 in  Andhra  has  agreed:  to  export  hair



 8929  Written  Answers  CHAITRA  U,  i888  (SAKA)

 offered  to  the  Deity  by  thousands  of
 Pilgrims  every  day;

 (७)  whether  Government  have  ex-
 plored  the  prospects  of  eurning
 foreign  exchange  through  the  export

 of  hair  for  the  manufacture  of  wigs
 which  are  in  great  demand  in  the

 ‘West;  and
 (c)  whether  it  is  a  fact  that  yn

 American  Company  has  offered  to
 collaborate  in  setting  up  a  facto-y
 there  to  manufacture  wigs?

 The  Minister  of  Commerce  (Shri
 Manubhai  Shah):  (a)  Yes,  Sir.  The

 ‘Tirupati  Tirumalai  Temple  authori-
 ties  have  agreed  tg  ‘sell  the  hair
 offered  by  the  pilgrims  to  State

 ‘Trading  Corporation  for  export
 purposes.  ot

 (0)  Strenous  efforts  are  ‘being
 ‘made  to  explore  foreign  markets  and
 augment  exchange  earnings  through
 fhe  export,  of  human  hair  processed
 and  manufactured  into  wigs  and
 wiglets.  The  export  of  human  hair
 has  been  entrusted  to  State  ‘I'rading
 Corporation  who  have  entered  into  a
 collaboration  agreement  -with  a
 Hongkong  firm  for  manufacturing
 wigs  and  wiglets  for  export...  pilot
 Plant  has  already  gone  ‘into

 “operation.
 (c)  No,  Sir.

 Textile  Industry  in  West  Bengali
 ‘ss.  Shri  ्  R.  Chakraverti: Shrimati  Renu  Chakravartty:
 Will  the  Minister  of  Commerce  be

 pleased  to  state:
 (a)  whether  Government  have  re-

 weived  any  report  from  _  the
 Government  of  West  Bengal  that  the
 textile  industry  there  was  facing  a
 crisis  due  to  over-production;

 (b)  whether  the  market  for  tradi-
 tsonal  textiles  dwindled  because  of
 wevere  competition  from  the  Bombay
 mills  who  are  placing  new  designs

 pt  textiles  in  the  market;

 ‘Pakistant  ag#ression.
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 (c)  how  far  the  Pakistani  aggres-
 sion  hag  added  to  the  slump  in  the
 market;  and

 (d)  the  extent  to  which  this  crisis
 will  lead  to  loss  of  employment  to
 the  textile  workers,  thereby  creating
 a  fresh  problem.for  West  Bengal?

 The  Deputy  Minister  in  the  Min-
 istry  of  Commerce  (Shri  Shafi
 Qureshi):  (a)  No,  Sir.

 (9)  No,  Sir.  The  West  Bengal
 ‘Mills  produce  textile.  goods  mostly  of
 medium  and  coarse.  varieties  which
 have  a  traditional  market  of  their
 own.

 (c)  and  (d).  It  is  not  possible  to.
 specify  the  extent  of  depression:that
 might  have  ‘betn  ‘clised  -by™“‘  the

 The  general
 recession  in  the  trading  activity witnessed  for  sometime  following  the
 recent  hostilities  with  Pakistan
 reportedly  had  its  impact  also  on  the
 textile  trade.  The  textile  market
 has  since  started  reviving  and  there
 has  been  an  appreciable  decline  in
 mill  textile  stocks.

 Export  of  “Human  Hair
 3120,  Shri  Daljit  Singh:  Will  the

 Minister  of  Corftimerce  be  pleased  to
 refer  to  the  reply  given  to  Unstarred
 Question  No,  950  on  the  l0th  Sep-
 tember,  985  and  state:

 (a)  whether  any  length  ig  fixed  in
 respect  of  the  human  hair  being
 supplied  to  some  foreign  countries;
 and

 (b)  if  not,  whether  the  collection
 of  human  hair  can  be  extended  to
 barbers  for  more  export?

 The  Minister  of  Commerce  (Shri
 Manubhai  Shah):  (a)  There  is  no
 foreign  regulation  regarding  the
 length  of  human  hair  that  could  be
 exported.  Since,  however,  hair  less
 than  6”  in  length  cannot  be  useg  in
 the  manufacture  of  wigs,  wiglets  or
 Hair  _  pieces.  Wig  Manufacturers
 abroad  generally  prefer  to  buy  Human
 Hair  of  6”  and  more  length;
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 (b)  Ag  regards  ordinary  _hair-  The  Deputy  Minister  in  the  Min-

 cutting  saloons  and  barber  shops,  istry  of  Railways  (Shri  Sham  Nath):
 the  hair  normally  available  with  (a)  No.
 them  is  usual  in  the  form  of
 sweepings  consisting  of  hair  in  very
 short  length.  However,  collection  of
 hair  can  be  extended  to  any  source
 if  supplies  are  forthcoming  and  there
 ig  demand  from  foreign  countries  at
 workable  prices.

 Railway  Lands
 ‘3121.  Shri  Maheswar  Naik:  Will  the

 Minister  of  Railways  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  the  authorities  of  the
 South  Eastern  Railway  have  offered
 cultivable  railway  lands  along’  the
 rail  tracks  to  the  Governments  of
 the  States  it  serves  in  order  that  it
 may  aid  the  Nations’  drive  for  self-
 sufficiency  in  food;  and

 (b)  the  total  lands  thugs  made
 available  and  also  the  land  which
 will  serve  the  purpose  of  pisciculture”

 The  Minister  of  State  in  the  Min-
 istry  of  Railways  (Dr.  Ram  Subhag
 Singh):  (a)  Yes.

 (b)  About  4839.44  acres  of  South
 Fastern  Railway  land  is  available  for
 purposes  of  cultivation  out  of  which
 about  743.4l]  acres  have  been  taken
 over  by  the  State  Governments  con-
 cerned.  Besides,  there  are  about  23
 tanks  of  various  sizes  which  can  be
 utilized  for  purposes  of  pisciculture.

 Shortage  of  Wagons
 3122.  Shri  Dhuleshwar  Meena:

 Shri  Ramachandra  Ulaka:
 Will  the  Minister  of  Railways  be

 pleased  to  state:
 ‘a)  whether  there  is  any  shortage

 of  wagons  at  present;
 ‘b)  if  so,  the  shortfall  of  carrying

 capacity  at  the  end  of  1965;  and
 (c)  how  long  the  shortage  will

 continue  and  the  action  taken  to
 meet  the  shortage?

 (b)  Does  not  arise.
 (c)  Does  not  arise.

 Small  Tractorg
 3123,  Shri  Dhuleshwar  Meena:

 Shri  Ramachandra  Ulaka:
 Will  the  Minister  of  Industry  be

 Pleased  to  state:
 (a)  the  present  demand  for

 tractors  in  the  country;  and
 small

 (b)  the  manner  and  extent  to  which
 it  has  been  met?

 The  Minister  of  Industry  (Shri  D.
 Sanjivayya):  (a)  and  (b).  Small
 tractors  can  be  divided  into  two  types,
 viz.  4-wheeled  and  2-wheeled.  The
 latter  is  usually  known  as  power  tiller.
 The  demand  for  small  4-wheeled  trac-
 tors  (in  the  range  below  20  HP)  has
 been  estimated  as  about  12,000,  Nos,
 per  annum,  As  power  tillers  have  not
 so  far  been  extensively  used  in  the
 country,  it  has  not  been  possible  to
 assess  the  demand  for  it  with  any
 degree  of  accuracy.  A  tentative  target
 of  60,000  per  annum  by  the  end  of
 4th  Plan  period  has  been  recommend-
 ed,

 2.  Only  one  firm  had  been  licensed
 for  the  manufacture  of  small  4-wheel-
 ed  tractors.  This  firm  has  not,  how-
 ever,  made  any  significant  progress  so
 far.  The  present  demand  for  this  type
 of  tractors  is  being  met  to  the  extent
 possible  by  imports  from  Russia.  As
 regards  power  tillers,  there  is  only
 one  unit  now  in  production  with  a-
 licensed  capacity  of  3,000  Nos.  per
 annum.  This  unit  is  being  expanded
 to  produce  6,000  tillers  per  annum,  In
 addition,  Letters  of  Intent  have  been
 issued  to  5  parties  for  a  total  capacity
 of  57,000  Nos,  per  annum.  Two  other
 schemes  for  a  total  capacity  of  27,000
 have  also  been  approved,  In  the  mean-
 time,  with  a  view  to  familiarise  the
 farmers  with  the  use  of  power  tillers
 and  to  enable  a  proper  assessment  of
 d  d,  arr:  ts  have  been
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 made  to  import  about  1,000  power
 tillers,

 Fall  in  the  Production  of  Coal
 3134.  Shri  Dhuleshwar  Meena:

 Shri  Ramachandra  Ulaka:
 Will  the  Minister  of  Mines  and

 Metals  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that
 production  of  coal  has  gone  down;

 the

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor;  and
 (c)  the  steps  taken  by  Government

 in  this  regard?
 The  Minister  of  Mines  and  Metals

 (Shri  8.  K.  Dey):  (a)  No,  Sir.  The
 Production  of  ९०७]  in  the  year  1985-66.
 is  expected  to  be  about  66:5  million
 tonnes  as  compared  to  62°8  million
 tonnes  in  1964-65,

 (b)  and  (c),  Do  not  arise.
 Production  of  Ball  Bearings

 3125,  Shri  Ramachandra  Ulaka:
 Shri  Dhuleshwar  Meena:

 Will  the  Minister  of  Industry  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 production  of  ball  bearings  has  gone
 down;

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor;  and
 (c)  the  steps  taken  by  Government

 in  this  regard?
 The  Minister  of  Industry  (Shri  D.

 Sanjivayya):  (a)  No,  Sir,  The  pro-
 duction  of  ball  bearings  has  actually
 gone  up  from  58,84,603  Nos.  in  964  to
 82,49,960  Nos.  in  1965.

 (9)  and  (e).

 Over-bridge  at  Rayagada
 $126.  Shri  Ramachandra  Ulaka:

 Shri  Dhuleshwar  Meena:
 Will  the  Minister  of  Railways  be

 Pleased  to  refer  to  the  reply  given  to

 Do  not  arise.
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 Unstarred  Question  No,  360  on  the
 26th  November,  965  and  state:

 (a)  whether  Government  have  re-
 ceived  any  reply  from  the  Orissa  Gov-
 ernment  regarding  the  selection  of  the
 site  for  the  over-bridge  and  the  align-
 ment  for  the  approaches;  and

 (b)  {if  so,  the  details  thereof?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry
 of  Railways  (Shri  Sham  Nath):  (a)
 In  spite  of  two  reminders,  the  reply
 from  the  State  Government  is  still
 awaited,

 (०)  Does  not  arise,
 Handicraft  Industries  in  Orissa

 3127,  Shri  Ramachandra  Ulaka:
 Shri  Dhuleshwar  Meena:

 Will  the  Minister  of  Commerce  be
 pleased  to  state:

 (a)  the  amount  actually  given  by
 the  Central  Government  to  Orissa  for
 the  development  of  Handicraft  In-
 dustries  in  the  State  durmg  1965-66;
 and

 (०)  the  amount  proposed  to  be
 given  to  that  State  for  the  same  pur-
 pose  during  1966-67?

 The  Deputy  Minister  in  the  Minls-
 try  of  Commerce  (Shri  Shafi
 Qureshi):  (a)  Rs.  47,000  towards  grant
 and  Rs.  17,000,  towards  loan,  making
 a  total  of  Rs.  64,000.

 (b)  For  the  Year  1966-67,  the  total
 Plan  allocation  for  development  of
 Handicrafts  in  Orissa  is  Re.  2.0i.(",
 the  quantum  of  Central  Assistance
 included  in  this  amount  has  not  yet
 been  decided.

 Colonies  for  8.0.  and  8.T.  in  Orissa
 3i28.  Shri  Dbhuleshwar  Meena:

 Shrj  Ramachandra  Ulaka:
 Will  the  Minister  of  Social  Welfare

 be  pleased  to  state:
 (a)  whether  there  is  any  proposal

 for  the  construction  of  colonies  for
 the  Scheduled  Tribes  people  in  Orissa
 during  the  current  financial  year;
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 (b)  if  so,  the  details  thereof;  and
 (c)  the  total  amount  sanctioned  for

 the  purpose  during  the  same  period?
 The  Doputy  Minister  in  the  Depart-

 ment  of  Social  Welfare  (Shrimati
 Chandrasekhar)  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  Provision  for  the  construction
 of  5  houses  has  been  made  during
 1965-66.

 (c)  Rs.  .38  lakhs.
 Amber  Charkha  Training  Course

 in  Orissa
 3129.  Shri  Ramachandra  Ulaka:

 Shri  Dhuleshwat  Meena:
 Will  the  Minister  of  Cegamerce  be

 pleased  to  atate
 (a)  the  number  of  Amber  Charkha

 training  courses  conducted  in  Orissa
 during  December,  1965;  and

 (b)  the  total  number  of  trainees
 who  took  part  and  the  total  expendi-
 ture  incurred  thereon  during  the  same
 period?

 The  Deputy  Minister  in  the  Minis-
 try  of  Commerce  (Shti  Shafi  Qure-
 shi);  (a)  1.

 (b)  342  trainees  took  part.  Infor-
 mation  in  respect  of  the  expenditure
 incurred  is  awaited  from  the  Khadi
 Commisston,

 Small  Scale  Industries  in  Orissa
 3130.  Shri  Ramachandra  Ulaka:

 Shri  Ohuleshwar  Meena:
 Will  the  Minister  of  Industry  be

 pleased  to  state:

 (a)  whether
 been

 any  schemes  have
 ‘eccived  for  tht  development  of

 small  scale  industries  in  Orissa  dur-
 ing  ‘1966-67;  and

 (b)  if  so.the  nature  thereof  and
 the  amount  proposed  to  be  allotted?

 The  Minister  of  Industry  (Shri  D.
 Sanjivayya):  (a)  and  (b).  The  State
 Government  of  Orissa  heave  included
 the  following  schemes  in  their  State
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 Annual!  Plan  for  the  year  1966-67  and
 the  Working  Group  on  Village  and
 Small  Industries  have  recommended
 a  provision  of  Rs.  3.30  lakhs  for  the
 same.

 l.  Loans  under  State  Aid  to  In-
 dustries  Act.

 2.  Share  and  working  capital  loans
 to  industrial  cooperative  socie-
 ties.

 3.  Participation  in  equity  capital
 of  Panchayat  Samiti  industries.

 4.  Subsidy  for
 power  tariff.

 equalisation  of

 5.  Investment  in  Small  Industries
 Corporation,  Pilot  Projects,  ete.

 6.  Training  of  Audit  and  Accounts
 staff  of  industrial  cooperatives.

 7.  Subsidy  to  financing  agencies
 on  interest  payable  by  the  in-

 dustrial  cooperatives.

 Exports  to  Pakistan

 33l.  Shri  Badehah  Gupta:  Will  the
 Minister  of  Commerce  be  pleased  to
 state  the  annual  value  of  exports  of
 coal,  iron  and  bidi  leaves  separately
 to  Pakistan  during  the  last  three
 years?  \

 The  Minister  of  Commerce  (Shri
 Manubhai  Shah):  Figures  of  exports
 of  coal,  coke  and  briquettes,  iron  and
 steel  and  bidj  leaves  to  Pakistan  dur-
 ing  the  last  three  years  were  as  fol-
 lows:—

 (Value  in  lakhs  of  Rs.)
 1963-64  1964-65  1965-66

 (April  6६
 to

 Sept.  65)
 Coal,  coke
 and  bri-
 quettes  23  380  77
 Iron  and
 steel  =—  40  80
 Bidi  jeaves  28  4  7

 During  1965-66  no  exports  were
 made  to  Pakistan  after  the  l0th  Sep-
 tember,  965,  on  account  of  suspen-
 sion  of  trade  with  that  country.
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 Export  of  Tea  te  U.K.

 $132,  Shri  Basumatari:  Will  the
 Minister  of  Commerce  be  pleased  to
 ‘state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Tea
 ‘Exports  from  North  India  to  Britain
 ‘declined  sharply  during  1965;

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor;  and
 (c)  the  action  proposed  to  be  taken

 ‘to  increase  the  export  of  tea  to  U.K.?

 The  Deputy  Minister  im  the  Ministry
 of  Commerce  (Shri  Shafi  Qureshi):
 “a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  main  reasons  are  the  short
 fa)l  in  production  in  North  India,  the
 very  jarge  stocks  of  tea  in  London,
 ‘higher  interna)  auction  prices  of  tea
 in  India  than  in  the  auctions  in  the
 U.K.,  and  the  tight  monetary  position
 in  the  U.K.,  resulting  in  less  money
 being  available  for  the  purchase  of
 tea  from  the  London  auctions,

 (c)  To  increase  exports  of  tea  to
 U.K.  it  is  necessary  to  promote  tea
 consumption  in  that  country,  which
 tas  tended  to  remain  static.  The
 Government  of  India  has,  therefore
 organised  in  collaboration  with  the
 Government  of  Ceylon  and  the  U.K.
 ‘Tea  Trade  an  intensive  “DRINK
 MORE  TEA”  campaign  involving  an
 annual  cxpenditure  of  £600,000  with
 a  view  to  establish  the  image  of  tea
 as  a  more  fashionable,  exciting,
 ‘modern  and  youthful  beverage  and  to
 win  the  younger  generation  over  to
 drinking  tea  in  preference  to  other
 competitive  beverages,

 Sales  Section  in  Europe
 3433,  Shri  Kolla  Venkatah:

 Shri  M.  N.  Swamy:
 Shri  Laxmi  Das:

 Will  the  Minister  of  Commerce  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Public  Sector
 {ndustrial  units  ana  other  units  have

 sent  any  scheme  to  establish  a  sales
 section  in  Europe;

 (b)  If  so,  the  broad  details  thereof; and

 (c)  the  decision  taken  by  Govern
 ment  thereon?

 The  Minister  of  Commerce
 Manubhai  Shah):  (a)  Yes,  Sir.

 (Shri

 (b)  Apart  from  the  sales  offices
 already  functioning  in  Europe,  the
 following  proposals  for  opening  addi-
 tional  sales  offices  by  the  Public  Sec-
 tor  Undertakings  have  been  received.

 I.  Hindustan  Machine  Tools
 (i)  A  Sales  office-cum-show-room

 in  Frankfurt  (West  Germany) for  sales  and  servicing  of
 machine  tools;

 Gi)  Posting  of  an  officer  at  Ams-
 terdam  (Netherlands)  for  co-
 ordinating  efforts  to  promote
 exports  to  East  European
 Countries  alongwith  State
 Trading  Corporation.

 TI.  State  Trading  Corporation

 In  order  to  assist  our  mutual  trade,
 the  State  Trading  Corporation  has
 Proposed  opening  of  an  office  in  G.D.R.

 TIl.  Handicrafts  and  Handlooms  Ex-
 ports  Corporation  of  Inéia
 (i)  Sample  office-cum-retail  shop

 in  Paris  for  wholesale  as  well
 as  retail  sale  of  our  goods,  for
 advising  on  the  steps  to  be
 taken  in  improving  the  sale
 of  our  goods  and  for  under-
 taking  extensive  publicity
 campaign.

 (c)  While  the  proposal  of  the
 H.H.E.C.  for  opening  a  sample  office-
 cum-retail  shop  has  been  approved
 by  Government,  other  proposals  are
 still  under  consideration.
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 Eggs  booked  from  Tirur
 3134.  Shri  Onkar  Lal  Berwa:  Will

 the  Minister  of  Railways  be  pleased
 to  state:

 (a)  the  total  number  of  consign-
 ments  of  eggs  booked  from  Tirur,
 Eranakulam  Junction,  Changanacheri,
 Calicut  and  Madras  Central  to  Delhi
 Junction  and  to  the  different  railway
 stations  of  Northern  Railway  via  Delhi
 Junction  during  the  period  from  Ist
 April  to  3lst  December,  1965;

 (b)  the  number  of  consignments
 which  have  not  reached  destinations
 or  had  reached  destinations  in  pilfered
 condition;  and

 (c)  the  total  amount  of  claims  paid
 by  the  Railway  Administration  for
 these  shortages?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry
 of  Railways  (Shri  Sham  Nath):  (a)
 2675  consignments  for  Delhi  Junction
 and  2805  for  stations  of  Northern
 Railway  via  Delhi  Junction.

 (b)  53.
 (c)  Rs.  678.57.

 Betel  Leaves  booked  from  Tirur
 3135,  Shri  Onkar  Lal  Berwa:  Will  the

 Minister  of  Railways  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 consignments  of  betel  leaves  booked
 from  Tirur  to  Bareilly  and  via  Bareil-
 ly  and  Rampur  railway  stations  which
 are  received  at  Delhi  railway  station
 for  transhipment  are  not  despatched
 by  the  direct  train  376  Down;  and

 (b)  ig  so,  the  reasons  therefor?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry
 of  Railways  (Shri  Sham  Nath):  (a)
 Yes.

 (b)  The  betel  leaf  consignments
 numbering  about  2000  from  Tirur  are
 received  at  Delhi  in  a  sealed  van  by
 7  Dn.  Madras-Delhi  Janata  Express
 at  8.20  hours.  It  is  not  possible  due
 to  operational  difficulties  to  unload
 and  sort  out  all  parcels  received  in
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 the  sealed  van  before  the  scheduled
 departure  of  376,  DN  Delhi-Allahabad
 Passenger  at  22.30  hours.  The  con-
 sigrment  are,  however,  cleared  by  the
 next  available  train  2MD_  leaving
 Delhi  at  04.25  hours,

 रेलवे  में  परिचालक  वर्ण  (रनिंग
 स्टाफ  )

 3136.  भी  हुकम  चन्द  कछु बाय  :
 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  रेलवे  में
 परिचालक  वर्ग  के  कर्मचारियों  को  वर्ष  में
 केवल  तीन  दिन  की  मजूरी  प्रति रिक्त  वेतन
 के  रूप  में  दी  जाती  है  ;

 (ख)  क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  डाक
 तथा  तार  विभाग  के  परिचालक  वर्ग  के
 कर्मचारियों  (रनिंग  स्टाफ)  को  बचे  में  नौ
 दिन  की  मजूरी  अतिरिक्त  वेतन  के  रूप  में
 दी  जाती  है;  शौर

 (ग)  यदि  हां,  तो  इस  विषमता  के
 क्‍या  कारण  हैं  ?

 रेलब  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  (डा०
 रास  सुलग  सिह  ):  (क)  यदि  झा शय
 तीन  राष्ट्रीय  छुट्टियों  के दिन  ड्यूटी  पर
 उपस्थित  रहने  के  लिये  रनिंग  कर्मचारियों
 को  दिये  जाने  वाले  श्रमिक  प्रतिकर  से  है,
 तो  उत्तर  हां  में  है

 (ख)  डाक  और  तार  विभाग  में  रेलों
 के  'रनिंग  कर्मचारी'  वर्ग  के  समान  कोई  वर्ग
 नहीं  है।  रेल  डाक  सेवा  के  रनिंग  सेक्शन
 के  कर्मचारियों  को  केवल  तीन  राष्ट्रीय  छतरियां
 मिलती  हैं  भौर  जब  वे  उन  दिनों  ड्यूटी  पर
 रहते  हैं  तो  उन्हें  प्रतिकर  के  रूप  में  समझो-
 परि  भत्ता  दिया  जाता  है  ।

 (ग)  सवाल  नहीं  उठता।
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 कागज  का  आपात

 337.  भी  झंकार  लाल  बरवा:  क्‍या
 वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि:

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  देश  में  कागज
 उद्योग  के  विकास  को  तथा  रायात  में  कटोती
 करने  की  आवश्यकता  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 केवल  अठारह  किस्म  का  ही  कागजी  आयात
 करने  की  भ्रनुमति  दी  गई  है  ;

 (ख)  यदि  हां,  तो  i966-67  में  इन
 किस्मों  के  कागज  का  आयात  करने  पर
 कितनी  विदेशी  मुद्रा  खर्च  होगी;  भौर

 (ग)  इस  समय  किन-किन  किस्मों
 के  कागजों  के  आयात  के  लिए  लाइसेंस  दिये
 जाते  हैं  ?

 जबाजिज्य  मंत्री  (धी  मनु भाई  शाह):
 (क)  तथा  (ग).  केवल  उन्नीस  किस्मों

 का  कागज़  आयात  करने  की  इस  समय  प्रयुक्ति
 दी  जाती  है।  इसका  ब्यौरा  सार्वजनिक
 सूचना  सं०  29--भाई०  टी०  सी०  (पी०
 एन०)  /  66,  दिनांक  9-2-66  में  तथा
 जैसा  कि  सूचना  सं०  35--कराई  टी०  सी०
 (पी०  एन०)  /66  दिनांक  26-2-66

 हारा  संशोधित  में  दिया  गया  है  ny

 (ख)  इस  समय  यह  अनुमान  लगाना
 कठिन  है  कि  966-67  में  इन  मदों  के  लिए
 लाइसेन्स  जारी  करने  हेतु  कितनी  विदेशी
 मुद्रा  अपेक्षित  होगी  ।

 H.  M.  T.  Factory
 3138.  Shri  Daljit  Singh:  Will  the

 Minister  of  Industry  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 H.M.T.  factory  at  Pinjore  in  Punjab
 is  running  at  a  loss;  and

 (b)  if  so,  the  annual  loss  and  the
 reasons  therefor?

 The  Minister  of  Industry  (Shri  D.
 Sanjivayya):  (a)  Yes,  Sir.
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 (b)  Loss  in  1965-66.  upto  January
 3966  was  Rs.  54.92  lakhs.  This  is  due
 to  the  poor  off-take  of  the  sophistica-
 ted  all  electric  milling  machines  manu-
 factured  in  this  factory,  as  a  result
 of  the  general  slowing  down  of  in-
 dustrial  activity.

 Closure  of  a  Colliery
 ‘S189.  Dr.  Ranen  Sen:  Wil  the  Mints-

 ter  of  Mines  ang  Metals  be  pleased  to-
 state:

 (a)  whether  the  Seranypur  Colliery
 in  Gididih  under  the  N.C.D.C.  is  likely to  be  closed  down  soon;  and

 ¢b)  if  so,  the  reasons  therefor?

 The  Minister  of  Mines  and  Metals.
 (Shri  8.  K.  Dey):  (a)  and  (b).  As  a
 result  of  working  for  more  than  90
 years,  reserves  of  goal  in  Serampur
 Colliery  fave  been  depleted.  This
 mine  is  being  progressively  closed.

 गुहला  स्टेशन  पर  बुर्घटमा

 3140.  शी  श्लोोकार  लाल  बाबा  :
 ह ,  सरोकार  सिंह:
 शो  हुकम  शब्द  कछवाय  :

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  हैं  कि  is  जून,
 T965  को  गुहला  स्टेशन  की  मुख्य  लाइन

 पर  हुई  दुर्घटना  में  जिन  व्यक्तियों  की
 मृत्यु  हो  गई  थी  भ्र ौर  जो  जिमी  हो  गये  थे
 उनके  परिवारों  के  निकटतम  सम्बन्धियों  को
 मंजूर  की  गई  प्रतिकर-धनराशि  का  उनको
 कभी  तक  भुगतान  नहीं  किया  गया  है  ;

 (ख)  क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  यह
 धनराशि  राज्य  सरकार  को  सौंप  दी  गई
 है;  शौर

 (ग)  यदि  हां,  तो  हस  के  क्या  कारण
 हैं?
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 रेलवे  मंत्रालय  में  राज्य-सूत्रो  (डा०
 (क)  से  (ग).

 द्ुघेटना  में  मृत  व्यक्तियों  को  देय  प्रतिकर  की

 किये  गये,  वे  इस  प्रकार  हैं  :

 रकम  कर्मकार  प्रतिकर  शीशायुक्त  के  पास
 जमा  कर  दी  गई  है  1  जो  भुगतान  सीधे

 घायल  व्यक्तियों
 को  प्रले-मासिक  भुगतान  कौर  अनुग्रह  के
 रूप  में  प्रत्येक  मृत  व्यक्ति  के  प्राचीरों  को

 200  रुपये  का  तथा  प्रत्येक  घायल  व्यक्ति को
 00  रुपये  का  भुगतान  1

 कर्मकार  प्रतिकर  अधिनियम :के  अधीन
 मृत्यु  के  मामलें  में  देय  प्रतिकर  का  सीधा
 भुगतान  नहीं  किया  जा  सकता,  बल्कि  उसे,

 प्रतिकर
 अधिकारी  दावेदारों  में  बांटने  क ेलिए,  कर्मकार

 आयुक्त  के.  पास  जमा  करना
 पड़ता  है।

 'फिल्म  ह...  को  बाय  का  निर्यात

 ‘3141.  शौ  प्योचार  लाल  बैरवा  :
 श्री  झोंककर  सिह  :
 शी  हुकम  चंद  कछवाय  :

 क्या  बार्णिज्य  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 oe

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  पश्चिम
 जर्मनी  भारत  से  चाय  खरीदने  के  लिए
 तैयार  है;

 (ख)  यदि  हां,  तो  किस  भाव  पर;
 कौर

 (ग)  भारत  उस  के  बदले  में  कौन
 सी  वस्तु  लेगा  ?

 जातीय  उपमंत्री  (भो  हनफ़ी
 करदी  )  (क)  तथा  (ख).  भारत
 पश्चिमी  जर्मनी  को  चाय  का  प्रमुख  सम्भरण-
 कर्ता  है।  गत  तीन  वर्षों  में  उस  देश  को
 निर्यात  की  गई  भारतीय  चाय  का  जहाज
 तक  निःशुल्क  प्राप्त  मूल्य  7.94  bo
 पति  किन  मा"  रहा  है  ny
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 (7)  पश्चिमी  जर्मनी  को  किये  जाने
 बाले  चाय  के  निर्यात  से  मुक्त  विदेशी  मुद्रा
 प्राप्त  होती  है  ।  जिससे  पश्चिमी  जमाने
 से  भारत  में  कराने  वाली  पूंजीगत  माल,
 औद्योगिक  मशीनों  तथा  भारी  रसायनों  के
 मूल्य  का  भुगतान  किया  जाता  है।

 Vegetarian  Kitchens  on  Railway Stations.

 3142,  Shri  Bade:
 Shri  Hukam  Chand

 ‘Kaehhavaiya:
 +

 Will  the  Minister  of  Railways  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  %s  a  fact  that  facili-
 ties  for  separate  vegetarian  kitchens
 have  been  withdrawn  at  most  of  the
 stations  such  as  Ludhiana  in  Punjab;

 (b)  if  so,  the  reasons  for  ignoring
 the  religious  sentiments  of  the*pure
 vegetarians;  and

 (c)  whether  Government  propoSe  to
 change  the  present  mixed  food  «,kit-
 chens  into  vegetarian  ones  only  as  all
 the  non-vegetarians  can  take  the
 vegetarian  food?

 The  Minister  of  State  in  the  Minis-
 try  of  Railways  (Dr.  Ram  Subhag
 Singh):  (a)  and  (b).  No.  Separate
 kitchens  for  cooking  vegetarian  and
 non-vegetarian  meals  are  available  at
 Ludhiana.

 (c)  No.

 Export  of  Monkeys
 3143,  Shri-Bade:

 Shri  Hukam  Chand
 Kachhavaiya:

 Will  the  Minister  of  Commerce  be
 pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  monkeys  export-
 ed  during  the  last  five  years;

 (b)  the  average  age  and  weight  of
 these  monkeys  and  the  total  foreign
 exchange  earned;
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 (ec)  the  names  and  addresses  of  the

 main  exporters  and  importers  and  of
 the  towns  and  jungles  from  where
 they  are  brought  to  Delhi;

 (d)  whether  Government  are  aware
 that  these  monkeys  are  transported
 under  very  inhuman  conditions  with-
 out  any  supply  of  water  and  food  for
 as  long  as  8  hours  and  many  of  them
 get  fainted  and  wounded  during  the
 transit;  and

 (e)  the  number  of  other  species  of
 animals  exported  for  vivisection?

 The  Minister  of  Commerce  (Shri
 Manubhai  Sheh):  (a)  The  number  of
 monkeys  exported  during  the  last  five
 years  have  been  as  under:—

 Nos.  in  ‘000’
 i96-62  93
 1962-63.  80
 1963-64  76
 1964-65,  45
 1065-66  26
 (upto  Dec,  65)
 (b)  It  is  difficult  to  determine  the

 average  age  of  monkeys  exported.
 However  monkeys  which  weigh  less
 than  4  Ibs.  are  treated  ‘baby  monkeys’
 and  the  same  are  not  allowed  for  ex-
 ports.  Adult  Rhesus  monkeys  weigh-
 ing  4  Ibs.  and  above  are  alone  allowed
 for  export.  The  value  of  exports  of
 monkeys  from  96I-62  to  1965-66
 (upto  December  965)  is  given  as  un-
 der:—

 Valve  in  lakhs  of  Rs.
 1961-62,  55
 1962-63,  “te  45
 1063-04  35
 1964-65  22
 ‘1965-66  3
 (upto  Dec.’  68)
 (c)  A  list  of  the  approved  exporters

 of  monkeys  along  with  the  list  of
 foreign  consignees  is  laid  on  the  Table
 of  the  House.  [Placed  in  Library.  See
 No.  LT-5962/66].  Monkeys  are  brought
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 to  Delhi  for  exports  mostly  from
 Kanpur,  Saharanpur  and  Shahjahan-
 pur  areas  of  U.P.  State.
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 (d)  As  a  pre-requisite  for  grant  of
 export  licence,  al]  the  approved  cx-
 porters  of  monkeys  give  an  undertak-
 ing  to  the  Government  to  the  *#ffect that  during  the  transit  the  arimal
 will  receive  humane  treatment  which
 will  include  proper  protection  from
 the  elements,  adequate  supply  of  food
 and  water  and  proper  handling  during
 transit  and  further  that  non-perish-
 able  food-stuff  (mixed  grains  or  grain,
 maize,  grams,  groundnuts  etc.)  will
 be  provided  on  the  scale  of  lb.  per
 monkey  per  day,  augmented  with
 fresh  vegetables.  Moreover  all  the
 monkeys,  before  air  lifting,  are  certi-
 fled  by  veterinary  Surgeon  so  far  as
 the  size  of  the  cage  and  the  health  of
 the  monkeys  are  concerned,  The  con-
 signments  are  test  checked  by  the  Ins-
 pector  of  Monkeys  appointed  for  the
 purpose  by  the  Government.

 (e)  No  other  species  of  animals
 other  than  monkeys  are  exported  for:
 vivisection.

 Diseovery  of  New  Mines  in  Bihar
 3I44.  Shri  Yashpal  Singh:  Will  the:

 Minister  of  Mines  and  Metals  be  pleas-
 ed  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  thata  new
 mine  has  been  discovered  in  the  Singh-
 bhum  District  of  Bihar  which  is  cap-
 able  of  producing  ‘Apelite’  which  is
 good  for  fertilizers;  and

 (b)  if  so,  the  exact  quantity  likely
 to  be  available  there?

 ’
 The  Minister  of  Mines  and  Metals

 (Shri  8.  K.  Dey):  (a)  No,  Sir.  The
 deposit  of  Apatite  in  Singhbhum  dis-
 trict  was  discovered  in  village  Itagarh
 in  1963-64.  The  grade  of  the  ore  is
 somewhat  poor.  The  ore  is,  however,
 suitable  for  upgrading  by  beneficiation
 processes,  The  product  thus  obtained
 is  considered  suitable  for  manufacture
 of  phosphatic  fertilizer.

 (b)  The  reserves  have  been  estimat-
 ed_to  be  of  the  order  of  .08  million:
 tonnes.
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 Attendants  of  Upper  Class  Passengers
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 3145,  Shrimati  Bamdulari  Sinha:
 Will  the  Minister  of  Railways  be
 Pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  in  the
 :absence  of  any  specific  rules  in  regard
 to  permitting  attendants  of  the  upper

 -class  passengers,  to  go  in  upper  class
 -Compartment,  whenever  required,  the
 utility  of  the  attendant  is  minimised
 and  sometimes  such  attendants  are
 charged  when  found  even  in  the  cor-
 ridor  of  the  coaches;  and

 (b)  if  so,  whether  Government  pro-
 Pose  to  amend  these  rules  suitably  at
 least  in  the  case  of  ladies  travelling
 in  I  Class  with  an  aftendant  holding

 .a  tricket  of  III  class?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry
 -of  Railways  (Dr.  Ram  Subhag  Singh):

 (a)  Attendants  can  attend  to  upper
 -class  passengers  only  during  halts  at
 stations.  They  are  not  allowed  ४०
 travel  in  the  corridors  of  first  class
 coaches.

 (b)  Rules  already  provide  for  a  lady
 travelling  alone  or  with  children
 under  2  years  of  age  at  night  in  a
 First  Class  compartment  reserved  for
 ladies,  to  take  with  her  in  the  same
 compartment  one  female  attendant
 holding  a  Third  Class  ticket  for  the
 portion  of  the  joufney  performed  bet-
 ween  8  P.M.  and  6  A.M.  This  relaxa-
 tion,  however,  does  not  apply  when
 two  or  more  ladies  are  travelling  in
 the  same  compartment.

 ‘Changes  in  Railway  Fares  on  Tickets

 3146,  Shrimati  Raméulari  Sinha:
 Will  the  Minister  of  Railways  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  changes
 regarding  the  increase  or  decrease  in
 the  railway  fares  are  carried  out  on
 the  tickets  of  previous  stock  as  and
 when  such  ch  are  ced;

 (b)  whether  this  creates  a  lot  of
 confusion  in  the  minds  of  passengers

 :about  the  correctness  of  the  changes;
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 (c)  whether  Government  propose  to
 prohibit  the  sale  of  tickets  of  the  pre-
 vious  stock  and  issue  fresh  stencilled
 tickets  in  order  to  eliminate  malprac-
 tices  of  chaging  excess  fares  according
 to  the  revised  rates;  and

 (d)  how  does  the  arrangement  for
 Stencilled  tickets  and  self-typing  mach-
 ine  differ  in  working  and  cost?

 The  Deputy  Minister  of  State  in  the
 Ministry  of  Railways  (Dr.  Ram  Subhag
 Singh):  (a)  Yes.

 (9)  and  (९).  No,  because  wide  pub-
 licity  is  given  in  the  press  to  such
 changes  and  revised  fare  tables,  in
 both  English  and  the  regional  langu-
 age  are  put  up_  at.  booking
 windows,  Prohibiting  the  sale
 of  tickets  on  hand  would  _  ential
 considerable  wastage  and  it  wauld
 not  -be  feasible,  within  the  time  avail-
 able,  to  issue  milliéns  of  tickets,  to
 thousands  of  stations.

 (d)  There  is  no  system  of  issuing
 stencilled  tickets,  The  cost  of  stencil-
 ling  tickets  has  naturally  not  been
 estimated,

 Paucity  of  Funds  for  Purchase  ef
 Wagons

 3147,  Shri  Yashpal  Singh:  Will
 the  Minister  of  Railways  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Rail-
 ways  are  not  in  a  position  to  buy  more
 wagons  from  the  private  manufactur-
 ers  for  want  of  funds;  and

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor?
 The  Minister  of  State  in  the  Minis-

 try  of  Railways  (Dr.  Ram  Subhag
 Singh):  (a)  and  (b.  The  regulation  of
 deliveries  of  wagons  during  the  year
 1966-67,  has  become  necessary  in  con-
 sideration  of  the  fact  that  the  traffic
 expected  to  be  generated  during  the
 Third  Five  Year  Plan  has  not  fully
 materialised  with  the  result  that  sur-
 plus  wagons  are  idling  even  in  the
 present  month  when  usually  there  is
 peak  traffic.  Considering  the  diffi-
 cult  ways  and  means  position  of  Gov-
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 ernment  and  the  reduced  overall  eapi-
 tal  allotment  for  the  Railways,  the
 allotment  of  funds  for  procurement  of
 Rolling  Stock  has  had  to  be  made  con-
 sistent  with  the  requirements  of  roll-
 ling  stock  and  the  need  for  keeping  up
 the  production  at  a  reasonable  level.
 Shoeting  of  a  Railway  Passenger  at

 Sahawar  Station
 3i48.  Shri  Vishwa  Nath  Pandey:

 Will  the  Minister  of  Railways  be  pleas-
 ed  to  state:

 (a)  whether  it  is  fact  that  a
 Passenger  in  a  third  class  compartment
 of  the  2]  Up  Farrukhabad-Kasganj
 Passenger  was  shot  dead  outside  the
 railway  compartment  at  Sahawar  Rail-
 way  Station  on  the  5th  March,  1966;
 and

 (b)  if  so,  the  action  taken  in
 regard?

 this

 The  Minister  of  State  in  the  Minis-
 try  of  Railways  (Dr.  Ram  Subhag
 Singh):  (a)  Yes,  but  the  passenger
 ‘was  shot  dead  inside  the  compart-
 ment  itself  on  4-3-1966,

 (b)  The  Government  Railway  Police
 Kasganj,  have  registered  a  case  under
 section  306/302  I.P.C,  and  are  investi-
 gating  it.  No  arrest  has  so  far  been
 made.

 Accidemt  at  Moradabad  Station
 3149,  Shri  Vishwa  Nath  Pandey:

 Shri  Ram  Harkh  Yadav:
 Will  the  Minister  of  Railways  be

 Pleased  to  state:
 (a)  whether  it  is  a  fact  that  some

 persons  were  run  over  and  killed  and
 injured  by  5l  Up  Sealdah-Pathankot
 Express  on  the  5th  March,  966  at
 Moradabad  Railway  Station;

 (b)  if  so,  the  causes  of  this  acci-
 dent;  and

 (c)  the  action  taken  in  this  regard?
 The  Deputy  Mimister  in  the  Minis-

 try  of  Railways  (Shri  Sham  Nath):
 (a)  One  passenger  was  run  over  and
 killeq  while  another  sustained  =  in-
 juries.
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 (b)  The  accident  was  due  to  the
 passengers  trespassing  the  railway
 yard  instead  of  using  the  overbridge.

 (c)  The  travelling  public  are  ex-
 horted  not  to  trespass  through  the
 public  address  system  at  stations  and
 are  advised  of  the  hazard  involved
 in  trespassing.

 Closure  of  Spinning  and  Weaving
 Mills  in  Madras

 8150,  Shri  Balakrishnan:  Wil!  the
 Minister  of  Commerce  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 spinning  and  weaving  textile  mills  in
 Madras  State  are  closed  for  the  last
 few  months;

 (b)  if  so,  the  reasons  therefore;  and

 (c)  the  action  taken  in  this  regard?
 The  Deputy  Minister  in  the  Minls-

 try  of  Commerce  (Shri  Shafi  Qureshi):
 (a)  5  cotton  textile  mills,  compris-
 ing  3  spinning  units  and  2  composite
 units,  are  lying  closed  in  Madras
 State.

 (b)  The  main  reasons  for  closure
 are  reported  to  be  financial  difficulties
 and  labour  trouble.

 (c)  It  is  understood  that  the  State
 Government  is  making  efforts  for  re-
 starting  these  units.

 Christiam  adivasis. ed
 3151,  Shri  H,  0.  Soy:  Will  the

 Minister  of  Social  Welfare  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 educational  development  among  the
 Non-Christian  Adivasig  is  too  low  as

 ed  to  the  educati  develop-
 ment  among  Christian  Adivasis  and
 the  major  share  of  the  educational
 and  other  welfare  grants  meant  for
 Adivasis  is  being  appropriated  by
 Christian  Adivasis;  and

 (b)  if  so,  the  corrective  steps  to  be
 taken  in  the  next  plan?
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 The  Deputy  Minister  im  the  Depart-

 ment  of  Social  Welfare  (Shrimati
 Chandrasekhar):  (a)  and  (b).  No
 survey  or  studies  have  been  under-
 taken  to  investigate  this  matter.  How-
 ever,  all  the  facilities  under  the  pro-
 gramme  for  the  welfare  of  Backward
 Classes,  including  those  for  their  edu-
 cational  development,  are  extended  to
 all  Scheduled  Tribes,  irrespective  of
 the  religion  which  they  profess.  The
 question  of  providing  educational
 facilities  in  tribal  areas,  where  they
 are  not  adequate,  is  under  examina-
 tion.

 Written  Answers

 Retrenchment  in  Chakradharpar
 Railway  Division.

 3152.  Shri  H.  C.  Soy:  Willi  the
 Minister  of  Railways  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  large
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 The  Minister  of  Industry  (Shri  D.

 Sanjivayya):  (a)  The  required  infor-
 mation  is  as  follows

 retrenchment  of  class  IV  ploye
 has  been  effected  in  Chakradharpur
 Railway  Division  in  the  South-Eastern
 Railway  and  also  employees  in  the
 authorised  pay  scales  have  been
 deprived  of  their  pay  scale;  and

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor?

 The  Minister  of  State  in  the  Minis-
 try  of  Railways  (Dr.  Ram  Subhag
 Singh):  (a)  No.

 (b)  Does  not  arise.

 Small-scale  Industries  in  Maharashtra

 3153.  Shri  9.  D.  Mantri:  Will  the
 Minister  of  Industry  be  pleased  to
 state:

 (a)  the  number  of  small  scale  units
 benefited  by  the  Industrial  Extension
 Service  in  Maharashtra  during  1965-
 66;  and

 (b)  the  amount  of  loans  granted  to
 such  units  in  Maharashtra  during  the
 same  period?

 1965-66
 हि  हि  upto  Feb. I.  Technical  Assistance  r

 966) i.  Number of  parties  contacted
 including  units  Visited  bv  Tech- Nical  officers  to  render  on  the
 Spot  advice.  20,T09°

 2.  No.  of  parties  given  purely
 technical  advice.  33477

 3.  No.  of  parties  given  informa- tion  to  start  new  industries.  45457
 4.  No.  of  demonstrations  given (other  than  mobile  workshops)  570
 5.  No.  of  parties  given  other

 assistance.  9,535
 वा,  Mobile  Workshops

 oo  No.ofdemonstrations  T,0I3
 2.  No.  of artisans  trained.  3,878

 पा,  A  of  Workshops  :
 t.  No.of  parties  actually  assisted

 injob  work  5857
 IV.  Publications  :
 r  No.  of  model  schemes  prepared  86
 2.  No.  of  designs  &  drawings

 prepared.  ‘127
 3.  No.  of  blue  prints  prepared.  296°
 4.  No.  of  Technical  Bulletins

 prepared.  3

 1965-66,
 (upto  Nov.

 ्,  Enlistment  under  Govt.  Stores  965)
 Purchase  Programme  :

 oo  No.  of  units  registered  with NSIC  onthe  recommendations
 of  the  SISI.  >  89°
 (b)  Lump-sum  loans  ate  given  by

 the  Centre  to  the  State  Governments
 for  utilising  their  schemes,  namely,
 advancing  of  loans  to  Small-scale:
 Units  under  the  State  Aid  to  Indus-
 tries  Act,  Industrial  Cooperatives,
 Common  Service  Facility  Centres/
 Workshops,  Production  Centres.  The
 Central  Assistance,  according  to  the
 existing  procedure  for  the  above
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 mentioned  schemes,  is  sanctioned  at
 the  end  of  the  financial  year  on  the
 basis  of  the  annual  statement  of  actual
 expenditure  for  the  first  three  quar-
 ters  and  the  anticipated  expenditure
 for  the  fourth  quarter,  and  the  State
 Governments’  meet  their  expenditure
 out  of  the  ‘Ways  and  Means  Advances’
 Placed  at  their  disposal  by  the  Minis-
 try  of  Finance.  However,  a  loan  of
 Rs.  4.89  lakhs  as  provisional  pay-
 ment  for  the  development  of  Small
 Scale  Industries  for  the  Maharashtra
 Government  has  been  _  sanctioned

 during  the  year  1965-66,

 Tribal  Blocks  in  Maharashtra
 3154.  Shri  D.  D.  Mantri;  Will  the

 Minister  of  Social  Welfare  be  pleased
 to  state:

 (a)  the  number  of  tribal  blocks  at
 present  in  Maharashtra  State;

 (b)  the  number  of  such  blocks  pro-
 posed  to  be  opened  during  1966-67;
 and

 (c)  the  number  of  tribal  blocks  pro-
 posed  to  be  opened  in  Bihar  District  of
 Maharashtra  during  1966-67?

 The  Deputy  Minister  in  the  Depart-
 ment  of  Social  Welfare  (Shrimati
 Chandrasekhar):  (a)  Forty  four.

 (b)  Four.
 (९)  The  information  is  being  collect-

 ed  and  will  be  placed  on  the  Table
 of  the  House  as  soon  as  received.
 Handicrafts  Industry  in  Maharashtra

 3i55.  Shri  D.  D.  Mantri:  Will  the
 Minister  of  Commerce  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  any  amount  was  given
 by  the  Central  Government  to  Maha-
 rashtra  for  the  development  of  Handi-
 crafts  Industries  in  the  State  in  1965-
 66;  and

 (०)  if  so,  the  details  thereof?
 The  Deputy  Minister  in  the  Minis-

 try  of  Commerce  (Shri  Shafi  Qureshi):
 (a)  Yes,  Sir.

 44  (Ai)  LS—+4
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 (b)  Rs.  18,000  as  Grant  and  Rs.  8,000
 as  Loan,  making  a  total  of  Rs.  26,000.

 Export  of  Labour-intensive  Products

 3156,  Shri  R.  Barua:  Will  the
 Minister  of  Commerce  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  any  assessment  has
 been  made  of  the  labour-intensive  pro-
 ducts  with  a  view  to  boost  up  the
 exports  thereof  to  countries  where
 such  products  are  produced  with  im-
 ported  labour  and/or  at  a  higher  cost;
 and

 (b)  if  so,  the  result  thereof?

 The  Minister  of  Commerce  (ShN
 Manubhaj  Shah):  (a)  and  (b).  No,
 Sir.  In  the  matter  of  exports,  no  dis-
 tinction  is  made  between  labour-
 intensive  products  and  others.  Efforts
 are  made  to  push  up  the  export  of  all
 commodities  in  general  and  non-
 traditional  items  in  particular.

 Import  of  Cars
 3157.  Shri  P.  C.  Borooah:  Will  the

 Minister  of  Commerce  be  pleased  te
 state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  diplo-
 matic  staff  of  foreign  embassies  in
 India  is  given  permission  to  import
 cars;  and

 (9)  if  so,  the  number  of  cars  im-
 ported  and  sold  to  State  Trading
 Corporation  during  the  last  five
 years?

 The  Minister  of  Commerce  (Shri
 Manubhai  Shah):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  Information  relating  to  the
 import  of  cars  by  diplomatic  staff  of
 Embassies  during  the  years  1963-65.  is
 given  below:

 Year  No.  of  cars  imported
 (Persona!  use)  (Official  use)

 963  227  74
 964  37  288
 965  283  244
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 Information  relating  to  years  96i  and
 962  is  being  collected.  Information
 about.  the  number.  of  cars  purchased
 by  the  S.T.C.  from  diplomats  and  the
 diplomatie  missions  during  the  last
 five‘  years  is  given  below:

 961-62  Nil
 1962-63  24
 1963-64  300

 1864-68  376
 1965-66.  356
 (upto  81-12-1965,  Total  056

 Production  of  Coffee

 3158.  Shri  Linga  Reddy:  ‘Will  the
 Minister  of  Commerte  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  there  is  a  shortage  in
 the  production  of  coffee  during  the
 current  year;

 (b)  whether  the  prices  of  cdffee  are
 consequently  rising;

 (c)  the  steps  taken  to  arrest  the
 rise  in  prices  and  to  make  the  country
 self-sufficient  in  coffee  production;  and

 (d)  the  quantity  of  coffee  grown  in
 Mysore  along  with  its  acreage?

 The  Deputy  Minister  in  the  Minis-
 try  of  Commerce  (Shri  Shafi  Qureshf):
 (a)  to  (eo).  Estimated  production  of
 coffee  this  year  (1965-66)  is.  almost
 the  same.  as  last  year's  viz.  60,000
 tonnes.  There  is  thus  no  shortage  in
 production  of  coffee,  in  which  the
 country  is:  already  self-sufficient.  The
 recent  rise  in  prices  of  coffee  ig  due
 to  a  larger  allocation  for  export  out
 of  the  current  crop  than  from  the  pre-
 vious  year’s  crop.  To  minimise  com-
 petition  among  dealers  participating
 in  the  internal  sales,  which  pushes  up
 the  price,  and  to  distribute  the  avail-
 able  quantity  to  as  many  dealers  as
 possible,  the  maximum  quantity  of
 coffee  that  can  be  declared  to  a.dealer
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 (da)  s  (Production  in
 a  Mysore)

 (Tonnes)
 1961-62.  31,900
 1962-63  40,890
 1963-64  52,685
 1964-65,  43,780
 1965-68  44,180
 (Estimated)

 Average  for  5  years:  about  42,700
 A0rines.

 Fire  in  Howtah-bound  Express  at
 Balikuda

 3159.  Shri  P.  0.  Borooah:  Wé6ll  the
 Minister  ‘of  ‘Rallways  ‘be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  a  par-
 ce]  van  of  the  Howrah-bound  Madras
 Express  caught  fire  on  or  about  the
 i2th.  March,  966  at  the  Balikuda
 station;

 (9)  if  so,  the  extent  of  damage
 suffered;  and

 (c)  the  cause  of  the  fire?

 The  Minister  of  State  in  the  Minis-
 try  ‘of  Railways  (Dr:  Ram  Subhog
 Singh):  (a)  Yes

 (b)  Rs.  16,300,  including  value  of
 parcels.

 (९)  Prima  facie  cause  is  suspected
 to  be  some  electrical  defect,  but  no
 definite  conclusions  have  been  arrived
 at  so  far,

 Manufacture  of  Road  Rollers

 3160,  Shri  Manlyangadan:  Will  the
 Minister  of  Industry  be  ‘  pleased  to
 state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  a
 licence  was  issued  for  the  setting  up
 of  a  factory  in  Kerala  for  the  manu-

 in  internal  auctions  has  been  reduced:  facture  of  road  rollers;
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 (b)  whether  the  site  for  the  factory
 hag  been  allowed  to  be  shifted  from
 Kerala  and,  if  so,  the  reasons  there-
 for;

 (c)  whether  licence  has  now  been
 issued  to  some  other  person  or  con-
 cern  to  start  the  factory  in  Kerala;
 and

 (d)  if  so,  why  the  first  licence  was
 eancelled  and  a  new  licence  isgued  to
 the  other  party?

 The  Minister  of  Industry  (Shri  D.
 Sanjivayya):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  party  applied  for  permis-
 sion  for  change  of  location  of  the  pro-
 posed  new  industrial  undertaking
 from  Kerala  to  Bangalore  in  Mysore
 State,  amongst  others,  for  the  follow-
 ing  reasons:

 ()  Bangalore  is  centrally  situat-
 ed  in  the  southern  part  of
 India.

 (2)  Fhe  demand  for  road  rollers
 in  Mysore  State  is  compara-
 tively  greater  than  that  in
 other  States  in  the  south.

 (3)  Land,  power  and  water  are
 easily  available  in  Bangalore.

 (4)  Because  of  the  development
 of  ancillary  units  im  and
 around  Bangalore,  procure-
 ment  of  bought-out  items,
 other  accessories  and  raw
 materials  would  be  compara-
 tively  easier.

 (5)  Phe  location  of  the  factory
 in  Bangalore  would  result  in
 considerable  saving  in  freight
 in  the  movement  of  raw
 materials  and  finished  road
 rollers.  After  careful  con-
 sideration  of  all  factors,  the
 Request  of  the  party  was
 allowed.

 (९)  No,  Sir.  Kerala  Government
 lave  been  advised  that  on  the  termi-
 nation  of  the  present  ban  on  indus-
 trial  licensing,  any  worthwhile  scheme
 sponsored  by  that  Government  will  be
 onusidered.

 Aa)  Does  not  arise.
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 Heavy  Plate  and  Vessels  Project
 326l.  Shri  Maniyangadan:  Will  the

 Minister  of  Indestry  be  pigased  to
 refer  to  the  reply  given  to  Unstarred
 Question  No.  924  on  the  28th  Feb-
 ruary,  966  and  state:

 (a)  whether  the  opinion  of  experts
 has  been  obtained  regarding  the  Joca-
 tion  of  the  Heavy  Plate  and  Vessels
 Project;

 (b)  which  are  the  places,  in  the
 order  of  priority,  suggested  by  the
 Committee;  and

 (c)  whether  any  decision  has  been
 taken  in  this  regard?

 The  Minister  of  Industry  (Shri  D.
 Sanjivayya):  (a)  The  recommendation
 of  the  Czechoslovakian  Experts  in
 regard  to  the  location  of  the  project
 has  been  obtained.

 (b)  They  have  considered  the  sites
 Madras,  Visakhapatnam  and  Cochin
 suitable,  but  have  recommended  that
 as  correct  data  regarding  contours,
 soil  bearing  capacity,  etc.,  were  not
 available  at  the  time  of  their  visit,
 a  final  decision  could  be  taken  only
 On  the  basis  of  more  detailed  data  to
 be  collected  for  these  three  sites.

 (c)  No  final  decision  has  so  {ar
 been  taken  in  this  regard?

 नकली  रेशम  का  आयात

 3i62.  भी  लिद्दर  प्रलाद :  क्‍या
 बालिका  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि:

 (क)  पिछले  तीन  वर्षों  में  प्रतिवर्ष
 चीनी  का  निर्यात  कर  के  किन-कित  देशों
 सुधार  कितने  कितने  नकली  रेशम  का  भायात
 किया  गया  ;

 (ख)  क्‍या  उन  देशों  से  सकली  रेशम
 के  बदले  ट्रैक्टरों  के  पुत्रों  का  भायात  करने  का
 कोई  प्रस्ताव  है;  कौर
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 (7)  यदि  हां,  तो  उसका  मोटा  ब्यौरा
 क्‍या  है?

 वाणिज्य  मंत्रो  (भो  मनु भाई  शाह)  :
 (क)  चीनी  भेज  कर  कृतिम  रेशम  का  कोई
 आयात  नहीं  किया  गया  है  t

 (ग).  प्रश्न  ही  नहीं (ख)  तथा
 उठते  1

 Price  of  Coal
 3163.  Shri  Mohammad  Elias:

 Shri  8.  M.  Banerjee:
 Will  the  Minister  of  Mines  and

 Metals  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 price  of  coal  available  at  Asansol  and
 Dhanbad  has  been  raised;  and

 (b)  if  90,  the  increase  in  price  and
 the  reasons  therefor?

 The  Minister  of  Mines  and  Metals
 (Shri  S.  K.  Dey):  (a)  and  (b).  A
 price  increase  of  60  paise  per  tonne
 of  coal  was  granted  with  effect  from
 the  3rd  February,  1966,  in  the  case  of
 Bengal-Bihar  coal-flelds,  due  to  the
 increase  of  royalty  rate  in  the  case  of
 pre-949  mining  leases.

 Jute  Factory  in  Tripura
 3164.  Shri  Dasaratha  Deb:  Will  the

 Minister  of  Commerce  be  pleased  to
 state:  a

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 Union  territory  of  Tripura  has  asked
 for  Central  assistance  for  establishing
 a  jute  factory  in  Tripura;

 (b)  if  so,  Government’s  reaction
 thereto;  and

 (c)  whether  Government  intend  to
 start  a  medium  size  jute  factory  in
 Tripura  during  the  Fourth  Plan
 period?

 The  Deputy  Minister  in  the  Minis-
 try  of  Commerce  (Shri  Shafi  Qureshi)  :
 (a)  The  Tripura  Administration  had
 recommended  the  grant  of  an  Indus-
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 trial  Licence  for  a  new  jute  mill  im
 Tripura.

 (b)  A  Letter  of  Intent  has  been
 issued  by  Government  to  the  party
 recommended  by  the  Tripura  Adminis-
 tration.

 (९)  No,  Sir.

 Licensing  of  Powerlooms
 8165.  Shri  8.  Kandappan:  Will  the

 Minister  of  Commerce  be  pleased  te
 state:

 (a)  the  present  total  number  ef
 powerlooms  installed,  State-wise;

 (b)  whether  the  licensing  policy  is
 uniform  in  all  the  States;  and

 (c)  what  is  the  impact  of  this  see-
 tor  on  handlooms?

 The  Deputy  Minister  im  the  Minie-
 try  of  Commerce  (Shri  Shafi  Qureshi)  :
 (a)  A  statement  is  laid  on  the  Table

 of  the  House.  [Placed  in  Library.  See
 No.  LT-5963/66].

 (b)  Yes,  Sir.

 (c)  The  impact  of  the  growth  of
 powerlooms  on  the  handloom  industry
 has  on  the  whole  been  beneficial.  On
 the  one  hand  it  has  reduced  the  strain
 of  operation  of  handloom  weavers  and
 on  the  other,  it  has  increased  their
 efficiency  and  productivity  and  in-
 creased  their  earnings.

 Revision  of  List  of  5.0,  and  8.T.
 $i66.  Shrimati  Subbadra  Joshi:  Wi

 the  Minister  of  Social  Welfare  be
 pleased  to  state:

 (a)  when  Government  propose  te
 bring  forward  a  Bill  to  revise  the  lists
 of  Scheduled  Castes  and  Scheduled
 Tribes;  and

 (b),  whether  the  Tharus  are  going to  be  included  in  the  list  of  Scheduled
 Tribes?

 The  Deputy.  Minister  in  the  Depart-
 ment  of  Social  Welfare  (Shrimatt
 Chandrasekhar):  (a)  The  whole  ques-



 8667

 tion  is  under  consideration  and  no
 final  decisions  have  been  taken  yet.
 However  it  is  hoped  that  the  matter
 would  be  finalised  and  a  Bill  brought
 forward  very  soon.

 (b)  Yes.

 Alr-conditioned  Coaches

 3167.  Shri  D.  0.  Sharma:  Will  the
 Minister  of  Railways  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 Northern  Railway  is  mtroducing  first
 edass  air-conditi  odati
 en  certain  trains  and  expanding  simi-
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 lar  accommodation  on  others  from  the
 lst  April,  1966;  and
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 (b)  if  so,  the  traing  on  which  the
 air-conditioned  first  class  accommoda-
 tion  is  to  be  introduced  and  expanded?

 The  Minister  of  State  in  the  Minls-
 try  of  Railways  (Dr.  Ram  Subhag
 Singh):  (a)  and  (b).  The  air-condi-
 tioned  accommodation  is  augmented
 during  summer  months  every  year
 having  regard  to  the  requirements  of
 traffic.  Accordingly,  in  the  time  table
 to  come  into  force  from  lst  April,
 1966,  first  class  air-conditioned  accom-
 modation  will  be  provided  on  the
 following  trains  running  on  Northern
 Railway:

 Train  No.  Stations  between  and  frequency.  Remarks.

 I
 Opie 2  Dn

 Howrah-Delhi-Kalka  Delhi  and  Kalka  (Daily)

 ण

 The  present  triweekly  service  will ced  by  a  daily  service.

 47  Up/4zDn.  Mussoorie  Expres-  Dehli  &  Dehra  Dun  (Daily)  Air-conditioned  accommodation

 Dn/33  Up  and  34  Dn/4  Up 3
 Beheenkt  Malls

 ar  Dn/22  Up  Expresses.

 tg  Dn/z0  Up  Dehra  Dun  Ex- #
 preties.  weekly).

 97  Up/92  Dn.  Bikaner  Mails.

 93  Up/94  Dn.  Jodhpur  Mails.

 Bombay  Central  and  Pa-
 thankot  (Daily)

 Madras  &  New  Delhi
 (Five  days  a  week)

 Kota  and  Delhi  (Tri-

 Delhi  and  Jodhpur  (Tri-
 weekly)

 is  being  introduced  from  14-66 to  I5-0-66  as  is  done  every  year
 One  air-conditioned  coach  runny

 at  =
 between  Bomba/ Central  and  Amritsar  by  3  Dn

 3  Up  and  32  Dn/4q  Up  will  be diverted  to  run  between  Bom-
 bay  Central  and  Pathankot  b
 Dn/33  Up  and  34  Dn/g during  summer  months,  as  14 done  every  year.

 This  is  being  provided  by  with
 ing  partially  ai  ion
 ach,  at  present,  running tri-weekly on  G.T.  Expresses.

 The  existing  biweekly  partial  air conditioned  service  on  these trains  between  Kota  and  Dehra Dun  willbe  curtailed  to  runonly berween  Kota  and  Delhi  and
 its  f{eequency  increased  to  tri-
 weekly.

 Delhi  &  Bikaner  (Biweekly)  Froos  4  4-66  to  31-7-66  as  is  done every  year.
 Present  biweekly  service  is  being made  tri-weekly
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 Paper  Plants  in  Bihar

 3168,  Shri  Dasaratha  Deb:  Will  the
 Minister  of  Industry  be  pleased  to

 state:
 (a)  whether  the  Japanese  expert

 team  now  on  tour  in  the  State  of  Bihar
 has  submitted  any  report  on  the  possi-
 bilities  of  starting  paper  plants  in
 Bihar;

 (७)  ff  so,  what  were  their  findings;
 and

 (c)  whether  Government  have
 asked  the  team  to  explore  the  possi-
 bility  of  starting  paper  plants  in
 Assam  and  Tripura?

 The  Minister  of  Industry  (Shti  D.
 Sanjivayya):  (a)  Not  yet,  Sir.

 (b)  Does  not  arise.
 (c)  No,  Sir.

 Trade  Delegation  from  Bulgaria

 3169.  Shri  D.  0.  Sharma:  Will  the
 Minister  of  Comtherve  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  a  Five-member  Gov-
 ernment  Trade-Delegation  from  Bul-
 garia  visited  India  during  the  third
 week  of  March,  966  for  discussion  on
 trade  expansion;  and

 (b)  if  so,  the  outcome  of  their  visit?

 The  Minister  of  Commerce  (Shri
 Manobhai  Shah):  (a)  and  (b).  The
 negotiations  are  going  on  currently  to
 formulate  the  Indo-Bulgarian  Trade
 Plan  for  the  year  1966.

 Damage  to  Railway  Property  th
 Punjab

 ‘3170,  Shri  9.  C.  Sharma:
 Shri  Daljit  Singh:
 Shri  Kolla  Venkaiah:

 Will  the  Minister  of  Rallways  be
 pleased  to  state:

 (a)  the  extent  of  damage  caused  to
 the  Railway  property  in  Punjab
 during  the  recent  Punjabi  Suba  riots;
 and
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 (b)  the  steps  taken  in  this  regard?
 The  Minister  of  Stite  ih  the  Mini

 try  of  Railways  (Dr.  Ram  50४०४
 Singh):  (a)  The  loss  on  account  of
 damage  caused  to  Railway  Buildings,
 Coaching  Stock,  Signal  Equipment
 etc.  has  been  estimated  at  Rs.  83,000
 approximately.  The  damage  done  te
 the  Railway  property  of  City  Book-
 ing  Agency,  Jullundur  City  is  being
 assessed.

 (b)  Security  arrangements  were
 made  before  the  anti-Punjabi  Suba
 agitation  started  in  the  Punjab.  The
 Armed  Wing  personnel  of  the  Rail-
 way  Protection  Force  were  deployed
 at  strategic  points  in  the  Punjab.  Fite
 Service  staff  of  the  Railway  Protec-
 tion  Force  were  alerted  to  meet  any
 eventuality.  Two  companies  of  Special
 Emergency  Force  of  the  Railway  Pro-
 tection  Force  were  also  detailed  for
 duties  in  affected  areas)  Necessary
 liaison  between  the  State  and  Rail-
 way  authorities  was  maintained.

 Booking  offices  at  Sontalai  and  Bakaaj
 Stations.

 3i7.  Shri  Hart  Vishnu  Kazuath:
 Will  the  Minister  of  Railways  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  at
 Sontalai  and  Bakanj  stations  on  the
 Central  Railway  (Itarsi-Jabalpur
 Section)  there  are  still  no  booking
 offices  for  passenger  traffic;

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor;  and

 (c)  when  such  booking  will  com-
 mence?

 The  Deputy  Minister  in  the  Minis-
 try  of  Railways  (Shri  Sham  Nath):
 (a)  and  (b).  Sontalai  crossing  sta-
 tion  is  already  open  for  passengers
 and  their  luggage  in  local  booking.
 Booking  is  done  by  the  Assistant  Sta-
 tion  Master  from  the  Assistant  Station
 Master’s  room.  Bakanj  crossing  sta-
 tion  is,  however,  not  open  for  passen-
 ger  booking  as  its  opening  for  passea-
 ger  traffic  was  not  found  justified.
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 (c)  Opening  of  Bakanj  station  for
 Passenger  traffic  will  be  cansidered
 as  and  when  the  area  develops  and
 the  traffic  prospects  improve.

 Rubber  Factory  in  Kerala
 3172.  Shri  Vasudevan  Nair:  Will

 the  Minister  of  Industry  be  pleased
 to-  state:

 (a)  whether  it  is  proposed  to  sct  up
 a  large  scale  rubber  factory  in  Kerala
 in  the  Cooperative  sector;

 (b)  if  so,  the  details  thereof;  and
 (c)  when  the  factory  is  expected  to

 be  set  up?
 The  Minister  of  Industry  (Shri  D.

 Sanjivayya):  (a)  to  (c).  Information
 is  being  collected  and  will  be  laid  on
 the  Table  of  the  House.

 Production  Centre  in  Kerala
 3173.  Shri  Maniyangadan:  Will  the

 Minister  of  Industry  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  there  is  any  proposal
 to  hand  over  the  production  centre.  of
 Ettumanoor,  Kerala  to  the  State  Gov-
 ‘ernment  or  to  any  Corporation;

 (b)  if  so,  the  details  thereof  and
 the  reasons  for  such  handing  over;

 (c)  whether  any  representation  has
 ‘been.  received:  from  the  public  ob-
 jecting  to  any  change  in  the  present
 set  up  and;

 (d)  if  so,
 thereto?

 Phe  Minister  of  Indestry  (Shri  D.
 Sanjivayya):  (a)  and.(b).  The  atten-
 tion  of  the  hon’ble  Member  i;  invited
 to  the  answer  given  by  me  on  25-2-66
 in  reply  to  a  similar  question  No.  98

 Government's  reaction

 by  Sarvashri  Vasudevan  Nair  and
 Warior.

 (९)  Yes,  Sir.
 (d)  It  is  not.  proposed  to  transfer

 any  of  the  Production  Centres  in
 Kerala  to.  the  State  Government:.or
 any  Corporation  or  to  alter  the  exist-

 ing  set  up  under  which  the  Production
 Centres  in  Kerala  are  part  of  Orga-
 nisation  of  the  Devélopment  Com-
 missioner,  small  scale  Industries,  in
 the  Government  of  India,  Ministry  of
 Industry.  i
 Parcel  siding  at  Chandigarh  Station

 ‘374.  Shri  Daljit  Singh:  Will  the
 Minister  of  Railways  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  there
 is  no  covered  shed  in  the  Parcel  sid-
 ing  at  Chandigarh  station  resulting  in
 damage  to  parcels  during  the  rainy
 season;  and

 (b)  if  g0,  the  steps  taken  in  this
 regard?

 The  Minister  of  State  in  the  Minis-
 try.  of  Railways  (Dr.  Ram  Subhag
 Singh):  (a)  There  is  no  separate  parcel
 siding  and  no  covered  shed  on’  any
 siding  at  Chandigarh  station  How-
 ever,  there  ig  a  parcel  godown  at  the
 station  where  parcels  are:  stored.  In
 case  of  overflow  of  parcels  the  aame
 are  kept  on  the  open  platform  and  are
 cavered  with  tarpaulins  ‘o  prevent
 any  damage.

 (b)  A  proposal  to  construct  a  large
 parcel  godown  and  a  parcel  office  at
 Chandigarh  station  is  under  consi-
 deration.

 Halt  of  Bilaspur-Indare  Express.  at
 Bankhedi  ; t  oR

 3115.  Shri  Hari  Vishnu  Kamath:
 Wilt  the  Minister  of  Railways  be
 Pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  repre-
 sentations  have  been  made  urging  a
 brief  halt  of  the  Bilaspur-Indore
 Express  at  Bankhedi  (on  [tarsi  Jabal-
 pur  Section,  Central  Railway);

 (b)  whether  these  representations
 have  been  considered;  and

 (c)  if  so,  the  result  thereof?
 The  Minister  ef  State  im  the  Minis-

 try  -of  Railways  (Dr,  Rain’  Subbag
 Singh):  (a)  No  representation  for
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 Members

 (Dr.  Ram  Subhag  Singh]
 provision  of  stoppage  of  Bilaspur-
 Indore  Expresses  at  Bankhedi  has  been
 received  recently.

 (9)  and  (ec).  An  examination  of  the
 pattern  of  traffic  offering  at  Bankhedi
 has  shown  that  the  quantum  of  long
 distance  traffic  dealt  with  there  is
 too  meagre  to  warrant  stoppage  of
 Bilaspur-Indore  Expresses.  Two  pairs
 of  trains  scheduled  to  stop  there  have
 been  found  adequate  to  cater  to  the
 heeds  of  traffic  offering.

 i2  brs,
 RE.  SUSPENSION  OF  MEMBERS

 Mr.  Speaker:  Calling
 notice.  Shri  Mukerjee.

 wo  रास  मनोहर  लोहिया  (फरुखा-
 बाद)  :  प्रत्यक्ष  महोदय,  मेरा  एक  व्यवस्था
 का  प्रश्न  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कोई  व्यवस्था  का
 ब्रश  नहीं  उठेगा  ।  पहले  श्राप  बैठ  जाइये  ।

 Wo  राम  मनोहर  लोहिया:  मैं
 झ्ञापको  पढ़  कर  सुनाता  हूं।

 झायँ  भावोदय  :
 आइये  ।

 डा०  राम  मनोहर  लोहिया  :  कल
 बैर  कानूनी  कार्यवाही  कर  के  कुछ  स्वामियों
 को  बाहर  निकाला  गया  है।

 धन्य  महोदय  :  मैं  इजाजत  नहीं
 देता  हूं,  श्राप  बैठ  जाये  ny

 डा०  रास  मनोहर  लोहिया  :  व्यवस्था
 बर  भी  भाप  मुझे  बोलने  नहीं  देंगे  ।

 attention

 नहीं,  बाप  बैठ

 झिझक  महोदय  :  मैंने  मुखर्जी  साहब
 को  बुलाया  है।
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 2.0  hrs.

 CALLING  ATTENTION  TO  A
 MATTER  OF  URGENT  PUBLIC

 IMPORTANCE

 HEALTH  OF  CERTAIN  MEMBERS  IN
 DETENTION

 Shri  H.  N.  Mukerjee  (Calcutta
 Central):  Sir,  |  call  the  attention  of
 the  Minister  of  Home  Affairs  to  the
 following  matter  of  urgent  public  im-
 portance  and  I  request  that  he  may
 make  a  statement  thereon:—

 “The  deterioration  in  the  health
 of  Dr.  Saradish  Roy,  M.  P.  now
 detained  under  DIR.  in  Dum
 Dum  Central  Jail,  West  Bengal.
 Mr.  Speaker:  I  have  received  ano-

 ther  notice  about  two  other  Members
 of  Parliament  this  morning.

 at  हुकम  चन्द  कछवाय  (हवास)  :
 विषय  एक  ही  है,  सबकी  एक  ही  समस्या  है  ।

 Shri  8,  M.  Banerjee
 Shri  Biren  Dutt.

 Mr.  Speaker:  Would  it  not  be  better
 if  a  statement  is  made  about  all  to-
 gether  or  would  he  want  it  to  be  made
 today?

 Shri  Dinen  Bhattacharya  (Seram-
 pore):  There  is  another  Member  of
 Rajya  Sabha.

 Shri  H.  N.  Mukerjee:  As  you  like,
 Sir.  I  only  want  information.

 Shri  Kapur  Singh  (Ludhiana):  Sir,
 if  we  take  them  together,  it  will  be
 better.

 Mr.  Speaker:  A  statement  might  be
 made  on  Monday.

 The  Deputy  Minister  in  the  Mintis-
 try  of  Home  Affairs  (Shri  P.  S.
 Naskar):  Including  this,  Sir?

 Mr.  Speaker:  Including  this.
 Shri  S.  M.  Banerjee:  But  let  him

 say  about  his  condition.  How  is  he?

 (Kanpur):
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 22.62  hrs.

 RE.  POINTS  OF  ORDER

 Mr.  Speaker:  Papers  to  be  laid.
 डा०  राम  मनोहर  लोहिया  (रूखा-

 बाद)  :  अध्यक्ष  महोदय
 झिझक  महोदय  :  मैंने  कमेन्ट  नहीं

 दी है।
 डा०  राम  मनोहर  लोहिया  :  मैं

 ब्यवस्था  का  प्रश्न  उठाना  चाहता  हूं  ।

 प्रत्यक्ष  महोदय  :  कौनसी  व्यवस्था
 है,  जब  कोई  आइटम  सामने  नहीं  है  ।

 डा०  राम  मनोहर  लोहिया  :  उसी  के
 सम्बन्ध  में।  मैं  376  की  उपधारा  2  की
 तरफ  आ्रापका  ध्यान  खींचना  चाहता  हूं  ।

 प्रत्यक्ष  महोदय  :  376  में  ऐसी  कोई
 बात  नहीं  है  ।

 डा०  रास  मनोहर  लोहिया  :  मैं  पढ़
 कर  सुनाता  हूं,  भाप  सुन  लीजिये  t

 धन्य  महोदय  :  डा०  साहब,
 बाप  बिना  बजह  रुकावट  न  डालिये  ।

 डा०  राम  मनोहर  लोहिया  :  मैं  विरोध
 करता  हूं  ।

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  376  को  देखा
 है।

 डा०  रास  मनोहर  लोहिया  :  उसकी
 उपधारा  (2)  |

 झटका  महोदय:  कौम  से  बिज़नेस
 के  सामने  कहना  चाहते  हैं  ।

 Dr.  Ram  Manohar  Lohia:  “..re-
 lates  to  maintenance  of  order  in,  or
 arrangement  of  business  before,  the
 House,”
 तीन  सदस्यों  को  इस  धर  से  निकाला  गया  है
 मैच-कानूनी  कार्यवाही  कर  के  ।
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 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  वहू  बिजनेस  नहीं
 है।

 डा०  रास  मनोहर  लोहिया  :  वह  बिज़नेस
 इस  वक्‍त  भ्राता  है  tT

 झिझक  महोदय:  वह  बिज़नेस  नहीं
 है।

 डा०  राम  मनोहर  लोहिया  :  क्‍योंकि
 छापने  कानून  को  तोड़  दिया  है  t

 sit  wo  ला०  हवेली  (हमीरपुर  )  :
 यह  माननीय  सदस्य  अघ्यक्ष  के  खड़े  होने
 पर  भी  खड़े  हैं

 ram  महोदय  :  वह  बिल नेस  हाउस
 के  सामने  नहीं  है।  इस  बार्डर-पेपर  के
 मुताबिक  कोई  प्वाइंट  साफ  भ्रार्डर  नहीं
 उठाया  जा  सकता  |

 Bo  राम  मनोहर  लोहिया  :  यह  आपका
 फैसला  है  ।

 झच्यकष  महोदय:  मेरा  फैसला  जो  है,
 बही  यहां  माना  जायगा  t

 Bro  राम  मनोहर  लोहिया  :  बिता
 सुने  फैसला  कर  सकते  हैं  ?

 भ्रष् यक्ष  महोदय  :  मैंने  प्रा पका  प्वाइंट
 अाफ  बार्डर  सुन  सिया  है

 Tro  राम  मनोहर  लोहिया  :  कहां
 सुन  लिया  है  ?

 झच्यवा  महोदय  :  डाक्टर  साहब,
 यह  ठीक  नहीं  है,  कि  भाप  इस  तरह  से  कहते
 लें  |  जो  भाप  कहें,  वही  चले,  यह  ठीक  नहीं
 है

 wo  राम  मनोहर  लोहिया  !  मैं
 367  के  सम्बन्ध में  कहना  चाहता  हूं।  मैंने
 यहां पक  कहा.  ee
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 अध्यक्ष  महोदय  :  जो  मामला  कल
 खत्म  हो  चुका,  उसको  उठाने  की  इजाजत
 नहीं  दे  सकता।  उसको  उठाने  की  मैं  कमेन्ट
 नहीं  देता,  इस  वास्ते  कोई  मेम्बर  इसको
 रेफर  नहीं  कर  सकता  ।

 डा०  रास  सतो हर  लोहिया  :  नियम
 तोड़ा  गया  है--मत  विभाजन  का,  367
 का  नियम  तोड़ा  गया  है,  आपने  उसको  तोड़ा
 है।

 झिझक  महोदय  :  मैंने  तोड़ा  है,  तो
 भी  वह  कल  खत्म  हो  गया,  राज  उसको
 नहीं  उठाया  जा  सकता  t

 32.04  hrs.
 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 ANNUAL  ह: ०  07.  THE  MINERALS  AND
 MeTats  TRADING  CORPORATION  OF  INDIA

 The  Minister  of  Commerce  (Shri
 Manubhai  Shah):  I  beg  to  lay  on  the

 ‘Thble  a  copy  each  of  the  following
 Ppapers:—

 )  Annual  Report  of  the  Minerals
 and  Metals  Trading  Corpora-
 tion  of  India  Limited  New
 Delhi  for  the  year  1964-65
 along  with  the  Audited  Acco-
 unts  and  the  comments  of  the
 Comptroller  and  Auditor
 General  thereon,  under  sub-
 section  (l)  of  section  68A  of
 the  Companies  Act,  1956.
 Review  by  the  Government  on
 the  working  of  the  above
 Company.

 [Placed  in  Library.  See  No,  LT-
 5954/66),

 ‘Couirery  CONTROL  (AMENDENT)  ORDER
 The  Minister  of  Mines  and  Metals

 (Shri  S.  K.  Dey):  I  beg  to  lay  on
 the  Table  a  copy  of  the  Colliery  Con-
 trol  (Amendment)  Order  966  publish-
 ed  in  Notification  No,  GS.R.  383  in
 ‘Gazette  of  India  dated  the  9th  March,
 1968,  unden  sub-section  (6)  of  section
 ३  of  the  Essential  Commodities  Act,

 (2
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 1965.  [Placeg  in  Library.  See  Ne.
 LT~-5955
 NOTIFICATIONS  UNDER  ESSENTIAL  Com-

 moprttes  Act
 The  Minister  of  State  in  the  Minis-

 try:  of.  Food,  Agriculture,  Community
 Development  and  Cooperation  (Shri
 Govindz  Menon):  I  beg  to  lay  on  the
 Table  a  copy  each  of  the  {following
 Notifications  under  sub-section  (6)  of
 section  3  of  the  Essential!  Commodities
 Act,  955:—

 qd)  The  Foodgrains  (Prohibition
 of  Use  in  Maunfacture  of
 Starch)  Order  966  published
 in  Notification  No,  G.S.R.  426
 in  Gazette  of  India  dated  the
 2ist  March  1968.
 The  Wheat  Roller  Flour  Mills
 (Licensing  and  Cantrol)
 Amendment  Order,  ‘1966,  pub-
 lished  in  Notification  No.  GS.
 R,  462,  in  Gazette  of  India
 dated  the  24th  Mar:h,  1966.

 [Placed  in  Library.  Sce  No.  LT-
 5956/66).

 (2

 CorreE  (AMENDMENT)  RULES
 The  Minister  of  State  in  the  Minis-

 try  of  Railways  (Dr.  Ram  Subhag
 Singh):  On:behalf  of  Shri  Mohammad
 Shafi  Qureshi.  I  beg  to  lay  on  the
 Table  a  copy  of  the  Coffee  (Amend-
 ment)  Rules,  1968,  published  in  Notifi-
 cation  No.  G.S.R.  302’  in  Gazette  of
 India  dated  the  5th  March,  +1986,  under
 sub-section  (3)  of  section  48  of  the
 Coffee  Act,  1942,  [Placed  in  Library.
 See  No.  LT-5957/66).

 ‘12.65  hrs.
 MESSAGES  FROM  RAJYA  SABHA

 Secretary:  Sir,  ]  have  to  report  the
 following  messages  received  from  the
 Secretary  of  Rajya  Sabha:—

 (i)  “In  accordance  with  the  pro-
 visions  of  sub-rule  (6)  of  rule  86
 of  the  Rules  of  Procedure  and
 Conduct  of  Business  in  the  Rajya
 Sabha,  I  am  directed  to  return
 herewith  the.  Keraia  _Approprie-
 tion  Bill,  1866,  which  was  passed
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 by  the  Lok  Sabha  at  its  sitting
 held.  on  the  24th  March,  1986,  and
 transmitted  to  the  Rajya  Sabha
 for  its  recommendations  and  to
 state  that  this  House  has  no  re-
 «commendations  to  make  to  the
 Lok  Sabha  in  regard  to  the  said
 Bill.’

 (ii)  “In  accordance  with  the  pro-
 visions  of  sub-rule  (6)  of  rule  i86
 ef  the  Rules  of  the  Rules  of  Pro-
 cedure  and  Conduct  of  Business  in
 the  Rajya  Sabha,  I  am  directed.  to
 return  herewith  the  Kerala  Appro-
 priation  (Vote  on  Account)  Bill,
 3966,  which  was  passed  by  the  Lok
 Sabha  at  its  sitting  held  on  the
 25th  March,  1966,  and  transmitted
 to  the  Rajya  Sabha  for  its  recom-
 mendations  and  to  state  that  this
 House  has  no  recommendations  to
 make  to  the  Lok  Sabha  in  regard
 to  the  said  Bill.”

 2.654  hrs.

 PRESIDENT’S  ASSENT  TO  BILLS
 Secretary:  Sir,  I  lay  on  the  Table

 following  two  Bills  passed  by  the
 Houses  of  Parliament  during  the  cur-
 rent  Session  and  assented  to  by  the
 President  since  a  report  was  last  made
 to  the  House  on  the  25th  March,  1966:

 (i)  The  Seamen’s  Provident  Fund
 Bill,  1966.

 (ii)  The  Appropriation  (Vote  on
 Account)  Bill,  1966.

 32.06  hrs.

 BUSINESS  OF  THE  HOUSE

 The  Minister  of  Parliamentary  Aff-
 airs  and  Communications  (Shri  Satya
 Narayim  Shiha):  With  your  permis-
 sion,  Sir,I  rise  to  announce  that
 Government  Business  in  this  House
 for.  the  week  commencing  4th  April,
 I966,  wil]  consist  of:-

 (ly)  Consideration  of  any  item  of
 Government  Business  carried
 over  from  today’  Order
 Paper.
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 (2)  Discussion  and:  voting  of  the
 Demands  for  Grants  relating
 to  the  Ministries  of  Transport
 and  Aviation;  Irrigation  and
 Power;  Labour,  Employment.
 and  Rehabilitation;  Health  and
 Family  Planning,

 Shri  S.  M.  Banerjee  (Kanpur):  Siz,
 I  would  like  to  refer  to  two  or  three
 points  which  I  want  to  be  included.
 The  first  thing  is  that  a  motion  hes
 already  been  tabled  by  Professor
 Ranga  and  others  regarding  the  ser-
 ious  situation  in  Bastar.  You,  Sir,  ia
 your  wisdom,  disallowed  the  adjourn-
 ment  motion,  but  you  said  that  you
 would  consider  such  4  motion  if  it  ie
 tableu.  Since  the  situation  is  very.
 serious  and  our  information  is  that
 more  than  200  men  (Interrup-
 tion).

 An  hon.  Member:  600.

 Shri  S.  M.  Banerjee:  Since  more
 than  600  men  have  been  killed  and
 there  is  a  serious  situation,  discussion
 should  take  place  next  week.

 The  second  point  is  that  a  statemerit
 should  be  made  by  the  Home  Minis-
 ter  on  the  proposed  hartal  on  the  6th
 April  in  Calucutta.  Shri  Jyoti  Basu,
 the  Leader  of  the  Opposition  in  the
 West  Bengal  Assembly,  has  sent  a
 letter  to  Shri  Dinesh  Singh  in  the  ab
 sence  of  Indiraji  requesting  him  ts
 ask  Shri  P.  C.  Sen  to  ensure  that  the
 hartal  called  by  the  United  Leftist
 Front  on  6th  April  is  allowed  to  be
 observed  peacefully.  He  has  asked
 for  intervention.  If  the  letter  has
 been  sent  by  Shri  Jyoti  Basu  to  Shri
 Dinesh  Singh  and  if  Central  interver-
 tion  can  avert  the  crisis,  I  would  re-
 quest  that  a  statement  should  be  made.

 The  third  point  is  that  we  have  read
 in  the  newspapers  that  the  Air-India
 strike  is  still  going  on  and  there  is
 the  news  that  Shri  Poonacha,  with  the
 help  of  some  hon.  Members  here—I
 must  thank  them—has  arrived  at  some settlement.  I  would  request  thet some  statement  should  also  be  made about  it  next  week.
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 {Shri  S.  M.  Banerjee]
 So,  I  want  these  three  things,  name-

 ly,  discussion  about  Bastar,  and  state-
 ments  about  the  Bengal  situation  and
 Air-India  to  be  taken  up  next  week.

 B.O.H.

 -Shri  Kapur  Singh  (Ludhiana):
 From  what  I  have  just  now  heard
 from  the  statement  of  the  hon.  Minis-
 ter  of  Parliamentary  Affairs,  it  seems
 that  a  discussion  on  the  Demands  of
 his  Ministry  is  not  going  to  be  taken
 up  during  the  next  week.  I  want  to
 know  whether  that  is  the  true  posi-
 tion.  This  item  we  had  on  the  agenda
 day  before  yesterday.

 Shri  Satya  Narayan  Sinha:  It  will
 be  taken  up  on  Monday.

 Shri  M.  R.  Masani  (Rajkot):  To-
 wards  the  end  of  the  proceedings  the
 ether  day  you  were  good  enough  to
 ebserve  that  the  motion  which  my
 leader,  Professor  Ranga,  had  given
 notice  of  would  be  considered  for
 admissibility  in  regard  tothe  develop-
 Inents  in  Bastar  or  such  part  of  them
 as  would  not  be  involved  in  the  sub-
 judice  rule.  I  think,  in  view  of  the
 urgency  of  the  matterand  the  un-
 animity  of  feeling  on  the  part  of  all
 Opposition  groups  which,  I  am  sure,
 ia  shared  by  many  Members  of  the
 raling  party  themselves

 Some  hon,  Members:  No.
 Shri  M.  R.  Masanl;  .an  early

 epportunity  should  be  provided  for
 discussion  of  those  aspects  of  the  mat-
 ter  which  are  not  concerned  with  the
 Commission  of  Inquiry.  I  hope  that
 you  will  give  us  that  facility  in  con-
 sultation  with  the  Leader  of  the  House
 at  a  very  early  date.

 Shri  प्र.  N,  Mukerjee  (Calcutta  Cen-
 tre):  As  a  co-signatory  with  Professor
 Ranga  to  the  motion  to  which  refer-
 ence  has  already  been  made,  I  would
 request  you,  in  view  specially  of  what
 happened  the  other  day,  that  a  dis-
 cussion  is  held  as  soon  as  possible  be-
 cause  in  the  meantime  we  are  get-
 ting  all  kinds  of  telegrams  and  let-
 ter  from  that  area  and  some  people

 APRIL  i,  966  B.O.H.  8976-

 have  actually  arrived  in  order  to  re-
 port  the  state  of  things  which  alleged-
 ly  is  extremely  serious.  The  other
 day  the  Minister  himself  had  said  that
 even  though  the  entire  district  of
 Bastar  may  not  be  a  scheduled  unit,
 a  jarge  part  of  it  is  and  comes  very
 definitely  within  the  ambit  of  the
 Central  Government  and  the  Minister
 of  Social  Security,  who  belongs  to
 the  totality  of  Government,  is  respon-
 sible  in  regard  to  that.  That  being
 so,  we  feel  that  a  very  early  discus-
 sion  is  necessitated  and  the  situation
 in  that  area,  which  is  a  particularly
 delicate  and  sensitive  area  on  account
 of  being  inhabited  by  the  Adivasis  in
 such  large  proportions,  is  such  that
 a  very  early  discussion  is  indicated
 most  seriously  and  urgently.  Even
 though  the  financial  business  is  there-
 on  the  agenda  and  we  have  to  make
 whatever  haste  we  can  possibly  make
 in  regard  to  that,  at  the  same  time
 you  will  surely,  considering  this  as-
 pect  of  the  matter,  give  the  House
 an  opportunity  to  discuss  it.  Even:
 though  some  of  us  may  not  be  here
 in  this  House  and  we  may  not  be  able
 to  take  part  in  the  discussion,  the
 matter  has  to  be  taken  note  of  by
 Parliament  and  a  discussion  ought  to
 be  allowed  as  soon  as  ever  you
 permit  it  to  be  done.

 Shri  U.  M.  Trivedi  (Mandsaur):
 Sir,  about  Bastar,  we  are  receiving.
 different  types  of  messages.  It  is
 vexing  our  mind  since  the  last  four
 days  and  it  would  be  quite  meet  and
 proper  for  the  government  to  decide
 to  have  a_  discussion  on  this  Bastar
 affair  as  soon  as  possible  next  week,

 At  the  same  time,  our  country  js
 losing  about  Rs.  50  lakhs—it  has  al-
 ready  lost—in  this  hartal  by  Air
 India  navigators.  Under  these  cir-
 cumstances,  I  would  like  that  the  dis-
 cussion  on  the  Demands  of  the  Minis-
 try  of  Transport  and  Civil  Aviation
 may  be  taken  up  earlier  than  the  De-
 mands  of  the  Ministry  of  Works,
 Housing  and  Supply  next  week,  That:
 will  help  in  solving  this  question.
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 Shri  Frank  Anthony  (Nominated—
 Anglo-Indians):  Sir,  I  would  res-
 pectfully  support  the  request  for  a
 very  early  discussion  on  Bastar.  [

 am  one  of  those  who  would  not  at  all
 be  inclined  to  prejudge  a  matter  which
 will  have  to  be  considered  by  the
 Commission  of  Inquiry.  But  I  think
 Mr.  Masani  was  right  when  he  said
 that  there  is  genera}  feeling  of  not
 only  disquiet  but  of  deep  distress  in
 the  country.  I  think  the  government
 here  would  be  very  wise  indeed  to
 allow  a  discussion,  because  the  adi-
 ‘vasis  are  the  direct  responsibility  of
 the  Centre.  I  wou!d  appeal  to  the
 Home  Minister  to  assume  direct  res-
 ponsibility  in  this  matter,  Mr.  Chat-
 terjee  has  made  it  clear  that  it  will
 cast  no  reflection  on  the  Judge.  But
 since  the  State  Government  has
 virtually  become  a  principal  accused,
 the  Centre  must  assume  responsibi-
 lity  and  suo  motu  associate  somebody
 else  with  this  enquiry,  so  that  the
 enquiry  will  not  only  be  impartial,
 but  will  seem  to  be  impartial.

 Shri  N.  0.  Chatterjee  (Burdwan):
 Sir,  I  want  to  make  it  clear,  with
 your  permission,  that  there  is  no
 question  of  casting  aspersions  on  a
 High  Court  Judge.  As  a  matter  of
 fact,  I  only  want  to  remind  that
 Ministers  who  are  sitting  there  that
 when  the  Chief  Minister  of  a  State
 ‘was  concerned,  they  associated  with
 the  enquiry  Mr.  SR.  Das,  an  ex-
 Chief  Justice  of  India.  Then  again,
 for  the  investigation  of  the  conduct

 of  an  ex-Chief.  Minister  of  Jammu
 and  Kashmir,  we  have  associated  with
 that  enquiry  a  retired  Supreme  Court
 Judge,  Mr,  Justice  Rajagopala
 Tyengar.  Thereore,  there  is  no  ques-
 tion  of  any  aspersion  or  reflection  on
 the  integrity  of  any  High  Court
 Judge,  but  having  regard  to  the  issues
 invo'ved  and  the  charges  levelled
 against  the  Chief  Minister,  in  his  own
 interest,  the  State  Government  should
 welcome  this  opportunity  of  associat-
 ing  a  Supreme  Court  Judge  or  an  ex-
 ‘Chief  Justice  of  India.  There  is  no
 question  of  any  rigid  legalistic  atti-
 itude  in  this.  The  whole  country  is
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 interests  of  all  concerned,  specially in  the  interests  of  that  State  and  the
 Government  here  who  have  got  some
 responsibility  with  regard  to  the
 adivasis,  the  matter  should  be  thrash- ed  out  in  this  House.

 at  राम  मनोहर  लोहिया  :  (फरंखा-
 बाद)  :  इसी  विषय  पर  छापने  स्थान
 प्रस्ताव  को  नामंजूर  किया  इसलिये  कि
 वह  विचाराधीन  विषय  की  बात  उठाता
 है।  सब-जुडी़  ।  मैं  भाप  से  भज  करना
 चाहता  हूं  कि  जब  भाप  यह  बहा  देते  हैं  तब
 वही  नियम  इस  पर  भी  लागू  हो  जाता  है
 क्योंकि  भ्रमर  विचाराधीन  कोई  विषय  है
 तो  शरीर  बहस  चाहे  93  के  अनुसार  हो  पौर
 चाहे  स्थगन  प्रस्ताव  के  अनुसार  वह  मामला
 एक  जैसा  हो  जाता  है।

 मैं  जानता  हूं  कि  इराकी  तरफ़  से  यह
 कहा  गया  था  कि  जो  स्थगन  प्रस्ताव  है
 उसमें  तो  साफ  तौर  से  लिखा  हुसना  है  कि
 किसी  भी  विचाराधीन  प्रश्न  पर  जो  किसे
 जज  के  सामने  या  जांच  कमिशन  के  सामने
 होगा  यहां  पर  बहस  नहीं  हो  सकती  है  कौर
 जो  शौर  बहनें  हैं,  साधारण  बहसें  हैं  उन  Fa
 यह  बात  स्पष्ट  तौर  से  नहीं  लिखी  हुई  है  ।
 आपका  ध्यान  मैं  प्रक्रिया  क ेनियम  332
 की  तरफ  खींचना  चाहता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  जो  नोटिस है  उसको
 मैं  देखूंगा  भ्र ौर  इसको  भी  मैं  देख  लूंगा ।

 “A  Member  while  speaking  shall
 not  refer  to  any  matter  of  fact...”

 उस  वक्‍त  इसको  देखा  जाएगा ।
 wo  रास  मनोहर  लोहिया  :  इस  है

 मैं  कुछ  नतीजे  तो  निकाल  सकता  हूं।  वे
 नियम  झ्लापके  बनाये  हुए  हैं  गेरे  बताने
 हुए  नहीं  हैं  आपके  नियमों  का  मैं
 झापके  खिलाफ  इस्तेमाल  कर  रहा  हूँ

 ह,  Ho  ला०  देवबंदी  (हमीरपुर  )  :
 deeply  perturbed.  Therefore,  in  the  ये  सदन  के  नियम  हैं
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 Fro  राम  मनोहर  लोहिया  :  मैं
 चाहता  हूं  कि  बाप  इन  नियमों  पर  ज़रा
 इयान  से  ग्रोवर  करें।  मैं  कर  चुका  हूं  भोर
 मैं  श्राप  से  भी  उम्मीद  करता  हूं  कि  श्राप  भी
 करें  ।  अगर  स्थगन  प्रस्ताव  पर  वह  लागू
 बोता  है  तो  इस  बहस  पर  भी  लागू  होगा  ।
 टिफिन  मुझे  भाप  'से  यह  अर्ज  करना  है  कि  इस
 'में  कोई  विचाराधीन  बात  जाती  ही  नहीं  है  1
 सका  कारण  यह  ह  जो.  जांच  बिठाई

 गई  उसके  बारे  में  श्री  नन्दा  ने  साफ  तौर
 से  यहां  पर  कहा  ह  कि  वह  जांच  एक  तो
 इस  बात के  बारे  में  है

 “To  inquire  into  and  report  on
 the  disturbances  in  Jagdhalpur  on
 the  25th  and  26th  ‘March  resulting
 in  the  deaths  of  some  persons.”

 दूसरे  इस  बात  के  बारे  में
 “Report  on  whether  the  firing

 was  justified.”
 झौर  तीसरे  इस  बात  के  बारे  में

 “Report  on  the  adequacy  or
 otherwise  of  the  action  taken  to
 dea)  with  these  disturbances,”

 ये  तीनों  खोजें  जगदलपुर  शहर  की  स्थानीय
 चीज  हैं,  भश्रफसरों  के  सम्बन्ध  में  हैं,  जो
 चट नाग  25  ब्रोकर  26  को  हुईं  उन्हीं  के  बारे
 में  हैं।  लेकिन  जो  यहां  पर  स्थगन  प्रस्ताव
 के  द्वारा  या  i93  के  द्वारा  बहस  होगी
 उसका  तो  बड़ा  व्यापक  स्तर  है,  राज्य  को
 चलाने  की  गतिविधि  से  है,  पूरी  हमारी
 राजनीति  से  है।  मिसाल  के  लिए  अगर
 यह  साबित  हो  जाए  कि  मध्य  प्रदेश  का  कोई
 भ्रफसर  जो  इस  वक्‍त  राज्य  की
 सारी  कार्रवाई  कर  रहा  है  वह  किसी  ज़माने
 में  उस  कमिश्नरी  का  कमिश्नर  भी
 a  जिस  में  बस्तर  है  कौर  उससे  महा-
 राजा  का  झगड़ा  हुआ  था  खास  तर  से  इस-
 लिए  कि  महाराजा  बस्तर,  बस्तर  के  प्रकार
 पादरियों  को  अपना  काम  करने  नहीं  देना
 'रहते  थेमोर  वह  इसाई  है,  उसे  यह  बात
 आह्वान  गुज़री  और...
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 were  महोदय  :  डा०  साहब,  सारी
 बहस  तो  नहीं  हो  सकती  है  ।

 डा०  राम  मनोहर  लोहिया  :  दूसरी
 बात  यह  है  कीजो  जज...

 अध्यक्ष  महोदय  :  डा०  साहब  .मैं
 श्राप  से  यह  कह  रहा  हू  कि  अगर  स्थगन
 प्रस्ताव  नहीं  भा  सकता  तो  यह  जो  प्लान  .

 डा०  राम  मनोहर  लोहिया.:  मैं  कहता:
 चूंकि  आ  सकता  है  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  तो  चल.  गया
 है।  वह  तो  खत्म  हो  चुका  है

 डा०  रास  मनोहर  लोहिया  :  उसी
 तरीके  पर  जिस  पर  श्राप  बहस  दे  रई  हैं,  मैं
 ने  श्री  किया  है

 झ्रष्यक्ष  महोदय  :
 छोड़  दें।

 उसको  सब  श्राप

 Wo  रास  मनोहर  लोहिया:  एक  प्र
 मैं  करना  चाहता  हूं  जो  श्री  हिरेन  मुकर्जी
 ने  कहा  था  उस  बात  को  मैं  सौ  फीसदी  मानता
 हूं।  हमें  इस  लोक  सभा  को  एसे  लाना
 चाहिये  कि  जिससे  मामला  कुछ  जम  सके ।
 मुझे  भी  दुख  है।  आपको  भी  दुख  होना
 चाहिए  ।  हम  सब  को  होना  चाहिए  जो
 चीज़  यहां  हुई।  लेकिन  दुख  का  मतलब
 यह  नहीं  है  कि  एकतरफा  फैसला  हो  बया
 जो  कुछ  यहां  हुए  है  उसको  लेकर  ऐसा
 रास्ता  नहीं  निकालना  चाहिये

 अध्यक्ष  महोदय  :
 इस  वक्‍त  सामने  नहीं  है  T
 झाइटज्म  हैं  इनके  बारे  में

 डा०  राम  सनो हूर  लोहिया  :  ईसाई
 भी  हैं,  जज  भी  हैं।  झगर  यह  साबित  हो

 वह  सारा  मामला
 सिर्फ  ये  जो
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 गया  कि  वह  जज  श्री  द्वारिका  प्रसाद  मिश्र
 के  मामले  में  ऐसा  फैसला  दे  चुके  हैं  जो  कि
 वहां  के  सर्वोच्च  न्यायालय  ने  रह  किया  था
 और  पहरागीर  यह  साबित  हो  सकता  है  कि  श्री
 नन्दा  और  श्री  द्वारिका  प्रसाद  मिश्र  इस
 में...

 अध्यक्ष  महोदय
 जाये

 श्री  त्यागी  (देहरादुन  )  :
 नी  प्रचार  दिया  जाए  |

 शब  शाप  बैठ

 हम  लोगों  को

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  जब  तक  मैं  न  बुलाऊ,
 कोई  उठ  कर  बोलना  शुरू  न  कर  दे।  श्राप
 सब  बैठ  जायें।

 शी  त्यागी  :  ताकि  कोई  ग़लतफ़हमी
 बंदा  न  हो,  मैं  लोडर  ग्राफ  दी  हाउस  से
 दरख्वास्त  करूंगा  कि  इस  बस्तर  के  मामले
 में  सचमुच  मुखालिफ  लोगों  में  और  शम
 पब्लिक  में  भी  बहुत  सी  गलत  फहमी  पैदा
 हो  गई  है  ।  हमारी  पार्टी  का  श्राम  तौर  से
 रिवाज  यह  है  कि  जब  कभी  भी  कोई  चार्ज
 लगता  है  तो  खुले  तौर  स ेहम  बहस  के  लिए
 लें यार  रहते  हैं  ताकि  कोई  यह  न  महसूस
 करें  कि  हम  गिलटी  हैं।  मेरा  अपराध  यह  है
 कि  हम  को  दो  घंटे  की  बहस  मान  लेनी
 चाहिए  और  थझ्रापको  इसकी  इजाज़त
 दे  देनी  चाहिए  1  इस  में  कोई  दिक्कत  नहीं
 होनी  चाहिए।  हमें  इस  में  कोई  इन्कार  नहीं
 है.  -  छापने  पिछली  बार  कहा  था  कि
 जो  सब-जुडी़  है  उस  पर  बात  नहीं  हो  सकती
 है।  उसको  रोकते  हुए  और  जो  सब-जुडिस
 से  बाहर  के  मामले  हैं  प्यार  हमारे  दोस्त
 उन  पर  कोई  बहस  करना  चाहते  हैं  तो
 हमारी  पार्टी  को  खुलें  दिल  से  उसकी  इजाजत
 दे  देखो  चाहिए  वर्ना  हम  को  दिक्कत
 बर्गो  |

 Mr,  Speaker:  The  Home  Minister.

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath  (Hoshan-
 gabad):  Sir,  on  the  last  occasion  you
 did  not  give  me  an  opportunity.
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 Mr.  Speaker:  I  will  call  him  later.

 The  Home  Minister  wants  to  say
 something  about  this  particular  mat-
 ter.  Let  us  hear  him,

 श्री  प्रकाशित  झहस्त्री  :  (बिज  नर):
 अध्यक्ष  महोदय,  गृह  मंत्री  जी  कुछ  कहें
 उस  से  पहले

 Mr.  Speaker:  I  cannot  understand’
 this.  If  the:-Home  Minister  is  going
 to  say  something  particujar  which
 might  satisfy  the  hon.  Members,  why
 should  they  be  in  such  a  great  hur-
 Ty.

 श्री  प्रकाश बीर  शास्त्री  :  प्रत्यक्ष
 महोदय,  श्राप  जरा  मेरा  निवेदन  तो  सुन
 लें  कि  मैं  क्‍या  कहना  चाहता  हु।  शायद
 गृह  मंत्री  को  उस  के  बाद  कहने  में  भ्रासानी
 हो

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्राय  उन  को  कह
 लने  दीजिये,  मैं  श्राप  को  भी  बुला  लूंगा  ।

 The  Minister  of  Home  Affairs  (Shri
 Nanda):  May  I  submit  that  before
 my  hon.  friend,  Shri  Tyagi,  rose  I
 was  prepared  to  say  something  in  line
 with  the  kind  of  request  that  he  has
 made,  I  may  assure  you  and  the
 House  that  even  the  other  day  there
 was  no  question  of  any  reluctance  on
 our  part  to  have  any  discussion,  But
 the  only  thing  is,  the  House  has  to
 consider  and  you  have  to  consider
 whether  anything  and  everything  can
 be  discussed  here.  There  are  certain
 rules.

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  That  the-
 Speaker  will  decide.  “Why:  should  you
 say  that?  (Interruptions)  Why
 shou'd  you  but  in  there?

 Shri  Nanda:  I  was  submitting.  ...

 Mr.  Speaker:  Government  have  just
 to  give  their  reaction.

 Shri  Nanda:  Subject  to  the  rules
 governing  the  procedure...
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 Mr.  Speaker:
 regulate.

 That  I  will  have  to

 Shri  Nanda;  That  is  right.  We  are
 prepared  to  have  a  discussion  on  the
 subject  which  will  not  be  covered  by
 the  inquiry  or  other  rules  which  may
 rule  owt  any  such  discussion.

 Mr.  Speaker:  The  rules  part  I  will
 ‘ensure,

 श्री  प्रकाश बो ौर  शास्त्रों  :  प्रत्यक्ष
 महोदय,  श्री  प्रवीर चन्द्र  भंजदेव  के  देहान्त
 के  उपरान्त  जितनी  तेजी  क ेसाथ  उन  के
 शव  को  जलाया  गया  और  उस  के  पीछे  जो
 रहस्य  था,  मैं  उस  से  भी  आगे  जा  कर  श्राप
 के  माध्यम  से  सरकार  से  कहना  चाहता  हूं
 कि  मध्य  प्रदेश  की  सरकार  एक  एक  घंटे  का
 लाभ  उठ।  कर  उन  सारे  प्रमाणों  को  नष्ट
 कर  रही  है  जिन  के  माध्यम  से  जांच  भ्रप्योग
 किसी  परिणाम  पर  पहुच  सकता  था  |
 अरब  भी  समय  है,  जो  कुछ  प्रमाण  बाकी  हैं,
 उनमें  गवाहों  को  मारना  या  धमकाना  और
 दूसरी  भी  इसी  तरह  की  चीजें  हो  रही  हैं
 लेकिन  जो  प्रमाण  अरब  भी  शेष  हैं  उन  को
 केन्द्रीय.  सरकार  प्रगति  देखरेख  में  ले  ले
 तब  तो  जांच  का  कुछ  परिणाम  निकलेगा,
 अन्यथा  नगर  वह  चीज  केन्द्रीय  सरकार  की
 देख  रेख  में  नहीं  घराती  है  तो  कोई  जांच
 होने  वाली  नहीं  है।  यह  हमें  पहले  सोच

 ललना.  चाहिए  ।

 शी  लखन  भवानी  (बस्तर  )  केन्द्रीय
 -  सरकार  द्वारा  इस  की  जांच  होनी  चाहिए।

 अध्यक्ष  महोदय  :  लच्छो  बात  है  tT

 aft  बागी  (हिसार)  :  पग्रध्यक्ष  महोदय,
 हैं  आप  की  खिदमत  में  सिफ  यह  दर्ज  करना
 चाहता  हूं  कि  गृह  मन्नी  ने  जो  सुझाव  दिया  था

 “कि  कोई  बात  यहां  नहीं  करा  सकती  कि  जज
 प्रेजुडिस  है.

 झब् यक  महोदय  :

 न्बेंगे  ।
 यह  भी  हम  देख
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 श्री  बागड़ी  :  मैं  इसो  के  बारे  में  यह
 कहना  चाहता  हूं  कि  जो  विषय  केन्द्र  से सम्बन्धित
 हैं  उन  के  बारे  में  भ्रमर  कोई  जांच  वगैरह
 केन्द्रीय  सरकार  की  राय  के  को  जाती  है  तो
 उस  की  तहकीकात  भी  जरूरी  है  क्‍योंकि
 जब  केन्द्र  सरकार  की  जिम्मेदारी  कराती  है
 तब  बगैर  उस  की  राय  के  तहकीकात  हो
 रही  है  इस  का  मतलब  यह  है  कि  उस  जांच
 पर  पर्दा  डाला  जा  रहा  है।  जब  केन्द्र
 सरकार  का  इस  से  सीधा  सम्बन्ध  है  तब  क्‍यों
 सरकार  इस  बात  पर  बड़ी  हुई  है  कि  जहां
 पांच  छः;  सौ  आदिवासियों.

 झिझक  महोदय :.  यह  तो  उन्होंने
 कहा  कि  हम  डिस्कशन  करायेंगे  |

 श्री  बागड़ी  :  प्रत्यक्ष  महोदय,  भ्रमर
 काम  रोको  प्रस्ताव  नहीं  भाता  तो  इस  का
 मतलब  है  कि  सरकार  जिम्मेदारी  से  बन
 जाती  है...

 झिझक  महोदय:  दस  की  बहार
 नही ंहो  सकती  >  कब  बाप  बैठ  जाइये  1

 तो  बागड़ी  :  जब  हम  दस  तरह  के
 मामले  में  प्रगति  तरह  से  बहस  नहीं  कर  सकल
 तब  कौन  सी  बहस  यहां  करायेगी  ny

 Sbri  Dinen  Bhattacharya  (Seram-
 pur):  I  support  what  Shri  S.  M,  Baner-
 jee  has  stated  regarding  the  West
 Bengal  situation.  I  only  want  to  add
 that  military  personnel  are  being
 called  by  the  West  Bengal  Govern-
 ment  and  discussion  is  going  on.  We
 apprehend  that  from  the  Government
 side  a  situation  may  be  created  where
 it  will  very  soon  go  beyond  their  con-
 trol.  So,  I  would  request  the  Centre
 not  only  to  make  a  statement  but  to
 intervene  so  that  there  may  not  be
 unnecessary  use  of  military  and  police
 which  will  provoke  the  people  and
 make  the  situation  still  worse.

 Shri  Nath  Pai  (Rajapur):  Mr.
 Speaker,  Sir,  I  have  been  trying  very
 humbly  to  catch  your  eye  since  aay
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 before  esterday  and  I  feel  that  some-
 how  there  is  a  premium  on  the  volume
 of  those  who  try  to  catch  your  eye
 and  I  hope  things  will  improve.  We
 would  like  to  cooperate  in  this,  I
 fully  endorse  the  plea  entered  by  Shri
 Masani,  Prof,  Mukerjee.....

 Shri  S.  M.  Banerjee:  I  raised  it  first.

 _Shri  Nath  Pai:  Does  he  promise  to
 behave?  If  he  promises  to  behave,
 yes,  even  by  Mr.  Banerjee.  I  should
 like  to  point  out  in  this  context  that
 everyday,  as  those  who  preceded  me
 have  pointed  out  to  you,  strange  kind
 ‘of  telegrams,  avalanche  of  them,  are
 landing  at  the  flats  of  some  of  the
 M.Ps,  and  some  of  them  arc  so  dis-
 turbing  like  the  one  sent  by  the
 brother  of  the  late  Maharaja.  We,
 therefore,  think  that  it  is  appro-
 priate  that  the  Government  should
 agree  to  this.  I  am  glad  Mr.  Nanda
 did  it.

 Sir,  before  I  sit  down,  I  would  like
 to  point  out  that  it  is  precisely  this
 kind  of  failure  on  the  part  of  the
 Treasury  Benches  and  the  Leader
 of  the  House  to  take  the  initiative  at
 the  proper  time  that  has  brought
 about  this  situation.  Today  we  have

 -come  in  the  light  of  your  clear  pre-
 ference  for  a  discussion  as  you  indi-
 cated  during  the  unhappy  proceedings
 of  day  before  yesterday.  In  any

 -event,  it  was  the  duty  of  the  Leader
 of  the  House  to  come  forth  and  say
 that  the  Government  is  willing  to
 have  a  discussion.  It  is  this  continued
 failure  which  is  one  of  the  main

 ‘causes  that  leads  to  the  events  like
 the  ones  which  happened  the  day
 before  yesterday,

 Shri  Sham  Lal  Saraf  (Jammu  and
 Kashmir):  The  contention  expressed

 “by  the  hon.  Members  on  both  sides
 -of  the  House  is  that  some  discussion
 should  take  place.  You  expresseg  it
 the  other  day  and  now  the  Govern-
 ment  has  expressed  itg  mind.  I  do
 not  know  what  purpose  will  be  serv-

 “@q  by  discussing  it  further.
 Shri  Harish  Chandra  Mathar

 -(Jalore):  Sir.  can  I  catch  your  eye?
 ery  (AI)  LSD—5
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 I  have  been  standing  half  a  dozen
 times.

 Mr,  Speaker:  Everybody  complains
 about  it.  I  have  been  calling  them.
 He  may  also  have  his  say.

 Shri  Barish  Chandra  Mathur:  I
 would  like  to  submit  that  we  do  not
 consider  this  subject  to  be  a  party
 issue  at  all,  I  do  not  know  how  you consider  it  to  be  a  case  which  can
 be  discussed,  even  if  no  adjournment
 motion  ig  admissible.  A  certain  issue
 which  has  been  raised  in  which  the
 whole  country  is  interested.  I  think,
 Sir,  it  is  as  much  the  right  of  _  the
 Members  sitting  on  this  side  to  have
 a  little  say  on  the  subject  ag  is  the
 right  of  the  hon,  Memberg  sitting  on
 that  side.  Therefore,  I  would  mos.
 earnestly  request  you  to  kindly  show
 us  the  same  consideration  when  we
 rise  in  our  seats  and  permit  us  to
 Say  something  when  we  like  to  gay
 something  on  a  subject  like  this.

 We  all  feel  that  this  subject  which
 has  been  raised  on  the  floor  of  the
 House  has  created  a  little  confusion
 in  our  minds  when  you  stated  the
 other  day  that  you  cannot  allow  ar
 adjournment  motion  but  you  wil.
 allow  a  discussion  on  it.  I,  first  wan!
 to  seek  a  little  clarification  from  you
 before  you  proceed  further  in  the
 matter.  The  first  thing  which  I
 would  like  to  know,  before  we  lend
 our  suppott  to  it,  the  nature  of  the
 motion  which  ig  before  you.  My
 second  point  is  this.  As  I  look  into
 your  Rules,  I  find  Rule  88  about  a
 motion  for  raising  discussion  on  mat-
 ters  before  tribunals,  commissions,  etc,
 Sir,  you  have  the  discretionary  power
 under  an  adjournment  motion  but
 that  is  finished.  Now,  the  only  Rule
 which  I  find  in  this  book  of  Rules  of
 Procedure  is  Rule  188.  It  says:

 “No  motion  which  seeks  to  raise
 discussion  an  a  matter  pending
 before  any  statutory  tribunal  or
 statutory  authority  performing
 any  judicial  or  quasi-judicial  func-
 tiong  or  any  commission  or  court
 of  enquiry  appointed  to  enquire
 into,  or  investigate,  any  matter
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 {Shri  Harish  Chandra  Mathur]
 shall  ordinarily  be  permitted  to
 be  moved:

 Provided  that  the  Speaker  may,
 in  his  discretion,  allow  such  mat-
 ter  .being  raised  in  the  House  as
 is  concerned  with  the  procedure
 or  subject  or  stage  of  enquiry  if
 the  :Speeker  is  satisfied  that  it  is
 not  likely  to  prejudice  the  con-
 sideration  of  such  matter  by  the
 statutory  tribunal,  statutory
 authority,  commission  or  court  of
 enguiry.”

 ‘We  want  to  be  clear  in  our  minds  as
 to  whether  you  are  acting  under  your
 original  thoughts  or  now,  after  this
 motion  has  been  moved,  under  pro-
 visions  of  Rule  88  or  you  have  got
 something  else  in  your  mind.  We
 would  like  to  know  that  before  we
 lend  our  support.  I  might  assure  the
 House  and  our  hon,  friend  sitting  on
 the  opposite  that  I  believe  in  a  living
 and  kicking  democracy;  it  must  func-
 tion  effectively;  there  ig  not  the  least
 doubt  about  it.  But  we  have  got  to
 function  within  the  rules  and  the  pro-
 visions  and  with  dignity  and  deco-
 Tum  in  this  House.  This  House  is
 being  watched  not  only  by  the  legis-
 latures  of  this  country  but  also  by
 the  legislatures  of  other  democracies
 outside.  Therefore,  it  is  our  anxiety
 that  while  we  should  give  the  fullest
 sympathy  to  the  demands  of  the
 Opposition  and  go  all  the  length  that
 we  possibly  can  to  meet  their  re-
 quests—we  must  function  effectively
 and  in  a  living  manner—we  cannot  go
 beyond  the  rules  in  any  manner,  We
 eannot  do  anything  which  will  hurt
 the  dignity  and  the  decorum  of  this
 House  and  that  is  our  anxiety.  So
 before  we  lend  our  support,  before
 the  Hon,  Home  Minister  says  any-
 thing,  we  would  like  to  be  guided  by
 you  as  to  what  is  the  scope  of  the
 discussion  which  you  are  now  going
 to  permit  and  whether  the  permission
 which  ,you  are  according  is  under
 Rule  88  or  some  other  rule.

 As  a  matter  of  fact,  we  are  always
 open  for  a  discussion;  we  want  nothing
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 but  an  open  discussion.  We  are  match
 for  anything.  We  have  nothing  to
 hide.  The  responsibility  of  the  ruling
 Party  is  far  greater  than  that  of
 anybody  sitting  in  this  House  because
 it  is  the  responsibility  of  the  ruling
 Party  which  is  at  stake.  We  would
 not  like  to  funk  any  _  discussion.
 Please  let  us  know  where  we  stand,
 how  we  stand  and  what  we  are  going
 to  discuss.

 Shri  Khadilkar  (Khed):  With  your
 permission,  I  would  like  to  make  a
 few  observations,  As  the  hon.  Mem-
 ber,  Mr.  Mathur,  has  said,  we  fully
 share  the  anxiety  over  the  happening
 that  has  taken  place  at  Bastar.  But
 I  would  like  to  point  out  one  thing.
 The  question  was  raised  as  to  within
 what  limits  discussion  could  be  per-
 mitted,  I  would  like  to  point  out
 that  the  Supreme  Court  has  held—
 I  have  not  got  the  judgement  before
 Me  just  now—that  a  Commission  ap-
 pointed  under  the  Commissions  of
 Inquiry  Act  is  a  fact-finding  body.—
 I  have  quoted  this  judgment  before
 —and  it  is  neither  a  judicial  nor  a
 quasi-judicial  body.  In  order  to  help
 to  determine  the  limits  within  which
 we  could  discuss  this  matter,  I  have
 quoteg  this  decision  of  the  Supreme
 Court  regarding  a  Commission  ap-
 Pointed  under  the  Commission  of
 Inquiry  Act.

 sit  gee  we  कछवाय  (देवास)
 मैंने  नमी  एक  नोटिस  दिया  है  अध्यक्ष  महोदय,
 भर  बस्तर  की  जो  घटना  है  उस  पर  तो  चर्चा
 होनी  चाहिये  लेकिन  परसों  जो  एक  दुर्भाग्यपूर्ण
 घटना  इस  सदन  में  हुई  जिससे  हमें  दुनियां
 के  देशों  के  अन्दर  बड़ा  नीचा  देखना  पड़ा  है,
 शनि  उसकी  भी  मांग की  है  कि  उस  पर  .भी
 चर्चा  होती  चाहिए  ।  कुछ  लोगों  &  द्वारा  इस

 सदन  की  मर्यादा  को  काफी  नीचे  गिराया
 गया  है  शौर  इस  झरने  को  झफ्मानित  किया.
 गया  है  ,  तो  मैं  चाहता  हूं  कि इस  पर  भी  चर्चा
 हो  तो  ज्यादा  श्रन्छा  है  ।

 Shri  D.  0.  Sharma  (Gurdaspur):  I
 think  the  whole  House,  whether  it  is
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 the  Party  side  or  on  the
 Se Ide,  feels  anxious,  feels
 very  much  concerned,  about  what  has
 happened  at  Bastar  and  nobody  should
 get  away  with  the  impression  that
 Bastar  is  the  concern  only  of  the
 Opposition  and  that  the  ruling  Party
 or  the  memberg  of  the  Cangress
 Benches  are

 absalptely
 indifferent  to

 We  all  want  that  the  tacts  of  that
 deplorable  happening  should  be  aired
 properly  in  a  spirit  keeping  with  the
 dignity  and  decorum  of  this  House.

 I  wanted  to  read  out  the  same
 thing  which  Mr.  Mathur  has  read  out.
 There  are  two  things“in  that:  in  the
 firat  place,  it  is  in  your  discretion.  Sir,
 to  allow  a  discussion  and  I  hope  that,

 you  have  always  used  this  ciscre-
 tion  in  fayour  of  strengthening  the
 Procedure  of  democracy,  you  will  do
 so  this  time  also

 So  far  as  the  appointment  of  the
 tribunal  or  a  statutory  body  or  some
 kind  of  inquiry  body  is  concerned
 there  is  a  very  good  term  written
 there  namely  ‘ordinafily’.  The  Eng-
 lish  language  js.a  very  flexible  langp-
 age,  and  the  English  language  always
 Provides  a  loophole  to  those  persons who  want  to  act  wisely  and  prudent-
 ly  and  in  the  interests  of  the  nation.
 Therefore,  I  woulg  say  that  taking
 advantage  of  those  two  words  ‘ordi-
 narily’  and  ‘discretion’  you  may  be
 good  enough  to  tell  this  House  that
 this  thing  should  be  discussed  on  the
 floor  of  the  House.

 My  next  point  is  this.  The  Presi-
 dent  of  the  People’s  Republic  of  China
 has  visited  Pakistan,  and  many  grave
 and  threatening  statements  have  been
 made  which  have  a  far-reaching  im-
 pact  on  this  country  with  reference
 to  our  relations  with  Pakistan.  I  think
 the  hon,  Minister  of  External  Affairs
 should  make  a  statement  on  that  here.

 Then,  I  would  point  out  that  so
 many  trucks  are  off  the  road,  and  I
 think  that  this  is  going  to  create  diffi-
 culties  so  far  as  the  food  problem  of
 the  country  is  concerned.  I  believe
 that  the  Ministry  of  Transport  should do  samething  about  it  and  should
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 make  a  statement  about  how  to  over-
 come  it.  I  am  not  bothered  about  the

 but  I  am  bothered  about  the
 food
 a

 cas  tty  in  this  country  and  the
 suffering  which  will  be  entailed  be-
 cause  of  the  non-ayailability  af  the
 trucks  an  the  road.

 Shri  G,  N.  Dixit  (Etawah):  I  have
 not  been  able  to  appreciate  the  point
 raised  by  my  hon.  friend  Shri  Harish
 Chandra  Mathur.  I  have  not  been
 able  to  follow  how  he  relies  on  rule
 188  ‘When  the  motion  was  made,  all
 the  speakers  had  said.

 Shri  ae
 ६  Jha  Asad  (Bhagai-

 pur):  We  would  like  to  know  what  the
 motian  is.

 हम  ,७.  N.  Dixit:  that  the
 sub-judice  matter  was  to  be  exclud-
 ed  fram  the  discussion.  The  Home
 Minister  had  also  aceepted  the  motion
 excluding  matters  sub  judice.  There-
 fore,  rule  88  does  not  apply.  The
 only  rule  which  applies  is  rule  184
 and  it  is  entirely  within  your  compe-
 tence  to  give  your  consent  to  the
 motion  that  is  made...

 Shri  Sham  Lal  Saraf:  What  is  the
 mofion?

 Shri  G.  N.  Dixit:
 Ranga  that  the  matters  relating  to
 Bastar  excluding  the  matters  sub-
 judice  may  be  allowed  to  be  discuss-
 ed  in  this  House.  This  motion  is  not
 covered  by  rule  ‘188,  but  by  rule  184,
 and  it  is  entirely  within  your  compe-
 tence  to  permit  a  discussion.

 Mr,  Speaker:  Has  the  hon.  Minister
 anything  to  say?

 Shri  Bhagwat  Jha  Azad:  We  would
 like  to  know  what  the  motion  before
 you  is.

 Mr,  Speaker:  The  House  will  know
 it  when  it  comes  up  before  it.

 Shri  Satya  Narayan  Sinha:  My  hon.
 friend  Shri  Nath  Pai  must  have  notic-
 ed  that  about  this  motion  there  is  a
 divided  gpinion  still  in  this  House
 whether  it  should  be  for  2}  hours  or
 something  like  that.
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 Shri  Bhagwat  Jha  Azad:  What  is the  motion?
 Shri  Satya  Narayan  Sinha:  I  do  not know.
 Mr,  Speaker:  Before  I  have  given my  consent,  how  can  I  disclose  the motion?  That  cannot  be  placed  be- fore  the  House  now.
 Shri  M.  L,  Dwivedi:  Then,  how  can we  discuss?

 Mr,  Speaker:  We  are  not  discussing that  now.  Y
 Shri  M.  L,  Dwivedi:  We  do  not know  what  the  motion  is,
 Mr,  Speaker;  7  only  wanted  to know  the  reaction  of  Government,  We are  not  discussing  it  yet.  We  are  not going  to  discuss  it  now.  The  discus- sion  was  only  about  the-time  that  was to  be  allotted  for  it.
 An  hon.  Member:  Could  Govern- ment  tell  us  what  motion  is?
 Mr.  Speaker:  I  would  not  ask  them to  disclose  it  unless  I  have  first  given my  consent,
 IT  had  been  asked  how  I  had  pro- Posed  having  that  discussion  when  I had  disallowed  the  adjournment motion,  because  the  same  rules  re- garding  sub-judice  applied  to  any other  discussion  as  well.  That  has been  clearly  said  by  Dr.  Ram  Mano- har  Lohia;  he  had  decimated  me  or

 dissipated  me.  There  is  a  clear  rule
 69  which  bars  the  discussion  of  the
 adjournment  motion.  But  so  far  as
 other  discussion  ig  concerned,  I  have
 to  see  whether  really  any  discussion
 that  takes  place  prejudices  the  in-
 quiry  or  not;  I  shall  regulate  that, if  I  allow  it  or  give  my  consent  and
 that  is  admitted;  now,  Government
 have  also  expressed  their  wiilingness
 and  said  that  they  are  prepared  to
 have  a  discussion,  and  so  far  as  the
 motion  is  concerned  also,  the  sponsors feel  that  except  those  matters  that
 are  sub  judice,  the  other  things  should
 be  discussed:  therefore.  there  is  no
 harm  in  having  that  discussion,  and
 Government  have  expressed  their
 willingness.
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 So  far  as  the  other  matters  raised are  concerned,  the  hon.  Minister  may

 say  what  he  wants  to  say.
 Shri  Satya  Narayan  Sinha:  So  far

 as  Bastar  is  concerned,  you  have  al-
 ready  disposed  of  the  matter  relating to  that,  As  regards  other  matters, Shri  Kachhavaiya  said...

 Shri  Nath  Pai:  What  about
 failure  of  this  Government?

 Mr.  Speaker:  Order,  order.  This
 cannot  be  discussed.

 ett  बिगड़ो  :  बस्तर  बर  बोलो  ।
 झिझक  सहोदर  भंडार,  झा चंद  t

 Shri  Satya  Narayan  Simha:  As  re-
 gards  Civil  Aviation,  we  are  putting
 it  first  in  the  next  week's  agenda,  an@
 hon,  Members  will  have  the  opportu-
 nity  to  discusg  it.  As  regards  West
 Bengal.

 Shri  5.  M.  Banerjee:  Kindly  hear
 our  points  (Interruption).

 Some  Hon.  Members:  Sit  down.
 eft  बागड़ी  :  भ्रध्यक्ष  महोदय,  बस्तर  की

 बड़ी  विचित्र  बात  है  उस  को  न  दबाया  जाय

 the

 झटका  महोदय :  श्राप  बैठ  जाइये  t
 थो  बिगड़ो  :  जब  बनर्जी  साहब  बोलने

 लगे  तब  उधर  से  शोर  मचाया  जाने  लगा
 तो  श्राप  उधर  के  लिए  तो  कुछ  कहते  नहीं  हैं
 हमें  ही  कहते  रहते  हैं

 अ्रध्यक्ष  महोदय  :  भाष  बैठ  जाइये  ।
 Shri  Satya  Narayan  Sinha:  As  re-

 gards  West  Bengal,  I  think  we  have
 more  than  once  discussed  this  matter
 in  the  House  and  I  do  not  think  Gov-
 ernment  are  going  to  make  any  state-
 ment  with  regard  to  this  immediately.

 Mr.  Speaker:  Bill  to  be  introduced.
 Shri  Nath  Pai:  What  about  the  Air

 India  International  strike?

 sh  gee  wer  were  :  मेरे  प्रश्न  का
 उत्तर  नहीं  प्राया  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  नहीं  पाया  तो  रहने
 दीजिये  v
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 PRODUCE  CESS  BILL*
 eee  eee  DEMANDS  FOR  GRANTS—contd.

 Mavustry  or  Law—contd.
 we

 Community  Development
 operation  (Shri  OC,  Subramaniam):  I
 beg  to  move  for  leave  to  introduce  a
 Bill  to  provide  for  the  imposition  of
 cess  on  certain  produce  for  the  im-
 provement  and  development  of  the
 methods  of  cultivation  and  marketing
 of  such  produce  and  for  matters  con-
 nected  therewith.

 Mr.  Speaker:  The  House  will  now
 ‘proceed  with  the  further  discussion

 and  voting  on  the  Demands  for  Grants
 under  the  control  of  the  Ministry  of
 Law,  Nos.  75  to  77,  for  which  3  hours
 have  been  allotted.

 Demanp  No,  75—Mrntstry  or  Law Mr.  Speaker:  The  question  is:
 Mr.  Speaker:  Motion  moved: “That  leave  be  granted  to  in-

 troduce  a  Bill  to  provide  for  the
 imposition  of  cesg  on  certain  pro-
 duce  for  the  improvement  and
 development  of  the  methods  of
 cultivation  and  marketing  of  such
 produce  and  for  matters,  connect-

 ‘That  a  sum  not  exceeding
 Re.  59,55,000  be  granted  to  the
 President  to  complete  the  sum
 necessary  to  defray  the  charges
 which  wil]  come  in  course  of  pay-
 ment  during  the  year  ending  the ed  therewith”.  3ist  day  of  March  967  in  respect
 of  Ministry  of  Law’.”

 The  motion  was  adopted,
 Shri  C.  Subramaniam:  I  introduce

 the  Bill
 DeMaNp  No,  76—ELEcTIONS

 Mr.  Speaker:  Motion  moved:
 डा०  राम  समोहर  लोहिया  :  (रूखा-

 बाद)  :  भ्रध्यक्ष  महोदय,  मेरा  विशेषाधिकार  “That  a  sum  not  exceeding
 Rs.  2,82,53,000  be  granted  to  the का  प्रश्न...  President  to  complete  the  sum
 necessary  to  defray  the  charges

 हाय  महोदय  :  भीतर,  भीतर  ।  which  wil]  come  in  course  of  pay-
 ment  during  the  year  ending  thc
 3750  day  cf  March  967  in  respect Bro  राम  मोहर  लोहिया  प्रत्यक्ष  of  ‘Election

 महोदय,  विशेषाधिकार  का  प्रश्न  मेरा.

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इस  तरीके  से  इजाजत
 नहीं  देता  ।  जब  तक  मैं  कंटेंट  न  दू  मैं  इस  तरीके
 से  उठाने  की  इजाजत  नहीं  दे  सकता  हूं  ।

 Tro  शाम  नोहर  लोहिया  मुझे  श्राप
 कुछ  कहने  का  तो  अ्रधिकार  दीजिये  ?

 Mr.  Speaker:  No.  I  have  not  given
 him  my  consent.  He  cannot  rawse  it,

 DemAnp  No.  77—Oruer  Revenur  Ex-
 PENDITURE  OF  THE  MINISTRY  oF  Law

 Mr.  Speaker:  Motion  moved:

 ‘That  a  sum  not  exceeding
 Rs.  39,46,000  be  granted  to  the
 President  to  complete  the  sum
 necessary  to  defray  the  charges
 which  wil]  come  in  course  of  pay-
 ment  during  the  year  ending  the

 *Published  in  Gazette  of  India  Extraordinary,  Part  HU,
 dated  1-4-66,,

 tIntroduced  with  the  recommendation  of  the  President.
 *Moved  with  the  recommendation  of  the  President.

 section  2
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 (Mr.  Speaker].
 3lst  day  of  March  4४९  in  respect
 of  ‘Other  Revenue  Expenditure  of
 the  Ministry  of  Law’.”
 Hon.  Members  desirous  of  moving

 gut  motions  may  send.  their  slips  to
 the  Table.  within  16  minutes.  Shri  U.
 M.  Trivedi  to  continue  his  speech.

 att  बागड़ी  (हिंसार)  :  मैं  एके  जानकारी
 आहत  हूं  ?

 ग्रध्यक्ष  महोदय  :
 चलाया  है

 मैंने  श्राप  को  नहीं

 श्री  बिगड़ो  :  विशेषाधिकार  के  बारे
 में  मैं  धवल  उड़ानों  चाहती  ८

 _.. श्रब्यक्ष  महोदय:  मैं  प्राय  की  इजाजत
 नहीं  देता  ।

 No  Member
 recognise  him.

 aft  बिगड़ो  :  ऐसे  तो  मुश्किल  ही  होगा  ।

 प्रत्यक्ष  महोदय  :  जी  हां  मैं  भी  समझता
 कि  स  तरफ़  से  चलने  देना  मुश्किल  होगा  ।

 Shri  U.  जा,  Trivedi  (Mandsaur):
 Mr.  Speaker,  Sir,  the  other  day  when
 I  was  called,  it  was  impossible  for  me
 to  proceed  with  my  speech,

 It  is  urfortunate  that  the  question
 of  the  Law  Ministry  hag  been  relegat-
 ed  to  the  background,  We  have  now
 to  discuss  the  smallest  of  the  reports
 emanating  from  the  various  Ministries.
 If  we  read  this  Report  of  the  Law
 Ministry,  in  all  there  are  four  sec-
 tions  of  thig  Ministry  in  the  Depart-
 ment  of  Legal  Affairs.  They  are  the
 Litigation  Section,  the  Centrai  Agency
 Section,  the  Judicial  Section  and  the
 Election  Section.  These  are  the  im-
 portant  sections  of  this  Ministry,  But
 I  find  that  the  judicial  section  has
 got  no  judicial  approach  and  has
 nothing  to  do  with  justice  in  India;
 Judges  of  High  Court  or  of  the
 Supreme  Court  or  all  those  who  have
 got  anything  to  do  with  justice  have
 nothing  to  do  with  the  Law  Ministry.

 shall  speak  utiless  |
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 It  is
 ip

 Hame  Ministry  which  deter-
 ie  fitness  or  otherwise  of  the

 Judges  of  the  High  Courts  and  the
 Mithister,  however  létrned  he

 ra  be,  has  40  voice  in  the  appoint-
 ment  of  the  Judges  of  the  High  Courts,
 ata  it  is  thé  Home  Minister,  however
 much  a  laytitn  he  may  be,  who  car-
 ti@y  that  reaponsiblitty  and  duty.
 Tt  Kas  tevtlted  Im  this  that  public  pro-

 the  so-called  Deputy
 and  Govern.

 mem  Advocates  8०९  appointed  to  posts
 of  Judges  of  the  High  Court.  I  think
 it  is  high  time  that  we  put  a  step  to
 this,  The  colour  of  the  ruling  party
 is  imparted  to  Judges  and  from  Judges
 to  expect  any  judgment  of  an  im-
 Partial  ngture  where  the  litigation  is
 between  the  subject  and  the  Govern-
 merit  beqomes  a  difficult  problem.  The
 present  Law  Minister  is  an  eminent
 lawyer  and  has  alsp  been  a  Judge  of
 the  High  Court.  He  should  see  to  it
 that  this  pernicious  system  of  appoint-
 ing  Government  Advocates  and  Public
 Prosectitdts  to  the  pbsts  of  Judges  of
 the  High  Court  ceases.

 The  same  thing  is  happening  about
 the  appointments  to  the,  presiding
 posts  of  industrial  tribunals,

 This  morning  you  rernembet  a  ques-
 tion  wag  put  about  the  Railway  Min-
 istrv  agreeing  to  pass  orders  fegarding
 technical  objections  in  litigation  bet-
 ween  the  Government  and  the  States.
 Would  it  not  be  proper  for  the  Law
 Ministry  also  to  see  to  it  that  techhical
 objections  are  not  raised  in  defeating
 the  claims,  just  cldims,  of  subjects
 where  lability  in  tort,  apparent  and
 patent  on  the  face  of  it,  is  made  out
 against  the  Government?  It  fs  un-
 fortunate  that  we  could  get  time  to
 change  the  foot.  Ib  sec#nt  system  into
 the  metric  system,  pass  a  special  law
 for  coinage,  but  had  no  time  whatso-
 ever  to  pass,  the  Government  Liability
 in  Tort  Bil!  A  very  réesnt  jujdg-
 ment  of  the  Supreme  Court  has
 brought  to  the  fore  this  question  of
 liability  in  torts.  All  over  India,  the
 citizens  are  suffering,  but  the  Govern-
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 ment  has  not  paid  any  attention  to
 this  particular  subject.

 Similarly,  there  is  no  effort  whatso-
 ‘ever  to  codify  the  civil  law  for  all  the
 citizens  of  this  country.  The  Govern-
 ment  was  jealous,  or  I  should  call  it
 liberal,  reformist,  where  Hindus  were
 concerned,  but  is  entirely  funked  of
 legislation  so  far  as  Christians  or
 Mohammedans  are  concerned,  Why?
 What  makes  it  afraid  of  making  the
 law?  Is  a  Mohammedan  woman  not
 to  be  respected?  Does  she  not  deserve
 the  same  sympathy  which  the  Hindu
 woman  did?  Is  it  meet  and  proper in  these  days  of  the  twentieth  cen-
 tury  that  the  Mohammedan  should  be
 allowed  to  have  four  wives?  Is  such
 a  conception  to  continue  in  our  coun-
 try?

 Shri  D.  C.  Sharma
 What  is  the  harm?

 Shri  U.  M.  Trivedi:  Very  recently
 the  Christian  Marriage  Bill  was  being discussed.  It  has  not  yet  seen  the
 light  of  day.  Ewidence  was  given  to
 the  effect  that  notwithstanding  the
 fact  that  they  were  converted  to
 ‘Ctiristianity,  they  want  to  adhere  to
 the  customs  of  the  caste  from  which
 they  had  been  converted.  Such  a
 ‘State  of  affairs  must  be  mended,  and
 ™mended  soon,  |  will  draw  your  atten-
 tion  to  this  government  litigation  sec-
 tion.  Where  as  in  Bombay  advice  can
 be  given  by  the  branch  to  one  and
 sundary  of  the  central  government  80
 far  as  litigation  is  concerned,  there  is
 a  limitation  put  upon  the  advice  to  be
 given  by  Calcutta,  How  long  are  we
 going  to  be  steeped  deep  in  this
 tradition  of  red  tapism?  This  must
 end.  Day  in  and  day  out  complaints
 have  been  received  and  I  see  with
 My  owh  eyes  sometimes  that  in  cases
 against  the  railways,  if  the  case  is
 put  on  the  board  whether  it  is  likely
 to  reach  in  ten  days  or  30  days,  even
 if  the  lawyer  has  got  full  work  other-
 wise  he  is  paid  at  the  rate  of  Rs.  50
 per  day  for  walting  charge.  The
 second  appeal  may  involve  only  Rs.
 700;  yet  it  will  cost  the  government
 tremendously.  Huge  amounts  are  spent

 (Gurdaspur):
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 for  writ  petitions  arising  out  of  service
 conditions;  government  does  not  come
 to  terms;  even  if  the’  officers  know
 that  they  have  committed  a  mistake
 they  carry  on  that  litigation.  Is  it
 not  the  duty  of  the  law  ministry  to  see
 that  this  sort  of  burden  should  not  fall
 unnecessarily  on  the  exchequer.

 From  the  list  of  translations  given
 at  the  end  I  fing  that  the  translation
 section  and  the  official  language
 (Legislative)  commission  had  trans-
 Idted  9  Acts  in  Tamil  and  8  Acts  in
 Malayalam  and  5  Acts  in  Telugu.  How
 is  it  that  they  have  translated  only
 two  Acts,  Transfer  of  property  Act
 and  the  Indian  Contract,  into  Gujarati
 whereas  al]  the  Acts  existed  in  Guja-
 rati  in  the  Baroda  state.  This  could
 have  easily  been  published.  Yet,  why
 has  Gujarati  been  made  to  lag  behind;
 it  is  one  of  the  foremost  languages  of
 India  with  the  greatest  vocabulary
 available.  I  would  say  that  when  ap-
 plying  this  criteria  of  translation,  the
 richness  of  the  language  and  the
 standards  to  which  it  has  reached
 must  always  be  taken  into  considera-
 tion.  The  fear  complex  of  the
 southerners  crying  or  the  northerners
 erying  should  not  come  in  the  way  and
 government  should  discharge  its  duty
 without  fear  or  favour.

 I  would  like  to  refer  to  the  nature
 of  amendments  which  are  being  sought
 to  be  made  to  the  Representation  of
 people  Act,  We  have  the  case  of
 Biren  Mitra,  of  Shri  Biju  Patnaik  and
 some  others  whom  I  do  not  want  to
 mame,  They  have  escaped  the  conse-
 quences  which  ordinarily  must  follow
 on  grounds  of  morality  and  propriety.
 Why?  Because  government  thought  it
 fit  to  do  away  with  the  provision
 contained  in  the  first  Representation
 of  people  Act  that  if  a  person  was
 directly  or  indirectly  concerned  with
 any  contract  with  the  government,  he
 was  disqualified.  This  word  “indirect-
 ly”  having  been  removed,  the  Election
 Commission  now  finds  it  difficult  to
 drive  out  a  Minister  or  a  Chief  Minis-
 ter  who  makes  and  declares  from
 housetops  that  he  has  made  Re.  23
 lakhs  in  one  year  or  Re.  I6  lakhs  in
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 two  years  and  goes  on  accumulating wealth.  We  ought  to  take  a  lesson
 from  the  United  Kingdom  also  where
 this  provision  still  remains,  and  if  we
 want  to  raise  our  morals  high  and
 keep  up  our  morals  as  high  as  the
 others  have  done,  then  the  norms  and
 standards  require  that  we  should  go back  to  that  condition  which  was  there when  we  first  passed  the  Representa- tion  of  the  People  Act.

 One  word  more,  It  is  high  time
 that  we  did  this  thing;  the  hon.  Min-
 ister  of  Law  must  know  it,  and  I  am
 sure  he  knows  it  very  well.  There  is
 no  use  leaving  the  decision  on  election
 matters  in  the  hands  of  district  judges and  one-man  tribunals.  Many  of  us
 have  suffered,  and  suffereq  tremen-
 dously,  on  account  of  this  one-man
 tribunal,  and  all  applications  made  for
 transfer  of  such  petitions  from  their
 file  to  another,  have  also  not  succeed-
 ed,  because  the  Election  Commission
 is  not  a  man  of  a  judicial  turn  of
 mind.  It  is,  therefore,  necessary  that
 the  law  must  be  so  amended  that  such
 tribunals  must  be  from  amongst  the
 judges  of  high  courts  or  from  such
 other  persons  who  have  retired  from
 the  post  of  a  high  court  judge  if  they
 50  agree,  because  I  find  that  some  of
 the  retired  judges  are  now  no  longer
 agreeable  to  become  election  tribunals;
 they  even  hate  the  very  idea  of
 becoming  such,  But,  in  any  case,
 some  method  must  be  found  out
 whereby  persons  of  integrity,  honesty,-
 unchallengeable  in  that  respect,—
 must  be  appointed  for  the  determina-
 tion  of  these  questions,

 As  the  Ministry  has  now  taken  up
 under  it  the  working  of  the  company
 law,  it  is  very  necessary  that  the  Gov-
 ernment  should  also  consider  this  pro-
 Position  which  I  reiterate  again,  that
 the  appointment  of  the  Judges  of  the
 high  courts  must  be  carried  out  by  the
 Law  Ministry  and  it  may  not  be  left  in
 the  hands  of  the  Home  Ministry.
 Very  recently,  there  was  an  occasion
 when,  on  account  of  the  bombing  of
 Jodhpur,  it  was  said  that  the  judges
 of  the  Jodhpwr  High  Court  suggested
 that  an  alternative  pravision  must  be
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 made  whereby  in  the  case  of  any
 emergency  arising  they  may  utilise  the
 place,  where  they  can  shift,  without
 any  further  consideration.  This  is  a
 question  of  organisation  of  a  high court.  The  organisation  of  the  high
 courts  is  a  subject  absolutely  within
 the  control  of  the  Central  Government.
 But  I  am  told,  ang  I  believe  that
 my  information  is  true.  that  the
 Chief  Minister  of  Rajasthan.  turned
 down  the  proposal  without  consulting
 the  Central  Government  in  this  res~
 pect.  What  right  has  the  Chief  Minis-
 ter  of  Rajasthan,  regarding  the  organi-
 sation  of  a  high  court?  But  then,  the
 Chief  Ministers  are  now  growing
 stronger,  stronger  and  stronger,  with
 the  net  result  that  the  day  is  not  far
 off  when  they  can  even  shake  off  the
 yoke  which  appears  to  be  laid  upon
 them  by  the  present  Central  Govern-
 ment.

 Shri  H.  N.  Mukerjee  (Calcutta
 Central):  Mr.  Speaker,  Sir,  I  am  sure
 my  hon.  friend  the  Law  Minister  will
 not  take  it  in  bad  part  if  I  say  that
 after  going  through  the  slim,  little
 brochure  that  he  has  preduced  as  the
 report  of  his  Ministry,  I  recall  Shake-
 speare  who  being  classic  cannot  be
 unparliamentary,  and  who  said  that
 the  law  is  an  ass.  There  is  between
 law  and  vested  iriterests  a  kind  of
 historic  lirik  which  at  one  time  made
 Jack  0800  in  the  British  rebellion
 of  the  l4th  century  say,  “Let  us  go
 and  kill  all  the  lawyers,”

 Mr.  Speaker:  Not  your  neighbour;
 Shri  H.  N.  Mukerjee:  which  is

 perhaps  ovt  of  place  in  a  country  like
 ours  which  igs  supposedly  moving
 towards  a  socialist  society,—
 3  hrs.

 Mr.  Speaker:  Shri  Hiren  Mukerjee
 did  not  listen  to  what  I  said.  I  said,
 “Not  your  neighbour”.  You  can  kill
 other  lawyers.

 Shri  प्र.  N.  Mukerjee:  We  can  laugh
 at  ourselves.  Perhaps,  that  is  some
 assurance  of  self-confidence.

 I  rememer  how  Mr.  Justice  Holmes
 of  the  United  States  of  America  had:
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 once  said  that  there  is  an  inarticulate
 major  premise  behind  al  legal  formu-
 lations  of  the  present  day  which  is
 that  property  and  other  allied  rights
 afte  paramount.

 Now,  there  is  a  link  between  law
 and  vested  interests  and  there  js  no
 link,  as  far  as  I  can  discover  from  a
 perusal  of  this  kind  of  a  report,  bet-
 ween  the  Jaw  of  our  country  and  the
 needs  of  our  society  let  alone  the
 proclaimed  objective  of  socialist  pat-
 tern  of  life.

 We  have  reference  here  to  the  work
 of  the  Lair  Commission  and  I  have
 been  constrained  to  fiind  that  from
 year’s  end  to  years’s  end  the  Law
 Commission  goes  on  with  its  activity,
 preparing  digests,  examining  codes
 of  criminal  procedure  and  so  on  and
 so  forth,  but  there  is  not  the  remo-
 test  hint  of  a  suggestion  of  a  basic
 reform  either  in  the  sphere  of  subs-
 tantive  law  or  of  procedure—nothing
 of  that  sort  at  all.  Even  when  you
 come  down  to  palliatives  like  the
 provision  for  legal  aid  to  the  poor  or
 the  elimination  of  law’s  delays,  I  do
 not  find  arything  in  the  report  of  the
 Law  Ministry  to  indicate  that  any-
 thing  serivus  is  sought  to  be  done.
 It  may  be  that  between  the  Law
 Ministry  and  the  Home  Ministry  cer-
 tain  jurisdictions  overlap  sometimes
 to  the  detriment  of  the’  rule  of  law
 in  this  country  as  my  hon.  friend,
 Shri  Trivedi,  has  tried  to  point  out,
 but  we  find  that  even  these  pallia-
 tives  are  not  looked  after  properly.

 I  do  not  quite  know  what  to  make
 of  the  sudden  transference  of  the
 Company  ‘Law  Administration.  I  am
 a  little  uneasy  because  I  fear  that  our
 friend,  the  Law  Minister,  has  rather
 gentle  hands  and  he  may  not  be  able
 to  deal  with  the  kind  of  people  who
 operate  in  that  sphere  in  the  manner
 that  they  deserve  without  the  kind  of
 teeth  which  his  Ministry  needs  in  its
 apparatus,  largely  even  without  the
 know-how  necessary  to  deal  with
 seasoned  operators  on  the  stock  ex-
 change  and  similar  areas  of  unsavoury
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 activity.  4  do  not  quite  know  how
 the  Law  Minister  will  carry  on  his
 activity.

 I  hear  of  sales  being  surreptitiously
 conducted  often  implying  huge  foreign
 exchange  swindles  of  tea  gardens  in
 Assam—I  do  not  see  my  hon.  friend
 Shri  Borooah,  over  there  who  knows
 a  lot  about  it—and  of  companies  as
 well  known  as  Gillanders  Arbuthnot,
 sometimes  even  to  benemdars  of  big
 hours  interests  like  the  Birlas.  This
 kind  of  a  thing  goes  on.  I  will  not
 make  any  reference  to  the  case  which
 is  now  before  the  Supreme  Court
 about  the  Barium  Chemicals  concern,
 but  there  sre  notorious  incidents  like
 the  BI  Corporation,  Dalmia-Jain
 Airways  and  so  many  other—  I  am
 sorry  to  have  to  say—rackets  about
 which  the  Company  Law  Administra-
 tion  has  to  come  down  with  a  very
 heavy  hand.  I  do  hope  that  strength
 ig  given  to  the  elbow  of  the  Law
 Minister  so  that  his  section  which
 deals  with  Company  Law  Administra-
 tion  can  perform  its  job  property.

 My  hon.  friend,  Shri  Trivedi,  has
 referred  tu  the  Election  Commission.
 I  am  sorry,  here  again,  I  am  constra-
 ined  to  say  that  it  ig  not  a  happy
 thing  that,  whatever  political  life  we
 have  got,  the  Election  Commission
 appears  sumetimes  to  get  entangled
 in  the  ruling  party’s  interest  and
 machinations.  No  by—elections  have
 been  held  for  quite  a  long  time  now
 and  the  result  is  most  anomalous  and
 undesirable  because  it  has  caused  a
 particulariy  queer  paradoxical  situa-
 tion  when  the  Prime  Minister  of  the
 country  has  no  seat  in  this  House  nor
 will  she  have  a  seat  in  the  House  for
 the  duration  of  this  Parliament  if  the
 present  posture  of  affairs  continues.
 This  is  a  very  bag  precedent  being
 created,  for  a  seat  in  the  other  House
 for  the  Prime  Minister  is  by  no  means
 enough.  Everybody  knows  how  Lord
 Home  in  the  United  kingdom  had  to
 give  up  his  seat  in  the  other  House
 and  his  baronetcy  or  whatever  it  was
 before  he  could  become  the  Prime
 Minister  of  his  country.  And  we  find
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 here  that  on  account  of  the  Govern-
 ment’s  failure  to  hold  by—elections,
 which  shoud  certainly  have  been
 held—there  is  nothing  to  prevent  in
 the  constituency’  which  is  now  vacant
 on  acount  of  the  death  of  the  late
 Prime  Minister,  La]  Bahadur  Shastri,
 in  that  kind  of  area  there  is  nohing
 to  prevent  a  by—election  being  held
 and  for  the  Prime  Minister  to  have
 coritested:  it—but  they  take  shelter
 behind  al)  kinds  of  umbrellas  and  the
 result  is  that  with  the  Election  Com-
 ment's  failure  to  hold  by—elections,
 are  not  taking  place.

 Then  again,  I  cannot  understand
 how,  if  we  are  having  a  rule  of  law,
 which  the  Law  Ministry  has  at  least
 some  shate  in  trying  to  implement,
 there  is  nv  representation  in  the  other
 House,  the  Rajya  Sabha,  for  Kerala.
 This  is.a  fraud  on  democracy  and  the
 prineiple  of  States’  representation  in
 the  Union  India,  that  is  Bharat,  is
 a  Union  of  States  and  in  the  two
 Houses  the  States  are  represented.
 The  other  House,  the  Rajya  Sabha,  is
 a  Council  of  States,  and  a  council  of
 ‘states  without  the  representation  of
 one  of  the  constituent  States  of  the
 Indian  Union  is  a  very  lame  duck  and
 it  cannot  operate  in  the  manner  that
 it  should  as  far  as  its  position  in  the
 Constitution  is  concerned.

 Again,  we  discover  the  Election
 Commission  getting  entangled  in  the
 politics  of  the  ruling  party  when  the
 Election  Commission  seems  to  have
 recommended—at  least  that  is  what
 we  were  told  in  this  House—that  in
 Orissa  the  elections  which  were  due
 should  be  held  over.  I  do  not  under-
 stand  it.  Five  years  ago  or  a  little
 more  there  was  an  occasion  when
 some  of  us  had  a  feeling  that  on
 account  of  the  poverty  of  the  people
 of  Orissa  and  perhaps  other  regions
 which  prevailed  at  that  time,  which
 I  need  not  recall  the  elections  should
 have  been  postponed.  But  they  were
 not  postponed  even  though  Pandit
 Jawaharlal  Nehru  himself  was.  there
 on  the  scene  in  those  days  and  the
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 elections  were  held  because  the  times
 were  propitious  for  Congress  suc-
 cess  in  Orissa.  Now,  only.  day  before
 yesterday,  Shri  Kishen  Pattnayak
 referred  to  starvation  deaths  in  Orissa
 which  the  Food  Minister  could  not
 repudiate.  The  condition  of  things
 in  Orissa  is  going  from  bad  to  worse
 and  in  the  ranks  of  the  ruling  party
 there  is.  seething  corruption  of  a  sort
 —I  am  not  going  into  the  details  of
 that—which  needed  the  corrective  of
 popular  elections,  particularly  at
 this’  point  of  time.  But  the  Election
 Commission  and  the  Law  Ministry
 between  them,  goaded  on  perhaps  by
 the  Home  Ministry  with  all  its  autho-
 ritarian  tendencies.  decided  that  there
 should  be  no  elections  in  Orissa.

 I  find  also  that  the  Election  Com-
 Mission  sometimes  behaves  as  if  it
 is  not  very  willing  that  the  ceiling
 regarding  election  expenses  should  be
 sought  to  be  enforced  properly.  It  is
 throwing  out  suggestions  as  if  the
 ceiling  is  unreal  and,  therefore,  should
 be  given  up;  that  is  to  say.  whoever
 has  the  maximum  amount  of  money
 in  his  pockets  to  throw  about  and  try
 to  win  over  by  all  kinds  of  corrupt
 practices:  should  have  the  freedom  of
 the  election  sphere.  That  is  a  king  of
 thing  which  goes  against  the  grain  of
 any  decent  democracy.  But  the
 Election  Commission  seems  to  suggest
 things  which  would  help  the  ruling
 party  because  the  ruling  party  has
 got  all  the  money  in  the  world  at
 their  command  and  it  is  they  who
 really  can  play  this  ugly  role  of  mak-
 ing  money  play  a  very  important  role
 during  the  elections.

 I  fear  that  all  this  is  a  cry  in  the
 wilderness  because  we  live  in  a  pe-
 riog  of,  what  used  to  be  called,  law-
 less  law.  When  Shri  Setalvad,  the
 leading  jurist  in  our  country  today,
 used  the  expression  ‘constitutional
 dictatorship”,  I  thought,  it  was  a
 very  polite  and  characteristic  euphe-
 mism  which  he  employed  in  order
 not  to  have  to  use  that  bad,  malodor-
 ous  word  “lawless  law”  which  at  one
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 time  was  current in  the  politcal  voca-
 bulary  of  our  country.  Now  there  is
 this  lawless  law  in  operation.  The
 ‘Government  Knows  very  well  that
 recently  all  former  Chief  Justices,
 whoever  is  living  among  them,  and
 Yeading  citizens  made  an  appéal  to
 the  Prime  Minister  asking  for  the
 restoration  of  fundamental  rights  and
 the  revocation  of  the  emergency.
 These  yeople,  including  the  Chief

 Justices  of  our  country,  said: —
 “ne  Defence  of  India  Act  and

 Rules,  some  of  the  provisions,
 ‘contravened  the  provision  of  arti-
 cles  14,21  and  22  of  the  Constitu-
 tion.  These  provisions  are  un-
 constitutional  and  void.  Notwith-
 standing  this  incontrovertible
 pusition,  these  void  provisions
 have  continued  to  be  on  the  sta-
 tute  book  of  a  free  and  demo-
 cratic  republic  for  over  three
 years.”

 These  are  not  my  words,  the  words
 of  somebody  whom  you  can  dismiss
 88  a  mere  agitator,  who  has  no  place
 in  this  kind  of  a  forum.  But  here  are
 words  used  by  Chief  Justices  of  our
 ‘country  who  weigh  every  single
 syllable  of  whatever  they  say.  Later
 they  go  on  to  say  that  glaring  abuses
 hive  come  to  light  in  the  operation  of
 these  laws  which  are  at  bottom  un-
 constitutional.  They  say:

 “It  would  not  in  our  view  be
 an  exaggeration  to  say  if  ours  was
 8  police  state  and  we  had  never
 heard  of  democracy  and  the  rule
 of  law.  Orders  passed  in  such  a
 case  would  not  have  been  more
 erbitrary  and  oppressive  than  the
 érders  with  which  we  are  deal-
 ing.”

 This  is  the  language  which  they  use,
 which  the  highest  judiciary  in  our
 country  is  using  now  because  this  {s
 a  kind  of  condifion  to  which  this
 country  has  been  reduced.

 The  Law  Minister  is  a  very  polite  and
 personable  kind  of  individual,  but  he
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 gratuitously  went  to  Allahabad  some
 time  ago  and  made  a  speech  defend-
 ing  the  continuation  of  the  emergency
 and  all  that  kind  of  thing.  Maybe,
 he  discovered  that  he  had  been  shunt-
 ed  into  this  cabinet,  and  there  is  a
 kind  of  Cabinet  responsibility,  and
 therefore  he  should  go  about  talking in  that  kind  of  way.  But,  as  a  for-
 mer  judge,  as  a  person  who  has  been
 inducted  into  this  Ministry  because  he
 is  supposed  to  have  imbibed  the  prin-
 ciples  of  jurisprudence  of  the  highest
 sort,  he  should  have  thought  thrice
 before  landing  himself.  to  participa-
 tion  in  the  game  of  the  kind  of  poli- tics  which  Mr.  Nanda  might  very  well
 be  playing,  but  he  has  no  business  to
 have  gone  to  Allahabad  and  to  have
 talked  against  the  tenor  of  whatever
 is  being  said  by  all  the  leading  jurists
 of  the  country.  Mr.  Chatterjee  is
 here.  He  is  one  of  those  who  are
 signatories  to  this  particular  docu-
 ment.  But  this  is  a  kind  of  thing
 which  is  taking  place.  The  Law
 Minister  should  have  some  say  in  re-
 gard  to  the  Home  Minister,  his  col-
 league.  The  Shankar’s  Weekly  wrote
 only  the  other  day  that  in  his  long
 Political  life  he  has  never  made  a
 joke  except  in  the  case  of  the  noto-
 rious  White  Paper  on  the  Left  Com-
 miunists,  about  which  people  are
 laughing,  and  still  they  cannot  holc
 their  sides  because  laughter  seems  to
 be  eonvulsing  them.  This  is  the  kind
 of  thing  which  takes  place  in  this
 country  and  the  Law  Ministry  has
 abdicated  its  responsibility.  It  is  a
 Pity  we  have  to  remind  a  man  like
 the  Law  Minister  of  the  Liversidge
 Case.  Lord  Justice  Atkin  has  said
 words  which  everybody  who  has  any-
 thing  to  do  with  law  remembers.  He
 said:  “Even  in  the  clash  of  arms,  the
 laws  of  England  are  not  silent.”  This
 is  what  he  said  right  in  the  thick  of
 the  Second  World  War.  But  our  laws
 are  in  cold  storage.  The  Law  Min-
 ister  is  conducting—I  do  not  know
 what  kind  of  operation  it  is—doing
 something  which  means  nothing  at
 all.  The  Election  Commission  is  act-
 ing  arbitrarily  in  a  manner  which
 again  is  drawmg  the  disapproval  of
 these  democratic  elémerite  in  our
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 country.  Our  laws  are  in  cold  storage and  this  Report  is  really  worth  very
 little.  because,  nothing  is  being  done
 eit]  c  to  have  a  fundamental  re-
 shaping  of  our  laws,  or  even  to  see
 to  it  that  elementary  principles  of
 decency  which  should  animate  our
 lives  should  be  maintained.  Let  not
 our  Law  Minister  merely  tell  me  that
 he  is  passing  on  the  buck  to  Mr.
 Nanda.  And  it  is  not  his  cup  of  tea;
 Mr.  Nanda  is  having  enough.  You
 are  a  Cabinet  functioning  together
 and  you  should  do  something  to  alle-
 viate  the  kind  of  agony  which  he  goes
 through  from  day  to  day.  Particular-
 ly,  the  Law  Minister  has  special  res-
 ponsibility  regarding  this  kind  of  con-
 stitutional  dictatorship  which  stinks
 in  the  nostrils  of  all  decent  people;
 and  I  do  hope  that  if  he  puts  his
 weight—he  has  no  axe  to  grind  as
 far  as  professional  politics  is  concern-
 ed—he  will  be  able  to  do  something
 in  order  to  act  in  the  spirit  which
 animated  Mr.  Setalvad.  In  view  of
 his  great  record  as  a  jurist,  he  does
 not  hesitate  to  say  what  has  got  to  be
 said,  if  it  is  necessary  to  call  a  spade
 a  spade  or  even  bloody  shovel;  he
 does  it  because  he  thinks  it  is  his
 duty  to  do  so.  And  I  hope  that  as  far
 ag  the  Law  Ministry  (8  concerned,  the
 hon.  Minister  would  try  to  do  some-
 thing  to  bring  back  some  sanity,  some
 sense,  some  decency  in  the  working
 of  our  laws  and  other  apparatus
 which  are  under  his  command.

 38.8  hrs.

 (Mr.  Derury-Speaker  in  the  Chair]

 But  I  know  it  is  a  complicated  jungle
 where  all  kinds  of  things  are  done  in
 the  old  bureaucratic  way,  but  even
 s0,  it  is  his  duty  to  do  a  kind  of  thing
 which  Mr.  Setalvad  has  indicated.
 That  is  what  I  want  him  to  remind
 himself  of.

 Mr.  Depaty-Speaker:  Shri  G.  N.
 Dixit.

 Sbri  6.  N.  Dixit  (Etawah):
 Deputy-Spesker,  Sir.  oe

 Mr.
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 शी  हुक्म  चन्द  कछवाय  (देवास)  :
 उपाध्यक्ष  महोदय,  मैं  एक  व्यवस्था  चाहता
 हूं  ।  सदन  में  गणपूर्ति  नहीं  है  1

 Mr.  Deputy-Speaker:  The  bell  is
 being  rung—Now,  there  is  quorum. The  hon.  Member  may  continue  his
 speech.

 Shri  G.  N.  Dixit:  Mr.  Deputy
 Speaker,  Sir,  I  rise  to  support  the
 demand  and  to  oppose  all  the  cut
 motions,  The  system  of  democracy
 envisages  the  rule  of  law,  and  in  my
 opinion,  this  department,  which  de-
 serves  to  be  of  sufficient  :mportance, has  not  been  given  that  importance  so.
 far,  although  the  enactment  of  law
 and  litigation  and  the  Official  Langu-
 ages  Commission  have  been  the  prin-
 cipal  part  or  the  principal  task  of
 this  Ministry.

 Before  I  come  to  the  other  two
 parts  I  will  like  to  make  one  or  two
 small  submissions  about  the  Official
 Languages  Commission  which,  accord-
 ing  to  me,  has  not  received  that  im-
 portance  which  it  should  have  receiv-
 ed.

 Sir,  as  you  are  aware,  no  nation  can
 be  built  without  its  language  and  our
 constitution-makers  thought  of  a  way.
 They  enacted  a  particular  Part,  Part
 XVII,  about  the  Official  Language,
 and  in  Article  343,  sub-rule  (1)  it  is
 categorically  stated  that  “the  official
 language  of  the  Union  shall  be  Hindi
 in  Devanagari  script”.  It  has  also.
 been  provided  therein  that  there  shall
 be  an  Official  Language  Commission
 and  their  functions  could  be  found  in-
 the  subsequent  article,  Article  344,
 and  onwards.  Now  it  is  in  conson-
 ance  with  those  provisions  that  we
 have  an  Official  Language  Commis-
 sion  at  the  moment  functioning  under
 this  Ministry.  My  submission  is  this.
 On  account  of  so  many  political  con-
 siderations  this  subject  has  not  re-
 ceived  that  consideration  which  it:
 should  have  received:
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 Sir,  I  have  gone  through  the  speech of  our  late  Prime  Minister,  Pandit
 Jawaharlal  Nehru  who  was  the  prin-
 cipal  architect  of  democracy  in  this
 country  and  I  would  like  to  refer  to
 some  parts  of  the  speech  which  he
 made  in  the  Constituent  Assembly about  this  language  question.  Well,
 with  your  permission,  Sir,  I  will  read

 “some  parts  of  it,  He  said:

 “The  question  before  us  is  a
 very  vital  question  and  it  fs  right that  vital  people  should  feel  vital-
 ly  about  it.”.

 “Then  he  said:
 “A  very  wise  man,  the  Father

 of  our  Nation,  thought  of  this
 question,  as  he  thought  of  so  many
 important  questions  affecting  our
 national  future.  He  paid  a  great deal  of  attention  to  it  and
 throughout  his  career  he  went
 on  repeating  his  advice  in  regard to  it.  Now,  that  showed  that,  as
 with  other  things,  he  always  chose
 the  fundamentals  of  our  national
 existence.  Almost  everything  he

 ‘touched,  you  will  remember,  was
 a  basic  thing,  was  fundamental

 Ey thing.”
 ‘He  put  this  question  on  the

 ‘same  high  level  and  looked  upon
 it  from  the  point  of  view  of  a  step
 which  might  either  help  us  to

 ‘build  a  powerful  and  enlightened
 India  or  be  a  disintegrating  or
 weakening  factor.”

 ‘That  was  the  angle  from  which  the
 Father  of  Nation  looked  at  this  ques-
 tio  Panditji  further  said:

 ‘Now  the  first  thing  Gandhiji
 taught  us  was  this:  that  while
 English  is  a  great  language—and
 I  think  it  is  perfectly  right  to  say
 that  English  has  done  us  a  lot  of
 good  and  we  have  learnt  much
 from  it  and  progressed  much—
 nevertheless  no  nation  can  be-
 come  great  on  the  basis  of  a
 foreign  language.  Why?  Because

 a  foreign  language  can  never  be
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 the  language  of  the  people,  for
 you  will  have  two  strata  or
 more—those  who  live  in  thought and  action  of  a  foreign  tongue and  those  who  live  in  another
 world.  So,  he  taught  us  that  we
 must  do  our  work  more  and  more
 in  our  own  language.

 Partly  he  succeeded  in  that,
 only  partly,  possibly  because  af
 the  inherent  difficulties  of  the
 situation.  For,  it  is  a  fact  that
 in  spite  of  all  his  teaching  and  in
 spite  of  the  efforts  of  many  of  the
 honourable  members  present  who
 are  keen  and  anxious  to  push  up our  own  languages,  the  fact  is
 that  we  continue  to  do  a  great deal  of  our  political  and  other
 work  in  the  English  language.”

 In  the  same  speech,  he  further  said:
 “The  Britishers  have  gone. Are  we  going  to  think  of  going back  in  mind,  thought  and  action

 to  that  type  of  culture  which
 once  brought  us  to  slavery?  Of
 course,  every  hon.  member  will
 say  ‘No’.  Yet,  I  say  this  line  of
 thought  is  intimately  related  to
 what  I  say.  It  leads  you  to  that.
 If  you  look  backward,  if  you  talk
 in  the  terms  in  which  some  hon.
 members  have  talked  today  and
 yesterday,  I  say  it  inevitably
 leads  to  that  conclusion...”

 Then  Panditji  went  on  to  advocate
 that  we  must  have  our  own  language
 and  that  language  has  to  be  the  Hind!
 language.  It  was  as  a  result  of  this
 view  of  Panditji  that  these  articles
 were  enacted  in  the  Constitution.
 When  the  Constitution  was  enacted,
 it  was  envisaged  by  the  Constitution-
 makers  that  within  a  span  of  5  years,
 the  Official  Language:  Commission
 will  succeed  in  giving  text-books  in
 Hindi  to  all  the  courts  in  India.  But
 I  am  sorry  to  say  in  no  court  we  ve
 got  any  books  in  Hindi  which  are
 being  used.  The  result  is,  now  it  has
 become  just  a  technical  matter.  The
 Official  Lan,  Commission  func-
 tions  as  a  technical  body,  not  a  body



 90  DG.  1966-67,

 [Shri  G.  N.  Dixit]
 whose  primary  responsibility  is  to
 see  that  at  the  earliest  opporunity
 Hindi  becomes  the  language  of  this
 country.  Hindi  can  become  the  lan-
 guage  of  the  country  only  when  the
 district  courts  start  functioning  in
 Hindi,  when  they  have  got  books
 written  in  Hindi  in  a  manner  that
 they  can  be  used  by  lawyers,  and  not
 to  be  read  by  a  student.  Unless  you
 create  literature  in  Hindi  which  can
 be  used  in  every  district  court,  High
 Court  and  the  Supreme  Court,  there
 is  no  hope  of  Hindi  ever  becoming
 the  language  of  the  country  at  any
 time,  because  it  is  the  language  of  the
 court  which  is  to  be  the  language  of
 the  country.  Unless  you  make  Hindi
 the  language  of  the  court,  you  cannot
 make  it  the  language  of  the  country.
 I  am  advocating  the  cause  of  Hindi
 in  English  so  that  my  friends  who
 are  not  conversant  with  Hindi  must
 be  persuaded  to  agree  to  Hindi,  be-
 cause  this  is  the  only  way  to  build  up
 our  languages.

 Really  it  is  a  matter  of  shame  for
 us  that  even  today  in  the  Supreme
 Court  all  the  records  are  in  English
 and  not  a  chit  of  paper  can  be  read
 there  which  is  in  Hindi,  although  it
 has  been  laid  down  by  the  Constitu-
 tion-makers  that  grievances  of  any
 type  can  be  presented  to  any  autho-
 rity  or  court  or  person  in  any  langu-
 age  of  this  country.  I  beseech  the
 hon.  Law  Minister  about  whom  this
 House  has  got  very  great  hopes,  be-
 cause  this  is  something  which  touches
 every  man’s  heart  in  this  country;  I
 have  great  hopes  that  what  has  not
 been  done  during  these  5  years  will
 be  done  by  him  and  he  will  hear  the
 voice  of  the  country  and,  the  voice  of
 the  Father  of  the  Nation  and  execute
 what  Panditji  wanted,  so  that  the  day
 will  come  when  Hindi  shall  be  the
 language  of  the  country.

 Shri  Muthyal  Rao  (Mahbubnagar):
 ‘May  I  request  the  hon.  member  to
 epeak  in  Hindi,  because  he  is  8  pro-
 tagonist  of  Hindi?  The  Law  Minis-
 ter  knows  Hindi  well.
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 Shri  6.  ह. ि  Dixit:  I  am  speaking.
 purposefully  in  English  for  the  bene-
 fit  of  those  of  my  friends  who  are  not
 conversant  with  Hindi,  so  that  they
 may  be  converted  to  my  point  of
 view.  ,

 So  far  as  law  is  concerned,  enact-
 ment  of  law  is  a  very  difficult  thing.
 It  is  said  nobody  in  India  knows
 what  the  law  is,  whether  he  is  an
 officer  or  lawyer  or  a  High  Court
 Judge  or  Supreme  Court  Judge.  Law
 has  become  so  complex  and  compli-
 cated  and  voluminous  that  nobody
 knows  what  the  law  is.  Those  who
 have  the  onerous  duty  to  execute  the
 law  do  not  know  whether  a  crime  has
 been  committed  or  not.  So,  the  law
 has  to  be  simplified,  so  that  every-
 body  knows  what  are  the  offences  and
 what  are  the  rights  and  duties.  As  I
 said  the  other  day,  thrice  ament-
 ments  were  made  to  the  Constitution
 only  relating  to  High  Court  Judges.
 But  the  important  matters  of  the
 Constitution  must  be  considered;  the
 law  must  be  considered  as  a  whole  if
 you  want  to  revise  it.

 I  want  to  draw  the  attention  of  the
 Minister  that  if  there  is  a  difference
 of  view  between  the  civil  judge  and
 the  High  Court  in  a  matter,  the  valua-
 tion  of  which  is  more  than  Rs.  20,000,
 the  judgments  being  at  variance,  the
 litigant  has  got  the  right  as  of  law
 to.  go  on  appeal  to  the  Supreme  Court
 if  there  is  a  question  of  law  involved.
 But  if  a  man  is  sentenced  to  death
 and  the  judgment  of  the  lower  court
 js  at  variance  with  the  judgment  of
 the  High  Court,  there  is  no  right  of
 appeal.  When  a  man’s  life  is  involv-
 ed,  there  is  no  right  of  appeal.  I  have
 just  pointed  out  one  matter.  There
 are  so  many  like  that.  The  entire
 matter  relating  to  the  Constitution
 and  law  needs  to  be  axamined.  I  am
 sure  the  Law  Minister,  who  has  had
 the  reputation.  pf  being  a  very  hard-
 working  lawyer  at  the  top  will  put
 into  this  Ministry  all  his  zeal  which
 he-has  put  into  his  profession  all  his

 life.  —  ad
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 Sbri  Tyagi  (Dehra  Dun):  Law  Min-
 ister  should  be  proud  of  hig  junior!

 Shri  G.  N.  Dixit:  For  that,  I  will
 suggest  Mr.  Tyagi  will  be  very  help-
 full,  because  what  is  required  is  zeal
 and  we  know  what  an  amount  of  zeal
 Mr.  Tyagi  has  got  at  this  age!  There-
 fore,  the  entire  law  and  the  Consti-
 tution  needs  to  be  reconsidered  and
 it  should  be  seen  as  to  what  is  to  be
 done.

 With  regard  to  litigation,  after  all
 things  have  to  go  on  principles.  Some-
 time  back  a  circular  was  circulated
 amongst  Members  of  Parliament  about
 the  principles  on  which  an  Attorney-
 General  should  be  appointed.  The
 citation  was  from  the  system  obtain-
 ing  in  America  and  England  that  only
 a  party  man  should  be  appointed.  He
 should  be  a  party  man  who  must  go
 with  the  government  and  must  come
 in  with  the  government.  If  the  oppo-
 sition  comes  into  power,  they  must
 have  their  own  men  as  Attorney-
 General.  I  do  not  know  what  has
 happened  to  those  principles  which
 were  circulated.  Later  on  the  sys-
 tem  was  given  up.  The  Law  Ministry
 must  apply  its  mind  to  this  point  and

 —
 whether  it  is  going  to  accept

 at  is  the  practice  in  England,
 America  and  other  democratic  coun-
 tries.  Matters  should  not  be  carried
 Qn  just  because  they  are  to  be  car-
 Tied  on.  Matters  must  be  decided  on
 the  basis  of  certain  principles.

 A  new  department  has  been  added
 on  to  this  Law  Ministry,  namely,  the
 Company  Law  Department.  I  have
 said  twice  in  this  House  and  |  repeat
 it.  As  a  result  of  the  findings  of  the
 Vivian  Bose  Commission,  it  was  found
 that  public  money  to  the  tune  of  more
 than  Rs.  2  crores  has  gone  into  the
 pockets  of  the  directars.  The  Home
 Ministry  has  prosecuted  the  offenders.
 In  spite  of  the  report  of  the  Attorney-
 Genera]  of  India  that  it  was  a  weak
 case,  the  Home  Ministry  and  its  ad-
 visers  thought  it  fit  that  they  must  be
 Prosecuted.  I  do  not  see  any  reason
 why  the  Company  Law  Department
 should  not  act  accordingly  and  file
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 civil  procedings  for  the  refund  of  that
 money  to  the  tune  of  Rs.  2  crores.

 My  submission  is  this  and  I  appeal
 to  the  hon.  Law  Minister  to  examine
 this  point.  Mr.  T.  T.  Krishnamachari
 who  was  then  the  Finance  Minister
 was  in  charge  of  the  Company  Law
 Administration;  he  would  have  gone
 into  the  whole  thing.  I  hope  you  will
 also  look  into  the  matter  and  see  that
 the  right  thing  is  done.  Why  cannot
 the  Company  Law  Administration  do
 the  same  thing?  I  hope  this  matter
 will  be  examined.  I  congratulate  the
 Government  of  India  in  having  such
 eminent  lawyers  in  the  Law  Ministry.

 Mr.  Pathak  and  Mr.  C.  R.  Pattabi
 Raman  are  names  which  are  known
 to  every  lawyer  and  I  have  great
 hopes  in  them  that  things  will  be
 done  well  indeed.

 Shri  N.  C.  Chatterjee  (Bardwan):
 Mr.  Deputy  Speaker,  Sir,  twelve.  years
 back,  I  had  the  privilege  to  sponsor
 a  suggestion  in  this  House,  in  the
 First  Lok  Sabha,  that  a  Law  Commis-
 sion  should  be  instituted  because  it
 was  perfectly  true  that  our  laws  had
 not  been  touched  or  reshaped  for
 fifty  years  or  more.  Therefore,  Sir,
 I  strongly  advocated  the  appointment
 of  a  Law  Commission.  The  then  Law
 Minister,  Mr.  C.  C.  Biswas—you  know,
 he  was  a  good  lawyer  and  a  former
 judge  of  the  Calcutta  High  Court—
 immediately  responded  to  this  and
 accepted  my  suggestion  on  behalf  of
 Government.  But,  I  am  sorry  to  say
 that  even  today  our  hopes  have  not
 been  fulfilled.  The  Law  Commission
 has  gone  on,  as  my  friend  was  saying,
 year  in  and  year  out,  but  nothing
 much  has  been  done.  I  do  not  know
 why.  I  would  request  the  Law  Min-
 ister  to  give  a  shape  to  the  Law  Com-
 mission  and  to  see  that  it  functions
 effectively  and  ‘properly.  Even  today,
 you  know,  Sir,  the  eld  Indian  Contract
 Act  is  holding  the  field,  because  it
 was  drafted  by  eminent  lawyers  on
 the  basis  of  the  English  Law.  But
 that  English  law  has  been  completely
 altered.  That  is  a  part  of  the  common
 law  and  therefore  it  could  be  altered
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 {Shri  N.  C.  Chatterjee]
 by  judicial  interpretations.  Why
 should  we  be  lagging  behind  in  India?
 We  ‘are  still  clinging  to  the  old  sta-
 tute.  I  do  not  know  why  nothing  has
 been  done  as  yet.  We  have  got  a
 very  good  man  as  the  Chairman  of
 the  Law  Commission.  Perhaps  he  is
 being  saddled  with  too  many  duties.
 He  was  appointed  the  Chairman  on
 the  De-limitation  Commission  and
 now  we  have  given  him  an  important
 assignment  as  the  head  of  the  Com-
 mission  to  go  into  the  question  of  op-
 pression  of  minorities.  Possibly  that
 is  holding  up  this  work.  Therefore,
 I  am  appealing  to  the  Law  Minister
 that  he  should  see  that  the  Law  Com-
 mission  functions  effectively  and  pro-

 |  perly  and  our  statute  book  is  radical-
 ‘ly  altered  and  brought  into  conson-
 ance  with  the  latest  norms  and  latest
 ‘developments  in  the  legal  field.

 I  would  like  to  make  another  sug-
 gestion  today.  I  did  not  agree  at  all
 with  what  was  sought  to  be  done  when
 Mr.  Setalvad  was  retiring,  namely,  the
 ‘attempt  to  combine  the  two  portfolios
 ‘of  Attorney-General  and  Law  Minis-
 ter.  That  was  quite  wrong.

 I  was  one  of  those  who  were  strong-
 ly  opposed  to  it.  I  am  glad  that  that
 ‘system  was  not  introduced.  My  learn-
 ed  friend  said  just  now  that  that  is
 happening  in  England.  India  is  not
 England  and  we  need  not  blindly
 follow  whatever  is  being  done  in  Eng-
 land.  You  know  that  Lord  Reading
 was  the  Chief  Justice,  but  before  that
 he  was  the  Attorney  General.  He
 had  condemned  this  system.  Even
 Sir  John  Simon,  who  was  the  Attorney
 General  and  who  also  held  a  port-
 folio  like  that  of  our  Law  Minister,
 had  stated  that  this  system  did  not
 work,  I  remember,  Sir,  I  had  the
 privilege  of  arguing  an  important
 case.  There.  the  Supreme  Court  ac-
 cepted  my  submissions  and  struck  it
 down.

 The  Minister  of  Law  (Shri  6.  5.
 Pathak):  I  do  not  aspire  to  become
 Attorney  General.
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 Shri  N.  C.  Chatterjee:  All  that  I
 was  saying  was  that  al]  we  did  was
 perfectly  right  and  proper  and  the
 Attorney  General  could  sit  in  judg-
 Ment  even  over  the  decisions  of  the
 Cabinet  and  give  his  honest  opinion.
 I  can  give  one  illustration.  When  the
 Bengal  Immunity  case  was  decided  and
 the  Supreme  Court  held  that  the  Act
 challenged  was  illegal  and  ultra  vires,
 another  statute  was  sought  to  be
 introduced  nullifying  the  judgment  of
 the  Supreme  Court.  I  challenged  that
 as  illegal.  Probably  you  may  remem~
 ber,  Sir,  that  the  then  Prime  Minister
 said  that  he  would  bring  the  Attorney General  to  give  his  considered  opi-
 nion.  Shri  Setalvad  came  and  gave
 his  opinion  in  this  House.  We  want,
 therefore,  that  the  Attorney  General
 should  give  his  independent  judgment
 even  on  the  decisions  of  the  Cabinet.
 That  is  the  type  of  Attorney  General
 we  would  like  to  have  in  India.  To-
 day  I  am  pleading  with  my

 sat friend,  Shri  Pathak,  that  he  sheu!
 take  steps  to  appoint  immediately  an
 all-India  Commission  for  tackling  one
 serious  problem  which  is  bringing  the
 whole  administration  of  law  and  jus-
 tice  into  disrepute.  There  is  a  scand-
 elous  delay  in  Bengal  both  in  regard
 to  civi]  and  in  criminal  litigations.

 When  I  left  the  Calcutta  High
 Court,  the  Chief  Justice  told  me  ‘you
 are  going  away,  Mr.  Chatterjee,  but,
 there  are  11,000  cases  pending  on  the
 original  side  in  the  high  court.’  Last
 January,  I  had  the  privilege  to  pre-
 side  over  the  Regional  Council  F  ‘orum
 of  the  Bar  Association  of  India  which
 was  held  in  Calcutta  on  the  29th  of
 January  and  I  put  myself  in  touch
 with  the  leaders  of  the  bar.  These
 are  the  facts  which  I  have  collected
 which  I  have  sent  on  to  the  Law  Min-
 ister.  And  I  think  and  I  hope  Mr.
 Pathak  would  give  his  serious  thought
 to  this.

 Shri  G.  S.  Pathak:  I  have  not  got
 them  as  yet.
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 Shri  N.  C.  Chatterjee:  Let  me  first
 give  the  facts,  I  have  get  the  facts
 from  the  leaders  of  the  bar  of  ‘he
 Calcutta  High  Court  both  on  the  civil
 side...

 Shri  G.  S.  Pathak:  Will  you  kind-
 Ty  send  them  to  me  because  I  have not  got  them  as  yet?

 Shri  N.  C.  Chatterjee:  I  shall  for-
 ward  them  to  you.  I  should  give some  examples  which  the  House
 should  know.

 ‘For  an  alleged  offence  committed
 in  the  year  +1950,  trial  had  not  yet  deen
 brought  to  an  end  till  this  date  Le., till  28th  or  29th  January,  966.’

 A  group  of  criminal  appeals  filed
 in  the  High  Court  of  Calcutta  in  the
 year  96l  by  a  persons  who  was  a
 highly  placed  government  servants
 have  not  yet  been  heard  until  today and  the  appellant  had  to  be  put  in
 custody  for  over  one  year  before  he
 could  obtain  even  a  bail  order  from
 the  High  Court.  I  am  saying  that
 Calcutta  High  Court  is  not  peculiar;
 Caleutta  High  Court  is  typical  and
 there  are  other  High  Courts  where  the
 same  thing  is  happening.  In  Calcutta
 High  Sourt  so  far  as  I  know—I
 gather  from  the  leaders  of  the  pro-
 fession  and  from  the  leaders  of  the
 criminal  bar—in  the  some  cases  of
 Persons  who  are  in  custody  since  962
 have  not  yet  been  heard.  It  is  a  sad
 state  of  things  both  in  civil  as  well
 as  in  criminal  litigations.  What  is  the
 good  of  saying  that  we  have  got  a
 wonderful  Constitution  and  we  have
 wonderful  administration  of  law  and
 justice?

 I  am  therefore  pleading,  let  Mr.
 Pathak  who  is  our  Law  Minister,  on
 whom  we  have  high  hopes,  see  that
 there  shall  be  .an  all-India  Commis-
 sion  which  will  tackle  this  serious  pro-
 blem  and  put  the  house  in  order.  I
 am  quite  sure  that  the  entire  profes-
 sion  will  welcome  it  and  we  shall  all
 do  our  best  to  give  constructive  sug-
 gestions  to  that  Commission  and  do
 our  best  to  eradicate  this  evi]  and
 purge  it  out  of  our  legal  system.  Par-
 ticularly,  Sir,  after  the  DIR.  has
 44  (Ai)  LSD—6.
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 come  into  operation,  practically  bail
 is  out  of  question  and  that  means  for
 days  and  months,  the  man  is  locked  up in  custody  without  any  bail  because
 there  is  some  reference  to  D.L.R.  This
 is  a  horrible  thing.

 Mr.  Mukerjee  was  passionately
 pleading  that  the  periphery  of  the
 Law  Ministry  should  be  extended;  I
 am  also  pleading  very  seriously  that
 the  authority  of  the  Law  Ministry
 should  be  windened.  I  am  pleading
 seriously  and  I  have  been  all  these
 years  in  this  Parliament  that  it  is
 totally  unfair  and  we  are  stil]  sufer-
 ing  from  the  hangover  from  the  Bri-
 tish  imperialistic  methods.  Why  don't
 you  place  the  judiciary  under  the  Law
 Minister?  What  is  the  good  of  haviag
 Mr.  Pathak,  a  distinguish  lawyer  and
 an  ex-judge  of  the  Allahabad  High
 Court  and  a  man  of  erudition  and
 calibre,  if  we  do  not  trust  him  with
 the  administration  of  justice?  Why
 do  you  place  it  under  the  Home  Min-
 istry?  You  know  that  the  historical
 reason  was  that  Sir  S.  P.  Sinna,  who
 later  became  Lord  Sinha,  was  appoint-
 ed  as  a  Law  Minister  and  since_!907 an  Indian  was  appointed  as  a  Law
 Minister.  The  Britishers  wouli  not
 trust  Indians  with  the  responsibi'ity
 of  appointing  High  Court  judges.
 Therefore,  they  kept  that  under  Sir
 William  Vicent  or  some  other  trusted
 ICS  officers  who  were  invariably  Home
 Ministers.  Why  should  you  suffer
 from  that  plex  in  independent
 India?  Why  should  Shri  Nanda  or
 any  other  Home  Minister—I  am  not
 talking  of  any  particular  person—do
 that?  It  is  entirely  wrong  for  the
 Home  Minister  to  do  this.  The  other
 thng  is,  if  it  is  placed  under  an  emi-
 nent  lawyer  like  Shri  Pathak  or  a
 Law  Minister  of  his  calibre,  then  the
 situation  would  have  been  different.
 Not  one  single  suggestion  has  been
 accepted,  which  has  been  given  by
 the  Law  Commission  with  regard  to
 improving  the  status  and  prospects  of
 the  judiciary  in  India.  Why?  The
 Home  Ministry  turned  it  down.  Mr.
 Justice  Gajendragadkar,  the  then
 Chief  Justice  of  India,  convened  from
 time  to  time  conferences  of  all  Chief
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 {Shri  N.  C.  Chatterjee}
 Jystices  in  India.  All  of  them  met
 and  made  certain  suggestions.  It  may
 be  that  certain  suggestions  are  per-
 fectly  good.  A  man  like  Chief  Jus-
 tice  Gajendragadkar  and  other  Chief
 Justices,  all  responsible  men,  would
 not  do  anything  which  would  be
 improper.  But  all  their  suggestions
 have  been  turned  down  by  the  Home
 Ministry.  It  is  thoroughly  disparag-
 ing,  thoroughly  wrong.  It  should  be
 placed  under  the  Law  Minister.  I
 am.  quite  sure,  if  it  had  come  to  man
 like  Shri  Pathak  he  would  have
 considered  it  favourably.  There  are
 some  suggestions  about  travelling  al-
 lawances,  about  improvement  of
 conditions  with  regard  to  pension  and
 so  on.  You  know,  Sir,  the  salarly  of
 judges  was  fixed  years  and  years
 ago.  That  has  been  reduced  to
 Rs.  3,500  now.  How  can  you  possibly
 maintain  standrads  unless  you  im-
 prove  the  prospects  of  the  judiciary?
 This  is  false  economy.  You  know
 what  has  happened  in  England.  They were  getting  4,000  tind  it  has  been
 raised  to  8,000.  Some  partes  have
 been  made  free  of  income-tax  also.
 In  our  country  we  do  not  do  that.
 Therefore,  you  do  not  get  the  best
 men  from  the  bar  for  the  purpose  of
 occupying  responsible  posiitions  7
 the  High  Court.  Are  you  going  to
 make  it  a  second-class  court  or  a
 third-class  court?  You  cannot  main-
 tain  standards  unless  you  improve  the
 prospects  of  the  judiciary.  Therefore,
 the  Law  Commission  made  these  re-
 commendations.  I  think  Shri
 Setalved  was  the  Chairman  when  this
 was  done.  They  put  forward  ce-
 tain  suggestions  which  were  all
 turned  down.

 Shri  G.  8.  Pathak:  I  was  a  member
 too.

 Shri  N.  C.  Chatterjee:  You  were  a
 member  too.  Your  suggestion  was
 rejected.  Now,  I  hope  you  will  re-
 member  that.  J  am  thankful  to  Shri
 Pathak,  Sir,  for  remainding  me  that
 he  was  a  member  af  the  Law  Com-
 mission.  Therefore,  his  recommenda-
 tions  were  also  turned  down.  If  I
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 remember  correctly,  it  was  a  unani-
 mous  recommendation  of  the  Law
 Commission.  You  cannot  raise  the
 judiciary  and  make  it  function  pro-
 perly  unless  you  improve  their  eco-
 nomic  side.  ‘It  is  not  very  much,  but
 still  this  is  only  false  economy  if  you
 do  not  do  that.  I  am,  7  therefore,
 pleading  for  q  real  extension  of  the
 periphery  of  the  authority  of  the
 Law  Ministry.  I  am  asking  for  the
 widening  of  his  horizon  and  his  juris-
 diction  in  India’s  interest,  and  am
 asking  for  the  immediate  appoint-
 ment  of  a  Commission.

 Sir,  |  remember,  the  day  I  retired
 from  the  Bench  of  the  Calcutta  High
 Court,  Dr.  B.C.  Roy,  the  then  Chief
 Minister,  wrote  to  me  saying  that  he
 was  appointing  a  commission  for  tac-
 kling  laws  delays  in  the  Calcutta  High
 Court.  You  will  be  surprised  to  know
 that  there  is  a  pecauliar  system  pre-
 vailing  there.  Every  commercial
 suit  should  be  finished  in  six  months,
 every  liquidated  claim  in  nine
 months  oF  one  year  and  any  other
 suit  would  take  three  years,  four
 years,  five  years  and  so  on.  It  is  an
 un-ending  thing.  Therefore,  that
 thing  happened  and  it  went  on.  That
 Law  Commission  was  presided  over
 by  Justice  Harries.  I  was  a  member
 of  ‘that  Commission.  We  made  cer-
 tain  recommendations.  The  result
 was  that  the  City  Civil  Court  was
 instituted  and  there  was  definite  im-
 Rrovement  in  that  State  and  in  the
 Caleutta  High  Court.  I  want  Shri
 Pathak  to  tackle  this  problem  of  laws
 delays  seriously  on  an  all  India  level
 and  apoint  an  all-India  Commission
 for  this  purpose.  It  is  something,
 some  cog  in  the  wheel  of  administra-
 tion  of  justice  both  civil  and  criminal,
 parficularly  criminal.:I  want  pro-
 cedural  laws  to  be  completely  over-
 hauled,  and  it  cannot  be  done,  I  reg-
 Tet  to  say,  although  J  was  a  strong
 advocate  of  Law  commission,  if  it  is
 left  only  to  the  Law  Commission.  It
 must  be  tackled,  efficiently  and  pro-
 perly.  I  am  quite  sure  if  the  Law
 Minister  takes  interest  in  it,  it  can  be
 done.
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 Sir,  some  months  back  I  went  to
 the  Commonwealth  Law  Conference
 held  in  Sydney  in  Australia  I  found
 one  thing.  We  are  very  backward—
 and  this  is  a  disgrace  for  India—in
 the  system  of  legal  aid.  What  is  the
 good  of  telling  people  that  we  have
 given  ourselves  a  wonderful  Consti-
 tution,  a  liberal  Constitution,  under
 which  article  4  says  that  all  citizens
 are  equal?  That  equality  is  a  mere
 platitude.  You  know  the  costs  in-
 volved.  We  have  got  the  heaviest,
 the  most  costly  system  of  court  fees
 in  India.  Nowhere  in  the  world  does
 this  kind  of  court  fees  prevails.  In
 the  Calcutta  High  Court,  on  the  origi-
 nal  side,  you  can  file  &  suit  for  dam-
 ages  for  Rs.  0  lakhs  by  paying  a
 court  fee  of  Rs.  20.  If  you  have  to  do
 that  here  you  have  to  pay  on  an
 ad  valorem  basis.  That  is  the  case
 in  any  other  court  in  India.  There-
 fore,  I  am  submitting,  the  thing  should
 be  looked  into.  Legal  aid  is  abso-
 lutely  essential  for  the  poor,  illiterate
 people.  They  cannot  possibly  pay  the
 court  fees  and  they  cannot  also  meet
 the  heavy  cost  on  litigation.  There-
 fore,  something  should  be  done.  I
 know,  if  the  Law  Minister  would
 kindly  enquire,  he  will  find  that  a
 Bill  was  drafted  two  years  back  for
 an  all-India  system  of  legal  aid  on
 the  method,  more  or  less  on  the  model,
 of  other  countries.  You  know,  Sir,
 England  has  gone  very  far,  and  that
 would  have  given  us  some  solace  and
 some  justification.  Otherwise,  all
 equality  doctrines  will  be  mere  paro-
 dies,  mere  platitudes.

 Also,  I  am  pleading  for  this.  Let
 the  Law  Minister  also  look  into  this
 demand—not  accentuated  by  any  par-
 ty  motive—for  the  eradication  of  the
 present  emergency,  ending  of  the  pre-
 sent  emergency  and  the  restoration  of
 fundamental  rights  to  the  people.  It
 is  very  vital.  You  find  that  there  is
 a  climate  of  violence  through  out  the
 country  and  that  has  been  accentuated
 by  the  frustration  caused  by  this  kind
 of  continuance  of  emergency  and
 deprivation  of  people's  liberty  with-
 out  trial,  even  without  formulation
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 of  charges.  I  appealed  to  Shri
 Nanda  saying,  at  least  for  Members  of
 Parliament  have  some  kind  of  a
 quasi-judicial  tribunal  consisting  of
 a  Supreme  Court  Judge  and  some-
 body  else.  He  said  he  would  consider
 that.  He  is  still  considering  it.  Y
 hope  the  Law  Minister  will  take  that
 into  account.  It  is  really  a  matter
 for  the  Law  Minister  and  not  for  the
 Home  Minister  of  India.  It  is  essen~
 tial  that  these  fundamental  basic
 rights  should  not  be  reduced  to  a
 mockery.  They  should  be  made  real
 effective  rights  and  the  citizens  of
 India  should  not  be  deprived  of  them.

 Mr.  Deputy-Speaker:  Hon.  Mem-
 bers  may  now  move  the  cut  motions
 to  the  Demands  for  Grants  relating
 to  the  Ministry  of  Law,  subject  to
 their  being  otherwise  admissible.

 Shri  Warior  (Trichur):  I  beg  to
 to  move:

 “That  the  demand  under  the
 head  ‘Ministry  of  Law’  be  reduced
 by  Rs.  100.”

 {Need  to  provide  legal  aid  to  the
 poor  in  all  the  States.  (14)]

 “That  the  demand  under  the
 head  ‘Ministry  of  Law’  be  re-
 duced  by  Rs.  100.”

 (Need  to  expedite  the  elections  in
 Kerala.  (15)

 “That  the  demand  under  the
 head  “Ministry  of  Law’  be  redu-
 ced  by  Rs.  100.""

 [Need  to  expedite  the  translation  of
 all  the  Central  Acts  in  the  re-

 gional  languages  (16))

 “That  the  ‘demand  under  the
 head  ‘Ministry  of  Law’  be  redu-
 ced  by  Rs.  100.”

 {Need  to  supply  free  voters  lists  to
 all  the  candidates  contesting  the
 elections.  (17)
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 {Shri  Warior]
 “That  the  demand  unier  the

 heag  “Ministry  of  Law’  be  redu-
 ced  by  Rs.  100.”

 {Need  to  enforce  rule  regarding
 maxi  lection  expenditure
 (18)  ]
 “That  the  demand  under  the

 head  ‘Ministry  of  Law’  be  re-
 duceg  by  Rs.  100.”

 {Need  to  dispose  of  election  cases
 within  a  period  of  one  year  from
 date  of  announcement  of  results.
 (19)7

 Shri  K,  C.  Sharma  (Sardhana):
 Mr.  Deputy-Speaker,  Sir,  in  this  year,
 1966,  if  we  consider  the  basic  factors
 of  life  and  the  impact  of  law  on  hie.
 ‘we  may  say  that  never  before  has
 law  played  the  part  in  shaping  the
 life  of  the  individuals,  the  societies,
 the  nations  and  the  world  as  it  is
 Playing  today.  Therefore,  it  being
 the  basic  foundation  of  civilised  exis-
 tence,  it  should  be  made  rational,
 strong  ang  helpful  to  all  people,  all
 individuals,  all  living  beings.

 Sir,  I  have  been  a  mofussil  lawyer.
 Here  I  want  to  relate,  with  pain  and
 sorrow,  a  story  where,  not  myself
 but  an  Englishman,  a  district  judge
 wept,  not  bitterly.  What  happened

 was  this.  Nine  persons,  many  of  them
 young  children,  were  murdered  in
 cold  blooi  in  their  houses  on  account
 of  some  communal  trouble  or  some-
 thing  of  that  sort.  Not  a  single
 man  was  hanged  for  that.  What  is
 the  reason  behind  it.  The  story  is
 this,  that  the  rich  man  can  buy  the
 services  of  the  best  lawyers.  The
 judges  are  recruited  from  the  strata
 of  the  society  who  have  not  learnt  to
 look  upon  the  common  man  as  some-
 body  having  the  right  to  live  well
 and  respectably.  It  is  not  the  story
 only  here,  in  our  country;  it  is  also
 the  story  in  England.  Who  is  the
 Judge?  The  corporation  lawyer.  Who
 is  the  corporate  lawyer?  Who
 pleads  for  the  vested  interests.  They
 have  got  a  society  where  the  feeling
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 for  the  common  man  is  doomed  for
 ever.  The  lawyer,  be  it  of  mofussil
 court,  be  it  of  High  Court,  be  it  of
 Supreme  Court,  the  intelligene  and
 the  successful  lawyer  ig  the  lawyer  of
 the  corporate  body,  of  the  vested  in-
 terests.  He  is  elevated  to  the
 High  Court  Bench  or  the  Supreme
 Court  Bench.  What  feeling  has  he
 got  for  the  poor  peasant?  What  feel-
 ing  has  he  got  for  the  worker?  There-
 fore,  the  law  as  it  stands,  stands  ‘lor
 the  vesteq  interests.  That  is  the  mis-
 fortune.

 I  beg  to  submit  that  these  Calcutta
 riots,  the  Bengal  riots  or  Punjab  “iots
 are  not  riots  for  partition  of  Punjab
 or  for  lack  of  food  in  West  Bengal.
 They  are  the  conflict  between  the
 blood—blood  of  the  poor—and  the
 gold—gold  of  the  millions.  The  gold
 kills  the  blood.  The  vested  interest
 stamds  against  the  life  and  liberty  of
 the  common  man  ang  the  growth  of
 the  child.  Because  of  this  adminis-
 tration  of  justice,  the  poor  child
 cries:  I  have  no  ‘ood  or  clothing.
 This  is  the  conflict.  How  long  can
 you  solve  this  conflict  by  force?
 How  long  can  you  solve  it  by  send-
 ing  police?

 The  law  provides  that  every  indi-
 vidual  should  get  equal  right  to
 justice.  But  that  justice  is  to  be
 dlispenseg  with  by  a  juige  who  has  a
 vested  interest.  That  is  the  tragedy
 of  Indian  courts.  Compare  it  with
 the  law  in  Russia.  There  the  man  is
 considered  as  a  function,  as  some-
 thing  having  life  ang  right  to  live.
 Here  we  have  got  Macaulay's  crimi-
 nal  law,  where  a  man_  is  consi-
 dered  as  a  machine.  Once  he  fails,
 break  it.  We  sentence  a  man  for
 two  years’  imprisonment  just  for
 taking  sugarcane  from  somebody’s
 field  or  for  having  taken  a  few  rupees
 from  some  body’s  pocket.  What  is
 the  result?  He  becomes  a_  criminal
 throughout  his  life.  He  cannot  be
 employed  anywhere.  In  Russia,  on
 the  other  hand,  the  peoples’  Judge
 will  call  a  report  from  the  locality
 where  the  man  lives  and  will  see
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 that  this  man  is  employed,  he  is  edu-
 cated,  he  is  made  fit  to  serve  the
 people.
 Ag  Banes  hag  observed:

 “Law  and  lawyers  are  today
 the  most  important  directive  ele-
 ments  in  our  civilisation.  Our
 technique  of  production,  transpor-
 tation  and  communication  may
 be  determined  and  controlled  by
 science  and  machinery  but  our
 institutiona]  life  is  dominateq  by
 law  and  lawyers...  Ours  is  as
 much  a  lawyer  made  civilisation
 on  its  institutional  side,  as  the
 Civilisation  of  Assyria  and  Rome
 ‘was  a  military  one  and  that  of
 Middle  Age  a  religious  one.”

 So,  I  beg  to  submit  that  the  entire
 system  of  law  requires  a  change.
 Where  does  the  change  lie?  Old
 classical  jurisprudence,  from  which
 we  had  derived  our  principles  of  iaw,
 wag  what  was  called  juristic  statics.
 Now,  in  modern  age,  we  require
 juristic  dynamism.  That  is  to  say,  a
 man  does  not  exist  as  a  body  alone.
 A  man  exists  as  a  source  of  function,
 energy  to  develop  something.  There-
 fore,  he  is  not  to  be  looked  upon  as  a
 mere  body;  he  has  also  a  function  in
 life;  he  requires  living  conditions,
 better  conditions  in  a  society.  Spen-
 gler  has  stated:

 “It  must  be  emphasized  there
 with  all  rigour  that  classical  law
 was  a  law  of  bodies  while  ours
 is  a  law  of  functions.  The  Romans
 created  a  juristic  statics;  our  task
 is  juristic  dynamics.  For  us
 persons  are  not  bodies  but  units
 of  force  and  will,  and  things  are
 not  bodies  but  aims,  meang  and
 creations  of  these  units,  The
 classical  relation  between  bodies
 was  positional,  but  the  relation
 between  force  js  called  action.

 For  a  Roman  the  slave  was  a
 thing  which  produced  new  things.
 A  writer  like  Cicero  could  never
 have  conceived  of  ‘intellectual
 property,  let  alone  property  in  a
 practical  notion  or  in  the  poten-
 tialities  of  talent  for  us”.  On  the
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 contrary,  the  organizer  or  inven-
 tor  or  promoter  is  a  generating force  which  works  upon  other
 executive  forces  by  giving
 direction,  aim  and  means  to  their
 action.  Both  belong  to  econonuc
 life,  not  as  possessor  of  things but  as  carriers  of  energies.”

 I  beg  to  say  that  where  change  is
 required  we  should  create  law  insti-
 tutions,  Jaw  acedemies  to  prepare
 lawyers  and  judges.  For  that  legal
 training  is  necessary.  Intimately  con-
 nected  with  it  is  practical  experience
 in  the  economic  life  of  the  person  and
 exact  knowledge  of  the  legal  history
 of  the  West  ang  ancient  India  with
 constant  comparison  with  German,
 English  and  Roman  development  and
 knowledge  of  the  classical  jurispru-
 dence,  not  as  a  set  of  ideal  principles
 of  present-day  validity  but  as  a
 brilliant  example  of  how  a  law  can
 develop,  strong  and  pure,  out  of  the
 practical  life  of  its  time.  Roman  law
 has  ceaseq  to  be  our  source  of  prin-
 ciples  of  eternal  validity.  But  the  re-
 lation  between  Roman  existence  and
 Roman  law  ideas  gives  it  a  renewed
 value  for  us.  We  can  learn  from  it
 how  we  have  to  build  up  our  law
 out  of  our  experiences.

 I  have  the  support  of  Harold  Laski
 in  demanding  that  the  Ministry  of
 Law  should  be  turned  into  the
 Ministry  of  Justice.  He  says:

 “A  Ministry  of  Justice  is  an
 urgent  requirement  with  ade-
 quate  facilities  for  clinical  re-
 search  into  the  law.  It  should
 not  be  staffed  wholly  by  lawyers,
 and  it  should  have  the  same
 facilities  for  encouraging  in-
 quiry  into  legal  administration
 and  its  improvement  as  the  °
 Ministry  of  Health  exercises  in  its
 own  field.  To  it  should  be  trans-
 ferred  the  responsibilities  now
 exercised  by  the  Lorq  Chancellor
 ami  the  Home  Office,  including
 the  latter’s  jurisdiction  over
 prisons  and  police.”
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 [Shri  K.  C.  Sharma)
 Here  is  another  suggestion:

 “It  should  be  an  obligation  of
 the  judiciary  to  report  upon  the
 experience  they  have  of  the  law
 as  it  works,  and  to  make  pro-
 posals  for  its  continuous  amend-
 ment.  Though  there  is  institu-
 tional  provision  for  this  in  our
 system,  it  has  practically  re-
 mained  unoperative.”

 I  will  not  take  much  of  the  time  of
 the  House.
 here  we  stang  in  a  pradoxical  situa-
 tion,  where  one  of  the  greatest  men
 of  the  century,  about  whom  a  Minis-
 ter  has  said  “like  him  one  is  born
 in  five  hundred  years”,  Cane  gave
 us  this  Constitution.  He  lived  for  the
 common  man,  he  worked  for  the
 common  man  and  he  died  for  the
 common  man;  and,  yet,  in  his  own
 Jani  the  common  man  cannot  claim
 equal  justice  before  the  law.  He
 cannot  have  the  services  of  lawyers.
 He  is  not  able  to  produce  even  the
 evidence  in  hig  support.  I  have  got
 practical  experience  of  how  the  poor
 people  fare  and  I  feel  saq  for  it.  I
 think.  Shri  Pathak  will  do  his  best.
 He  is  capable  of  doing  it  provided
 he  puts  in  his  best  effort.

 With  these  remarks,  I  support
 the  Demands.

 34  brs.

 tt  विश्वनाथ  पाण्डेय  (सलेमपुर)  :
 उपाध्यक्ष  महोदय,  मैं  ड्राप  का  बहुत  भ्राभारी

 हूं  कि  बाप  ने  मुद्दे  वधि  मंत्रालय  की  मांगों
 के  बारे  में  बोलने  का  अवसर  दिया  ny

 माननीय  मंत्री,  श्री  पाठक,  एक  बड़े
 टूरिस्ट,  विद्वान  भौर  पंडित  हैं  ।  मैं  उन  को
 धन्यवाद  शोर  सच्चाई  देता  हुं  कि  यह  विधि
 अंबाला  उन  के  हांथ  में  सुपुर्द  किया  गया  है।
 कम्पनी  ला  एडमिनिस्ट्रेशन,  कम्पनी  भरे  दर्ज
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 को  इस  मंत्रालय  के  सुपुर्द  कर  के  एक  मुनासिब
 काम  किया  गया  है  ।  मैं  सरकार  से  यह  झाम्रह
 करूंगा  कि  चूंकि  जजों  का  सम्बन्ध  कानून  से
 रहता  है,  जो  कि  हस  मंत्रालय  के  भन्तगंत
 जाता  है,  इसलिए  जजों  की  नियुक्ति  का  विषय
 भी  इस  मंत्रालय  के  अधीन  करा  जाना  चाहिए  1

 [  यद्यपि  हमारा  एक  जनतांत्रिक  और
 समाजवादी  देश  है,  लेकिन  इस  देश  में  न्याय
 कभी  तक  सस्ता,  सुगम  ौर  सरल  नहीं  हुआ
 है  tv  मैं  चाहता  हूं  कि  मंत्री  महोदय  के  होते  हुए
 देश  में  सस्ते,  सुगम  कौर  सरल  न्याय  की
 व्यवस्था  की  जाये  ।  जिस  तरह  रूस  में  पीपल्स
 कोर्स,  जनता  की  श्रदालतें  हैं,  उसी  तरह  की
 अदालतों  की  नियुक्ति  यहां  भी  होनी  चाहिए  ।

 हमारे  देश  में  भ्र दाल तें  तीन  तरह  की  हैं--
 माल  विभाग,  फ़ौजदारी  विभाग  कौर  दीवानी
 विभाग  t  हमारे  यहां  जाब्ता  दीवानी  धौर
 जाब्ता  फ़ौजदारी,  ताज़ीरात  हिन्द,  बहुत  पहले
 के  बने  हुए  हैं  कौर  इस  लिए  उन  में  मामूल
 परिवर्तन  करने  की  आवश्यकता  है  ।  जब  तक
 उन  में  देश  की  वर्तमान  परिस्थितियों  के
 अनुसार  क्रान्तिकारी  परिवर्तन  नहीं  किया
 जायेगा,  तब  तक  लोगों  को  मुनासिब  स्थान
 नहीं  मिल  सकता  है  ।

 जाब्ता,  फ़ौजदारी  की  दफ़ा  i09  के
 अधीन  बहुत  से  साधारण,  गरीब  शौर  बेगुनाह
 लोगों  को  सुबहे  में  पकड़  लिया  जाता  है  1  मैं
 चाहता  हूं  कि  या  तो  ज्ञाब्ता  फ़ौजादारी  में  से
 यह  दफ़ा  निकाल  दी  जाये,  या  हस  में  ऐसी
 तरमीम  की  जाये  कि  इस  के  प्रधान  बेगुनाह
 शोर  निर्धन  लोग  न  फंसाए  जायें  शौर  उन  पर
 मुकदमा  न  चलाया  जाये  ।

 राज.  हमारे  देश  में  मुकदमेबाज़ी  करना
 केवल  बहुत  ही  धनवानों  का  काम  है  ।  यदि
 राज  कोई  व्यक्ति  झपने  मुकदमे  में  पाठक
 जौ,  चटर्जी  साहब  या  दीक्षित  साहब  जैसे
 लोगों  को  रखना  चाहे,  तो  मैं  समझता  हूं  कि
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 वह  व्यक्ति  निर्धन  हो  जायेगा  a  ऐसे  लोगों  की
 इतनी  फीस  है  और  वे  लोग  इतना  पाने  के
 योग्य  हैं  कि  जो  व्यक्ति  उन  को  रखना  चाहे गा,
 वह  निर्धन  हो  जायेगा  n  are  निर्धन  प्रेमियों
 की  यह  हिम्मत  नहीं  है  कि  वे  ऐसे  लोगों  को
 झपना  वकील  करे  ।

 श्री  दीक्षित  ने  हिन्दी  के  बारे  में  कहा  है  ।
 मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  निवेदन  करना  चाहता
 हूं  कि  जब  तक  यह  बड़े  बड़े  वकीलों  का  तबका
 सुप्रीम  कोर्ट  में  हिन्दी  में  बहस  नहीं  करेगा,
 तब  तक  सुप्रीम  कोर्ट  में  यही  हालत  रहेगी  कि
 निर्णय  कभी  भी  हिन्दी  में  नहीं  लिखें  जायेंगे  ।
 इन  लोगों  में  हिन्दी  का  इस्तेमाल  करने  की
 हिम्मत  होनी  चाहिए  ।  यह  कोई  जवाब  नहीं  है
 कि  कोई  अंग्रेजी  में  इसलिए  बोलता  है  कि
 अंग्रेजी  समझने  वाले  उस  की  वात  को  समझ
 सकें  ।  इस  हाउस  में  ही  अधिकतर  सदस्य
 हिन्दी  और  अंग्रेज़ी  दोनों  के  जानकार  हैं  ।
 जब  तक  विशेषज्ञ  लोग  प्रदा लतों  में  हिन्दी  में
 अपने  विचार  प्रकट  नहीं  करेंगे,  तब  तक  हिन्दी
 चलित  नहीं  हो  सकती  है  ।

 इस  मंत्रालय  का  यह  काम  है  कि  बह
 कानून  की  बड़ी  बड़ी  किताबों  का  राजभाषा
 हिन्दी  और  प्रादेशिक  ावाधों  में  भ्रनुवाद
 कराने  की  व्यवस्था  करे  ।  मुझे  बड़े  अफ़्सोस
 के  साथ  कहना  पड़ता  है  कि  भ्र भी  भी  जज
 महोदय  अदालतों  में  भ्र पने  निर्णय  अंग्रेज़ी  में
 देते  हैं  ।  उन  को  चाहिए  कि  वे  हिन्दी  या
 अआदेशिक  भाषियों  का  इस्तेमाल  करें  ।  जब
 तक  कानून  में  इस  तरह  की  व्यवस्था  नहीं  को
 जायेगी,  तब  तक  हिन्दी  का  पनपना  बड़ा
 मुश्किल  है  t

 राज  हमारे  देश  में  इंजीनियरिंग  कौर
 मेडिकल  भारी  के  लिए  झाल-इंडिया  सर्विसिज़
 बनी  हुई  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि  न्याय  के  सम्बन्ध
 में  एक  झाल  इंडिया  जुडिशल  'बीस
 की  भी  बहुत  आवश्यकता  है  v

 इस  खान  में  कार्यपालिका  और  न्याय-
 पालिका  के  पृथककरण की  कई  बार  चर्चा  हो
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 चुकी  है  ।  कुछ  प्रान्तों  में  यह  पृथक्करण  हुमा
 है।  मैं  मंत्री  महोदय का  ध्यान  उत्तर  प्रदेश  के
 सम्बन्ध  में  दिलाना  चाहता  हूं  ।  मैं  समझता
 हूं  कि  इस  तरह  के  पृथक्करण  से  कोई  लाभ
 नहीं  है,  जिस  में  न्यायपालिका  का  बहुत  सा
 काम,  उस  के  बहुत  से  भ्र धि कारों  का  प्रयोग,
 कलेक्टर  और  कमिश्नर  के  माध्यम  से  धौर
 उनकी  निगरानी  में  होता  है  tT  मैं  ऐसा  पृथक्करण
 चाहता  हूं  कि  जिस  तरह  मुनसिफ़  भोर  ज़िला
 जज  हाई  कोर्ट  से  सम्बन्धित  होते  हैं,  उसी  तरह
 माल  पभ्रदालतों  पौर  क्रिमिनल  कौर्दर्स  के
 जुडिशल  झाफ़िसज़  का  सम्बन्ध  भी  मगर  हाई
 कोर्ट  के  जजों  से  हो  जाये,  तो  उत्तम  न्याय
 मिल  सकता  है  कौर  मुकदमा  भी  सरल  हो
 सकता  है  और  उस  का  फ़ैसला  भी  प्रच्छे  तरीके
 से  हो  सकता  है।  सिर्फ़  यह  कह  देने  से  काम  नहीं
 चलने  वाला  है  कि  जुडिशरी  कौर  एक्जीक्यूटिव
 भ्र लग  हो  गए  हैं,  बल्कि  इस  के  सम्बन्ध  में
 पुनविचार  करना  चाहिए  ।

 हमारे  संविधान  ने  लोगों  को  मौलिक
 भ्रधिकार  दिया.  हा  है  कि  वें  भ्र दाल तों  में
 रिट  दाखिल  कर  सकते  हैं,  जिस  के  भ्रनुसार
 हाई  कोर्स  में  रिट  दाखिल  किये  जाते  हैं  t
 हम  देखते  हैं  कि  शौर  मुकदमों  का  फैसला
 तो  देर  से  होता  ही  है,  लेकिन  रिट्स  के  फैसले
 में  भी  बहुत  समय  लग  जाता  है  कौर  लोगों
 को  थोड़े  समय  में  न्याय  नहीं  मिल  पाता  है  a
 सरकार  ने  अदालतों  की  संख्या  बढ़ाई  हैं  शरीर
 जजों  की  संख्या  भी  बढ़ाती  जा  रही  है,  जिस
 की  भ्रावश्यकता  भी  है  |  लेकिन  सरकार  को
 इस  बात  की  तंरफ़  भी  ध्यान  देना  चाहिए  शशि
 मुकदमों  का  फ़ैसला  थोड़े  समय  में  हो  भौर
 लोगों  को  न्याय  मिले  |

 हमारे  देश  में  ग़रीबों  को  तादाद  भ्र धिक
 है।  मैं  झाप्रहू.  करूंगा  कि  इस  धमकल्याणकाएी
 राज्य  में,  प्रजातांत्रिक  राज्य  में,  ग़रीबों  को
 न्याय  निःशुल्क  मिलना  चाहिए।  उस  को  मदद
 देने  के  लिए  सरकार  की  तरफ़  से  एक  संस्था
 होनी  चाहिए  ।  चूंकि  उन  लोगों  के  पास  प्रिया
 वकील  करने  के  लिए  पैसा  नहीं  होता है, इसलिए
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 [श्री  विश्वनाथ  पाण्डेय]
 ऐसी  व्यवस्था  होनी  चाहिए  कि  वे  लोग  सीधे
 उस  संस्था  के  पास  जायें  शौर  उन्हें  उस  संस्था
 के  माध्यम  से  भ्रदालत  में  कानून  के  विद्वानों
 के  द्वारा  भ्र पना  पक्ष  रखने  का  अवसर  दिया
 जाये  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  एडवोकेट  की  सनद  लेने
 के  लिए  पहले  250  रुपये  की  फ़ीस  निश्चित
 थी,  लेकिन  शब  उस  के  लिए  750  रुपये  देना
 पड़  रहा  है  ।  प्रश्न  यह  है  कि  जब  भर  प्रान्तों
 में  250  रुपये  में  यह  सनद  मिल  जाती  है,  तो
 फिर  उत्तर  प्रदेश  में  इसके  लिए  750  रुपये  क्यों
 देने  पड़े  मंत्री  महोदय  को  इस  तरफ़  भी
 ध्यान  देना  चाहिए  V

 उत्तर  प्रदेश  की  सरकार  ने  कोर्ट  फ़ीस
 बढ़ा  दी  है।  मैं  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  करना
 चाहता  हूं  कि  उन  को  इस  बारे  में  हस्तक्षेप
 करना  चाहिए।  मैं  समझता  हूं  कि  इस  के  सम्बन्ध
 में  हाई  कोर्ट  या  सुप्रीम  कोर्ट  में  कोई  मुकदमा
 है,  लेकिन  उस  मुकदमे  से  मुझे  कोई  मतलब
 नहीं  है  ।  मंत्री  महोदय  स्वयं  विद्वान  भौर  पंडित
 हैं  ।  यह  भावश्यक  है  कि  उत्तर  प्रदेश  में  कोर्ट
 फ़ीस  को  घटाया  जाये  ।

 श्री  दीक्षित  ने  संविधान  के  प्रा टिकल
 34  का  ज़िक्र  किया  है  t  मगर  किसी  दीवानी

 के  मुकदमे  का  मूल्यांकन,  वैल्यूएशन,  बीस  हज़ार
 रुपये  का  है,  तो  हाई  कोर्ट  के  फ़ैसले  के  खिलाफ
 सीधे  भ्र पील  की  जा  सकती  है  ।  लेकिन  प्रखर
 हाई  कोट  ने  किसी  केस  में  मृत्यु  दंड  दिया  है,  तो
 जब  तक  हाई  कोर्ट  भाटिकल  734()  (सी)
 के  अन्तर्गत  परमिशन  नहीं  देता  है,  तब  तक
 उस के  बारे  में  प्रतीत  दाखिल  नहीं  हो  सकती
 है।  मैं  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  एक  तरफ़
 तो  यह  आवाज़  उठ  रही  है  कि  मृत्यु-दंड  की
 सज़ा  ही  न  दी  जाये  पौर  दूसरी  तरफ़  प्रखर
 मृत्यु-दंड  की  सजा  हो,  तो  संविधान  के  भ्र मु सार
 हाई  कोर्ट  की  परमिशन  के  वडनेर  अपील  नहीं
 की  जा  सकती  है  ।  मैं  निवेदन  करना  चाहता

 og  fe  इस”  समानता  को  हटाया  जाये  ।
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 आख़िर  एक  झादमी  का  जीवन  बीस  हज़ार
 रुपये  से  अधिक  है  ।  इस  लिए  मंत्री  महोदय
 इस  बारे  में  विचार  करें  1

 देवरिया  के  डिस्ट्रिक्ट  जज  को  अपील
 आर  दूसरे  मामलों  के  सम्बन्ध  में  वे  प्राधिकार
 नहीं  मिले  हुए  हैं,  जो  कि  गोरखपुर  के  जिला
 जज  को  मिले  हुए  हैं।  मैं  निवेदन  करना  चाहता
 हूं  कि  पहले  गोरखपुर  शौर  देवरिया  एक
 जिला  थे  ।  उन  दोनों  का  बंटवारा  हुआ  शौर
 दोनों  अलग  प्रति  हो  गए।  इसलिए  यह  झ्रावश्यक
 है  कि  जितने  क्‍प्रधिकार  ज़िला  जज,  गोरखपुर,
 को  प्राप्त  हैं,  जो  कि  भ्रपील  सुनने  कौर  दूसरे
 मामलों  के  सम्बन्ध  में  हैं,  वही  भ्रधिकार
 देवरिया  के  ज़िला  जज  को  भी  प्राप्त  होने
 चाहिएं  भर  उन्हें  भी  हर  तरह  की  अपील
 सुनने  का  अधिकार  प्राप्त  होना  चाहिए

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  सब  भ्रापकी
 विधान  सभा  के  अ्रधिकार  में  है  ।

 श्री  विश्वनाथ  पाण्डेय  :  यू०  पी०  वालों
 के  हाथ  में  नहीं  है,  यह  डिस्ट्रिक्ट  जजेज़  का
 मामला  है  v

 हस  के  साथ  साथ  मैं  यह  भी  कहना
 चाहता  हूं  कि  मंहगाई  भ्र पति  चरम  सीमा  पर
 है  ।  उसका  असर  हमारे  जो  हाई-कोर्ट  के
 जजेज.  हैं,  उन  पर  भी  पड़ता  है,  डिस्ट्रिक्ट
 कोर्ट  के  जजेज़  पर  भी  पड़ता  है।  उसको  देखते
 हुए  उनकी  भी  सुख-सुविधा  की  तरफ़  ध्यान
 दें,  जिससे  कि  न्याय  की  सहूलियत  मिले  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  मंत्रालय  का  जो
 प्रनुदान  सदन  के  सामने  प्रस्तुत  किया  गया  है,
 उसका  समर्थन  करता  हूं  ।

 Shri  Krishnapal  Singh  (Jalesar):
 Mr.  Deputy-Speaker,  Sir,  it  is  some-
 what  presumptuous  on  my  part  to
 speak  on  these  demands.  I  am  not  @
 lawyer  and  I  have  never  been  much
 of  a  litigant.  But  what  I  want  to  do
 is  to  place  before  the  Ministry  the
 plight  of  the  common  man.
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 It  is  very  difficult  for  Ministers  or
 those  who  are  enjoying  a  protected
 existence  to  realise  the  plight  of  the
 ordinary  man  these  days.  It  will  not
 be  an  exaggeration  to  say  that  an
 ordinary  citizen  of  our  country  these
 days  lives  in  a  feeling  of  terror  either
 on  account  of  the  criminals  or  on  ac-
 count  of  the  tyrannies  perpetrated  by
 the  officials.  What  I  want  to  suggest
 is  that  the  Law  Ministry  which  is  res-
 ponsible  for  advising  the  Government
 on  legal  matters  should  think  and  con-
 sider  some  effective  means  of  giving
 protection  to  the  terror-stricken  citi-
 zens,

 The  House  has  been  agitated  for  the
 last  two  days  over  what  has  happened
 in  Jagdalpur  which  reminds  us  of  the
 Jallianwala  Bagh  tragedy  in  very  un-
 fortunate  days.  The  fact  that  such  a
 thing  should  have  taken  place  under
 our  own  Government  is  extremely  un-
 fortunate.  Members  have  suggested
 here  that  we  should  enlarge  the  com-
 mission  of  enquiry  which  has  been
 appointed  by  the  Madhya  Pradesh
 Government.  I  feel  that  it  will  cer-
 tainly  improve  matters  but  I  am  very
 much  doubtful  whether  even  a  Sup-
 reme  Court  Judge  wil]  be  successful
 in  bringing  al]  the  people  to  book  who
 were  responsible  for  that  unfortunate
 tragedy.  The  reason  is  this.  As  is
 known  to  hon.  Members  of  this  House,
 the  entire  town,  must  have  been  be-
 seiged  by  armed  police.  They  had
 sufficient  time  to  do  away  with  most  of
 the  evidence.

 Mr.  Deputy-Speaker:  The  matter  is
 sub  judice,

 Shri  Krishnapal  Singh:
 say  a  word  about  it.

 I  will  not

 I  am  only  attacking  the  system.  The
 police  and  the  executive  are  so  power-
 ful  that  the  citizen  has  no  chance  of
 getting  justice.

 I  may  here  give  a  minor  instance.  I
 wil!  not  go  to  these  major  incidents  of
 which  we  have  had  so  many  in  Bengal,
 in  Kerala  and  in  U.P.  in  the  Banaras
 Hindu  University  and  the  Punjab
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 where  complaints  have  been  imude
 about  the  excesses  committed  by  the
 police.  The  other  day,  when  the  hon,
 Minister  for  Education  felt  surprised
 at  Mr.  Chatterjee’s  lack  of  confidence
 in  the  High  Court  Judge,  I  was  re-
 minded  of  the  remark  made  by  ano-
 ther  High  Court  Judge,  I  mean  Justice
 Mulla,  about  our  police  force.  Now,  I
 ask:  Do  the  Government  attach  less
 importance  to  the  remark  of  that
 Judge  of  the  High  Court?  What  have
 they  done  to  improve  the  conditions?
 I  venture  to  say  that  things  have
 deteriorated  and  they  are  deteriorating
 everyday.

 Last  year,  there  was  a  poor  rickshaw
 puller  living  in  my  neighbourhood.  He
 quarreled  with  another  family  in  the
 neighbourhood  who  were  friends  of
 some  police  constable.  That  family
 complained  against  this  poor  man  and,
 the  police  registered  a  case  of  theft  in
 his  house.  A  lota  and  a  torn  dhoti  or
 something  else  were  discovered  in  the
 house  of  the  rickshaw  puller,  and  he
 was  arrested.  I  sent  one  of  my  men
 to  plead  before  the  kotwal  sahib  to  let
 him  free  and  to  take  legal  steps.
 That  poor  man  was  being  beaten  and
 maltreated.  I  may  say,  that  is  an
 everyday  occurrence.  The  police  offi-
 cer,  instead  of  explaining  that  it  was
 not  possible  for  him  to  do  that,
 threatened  to  pro:  te  my  man.
 Fortunately,  he  ran  back  to  me,
 Somehow  or  other  the  poor-rick-
 shaw  puller  was  challaned.  I  am  des-
 cribing  what  the  system  is,  A  bail  was
 arranged  and  the  police  started  getting
 hold  of  the  sureties  and  they  actually
 persuaded  the  sureties  to  withdraw
 with  the  result  that  the  poor  man  was
 again  about  to  be  locked  up.  With
 great  difficulty,  other  sureties  were
 found  and  later  on  he  was  acquifed.
 That  is  what  happens.  The  poor  rick-
 shaw  puller  had  to  sell  his  belongings
 and  it  was  with  great  difficulty  that  he
 was  able  to  secure  an  acquittal.

 Then,  last  week,  when  [  went  to  my
 place,  I  was  told  about  another  inci- dent.  A  dhobi  came  and  he  said:
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 पुलिस  ने  मारा  a  7

 asked:  क्यों  मारा  ?
 Then,  he  said  that  two  constables
 were  drinking  at  a  liquor  shop  and
 he  had  a  shop  there.  Somehow
 or  other,  it  is  just  possible  that
 he  said  something  which  annoyed
 them.  Fortunately  for  him—it  later
 on  turned  out  to  be  a  misfortune—one

 -of  the  sepoys  of  the  army  who  had
 just  come  to  Mathura  was  standirg
 ‘there  and  he  intervened  and  iold  the
 policemen  not  to  beat  this  poor  man
 without  any  reason.  The  policemen
 were  intoxicated  with  liquor  and
 power  and  so  they  turned  towards
 the  sepoy  and  beat  him.  He  was  all
 alone.  He  had  returned  from  Pakis-
 tan  and  he  was  not  in  a  mood  to
 take  all  this  lying  down.  So,  he  call-
 ed  his  other  companions  and  they
 thrashed  the  police  constables  and
 took  them  to  the  kotwali  where  the
 kotwal  apologised  to  the  army  per-
 sonnel  and  the  matter  was  hushed  up.
 The  Dhobi  is  still  afraid  that  the
 police  will  persecute  him  and  they
 may  do.

 I  ask:  What  is  the  poor  man  in  the
 circumstances  to  do?  What  protection
 is  being  assured  to  him?  These  «are
 matters  of  daily  occurrence.  Take,  for
 example,  the  crimes.  I  said  that  the
 people  are  living  in  terror.  In  my  own
 district  Etah,  a  chshier  who  was  carry-
 ing  over  a  lakh  of  rupees  belonging  to
 Lover  Brothers  was  killed  and  the
 money  taken  away  and  so  far  the  cul-
 prit  has  not  been  traced.  After  a  few
 days,  6  men  were  shot  down  by  8
 gang  of  dacoits.  Then,  I  read  in  the
 papers  that  two  of  the  constabies  were
 shot  down  and  their  riftes  taken  away.
 These  are  the  happenings  which  occur
 everyday.  The  common  man  is  either
 living  in  terror  of  the  criminals  or  of
 the  local  officials.  How  is  the  Govern-
 ment  to  profect  him.  When  Justicc
 Mulla  passed  that  remark,  we  were
 hoping  that  the  Government  wilf  enact
 certain  measures  which  will  give  ade-
 quate  protection  to  the  ordinary  man.
 Nothing  has  been  done  and  I  can  assure
 the  hon.  Minister  that  things  are  get-
 ting  from  bad  to  worse.  When  the  De-

 ‘fence  estimates:  were  under  discussion,
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 I  was  tempted  to  suggest  after  having
 heard  of  this  incident  in  which  a  dhobi
 was  beaten,  that  it  was  time  that  we
 sought  the  intervention,  just  as  we
 seek  the  protection  of  the  Armed  For-
 ces  in  dealing  with  civil  disturbances,
 of  the  Army  in  protecting  the  ordinary
 man.  The  civil  authorities  have  com-
 Pletely  failed  to  give  him  tne  much-
 needed  protection.  What  can  even  the
 best  of  judges  do?  After  all,  they  will
 have  to  decide  cases  on  the  ev’  tence
 which  is  brought  before  them  and  it  is
 not  possible  for  an  oidinary  man,  for
 a  poor  man,  to  get  all  the  evidence  und
 give  it  to  the  court  and  to  incur  all
 the  expenditure  on  defending  himself.
 The  Government  can  afford  to  have
 very  good  lawyers.  But  how  can  a
 poor  man,  who  wants  to  go  to  the
 court,  engage  a  good  lawyer?  Even  if
 he  sells  all  his  belongings,  he  will  not
 be  able  to  engage  a  good  lawyer.  This
 is  the  first  point  that  I  was  going  to
 make.  Much  has  been  said  about  the
 cost  of  litigation;  that  is  an  important
 point.  I  will  not  dilate  upon  it.

 I  will  now  come  to  the  elections
 straightway.  As  we  all  know,  elections
 are  costly.  A  candidate  who  has  not
 got  much  money  or  whose  Party  is
 not  very  rich  canont  afford  to  fight
 elections  properly.  I  suggest  that
 something  should  be  done  to  reduce
 the  cost  of  elections,  TI  understand
 that  the  Eelection  Commission  has
 also  made  certain  recommendations  on
 the  subject.

 Then  I  come  to  a  very  important

 matter,
 i.e,  the  sanctity  of  the  ballot

 box.  Under  the  conditions  in  which
 elections  have  been  held  during  the
 last  few  years,  I  venture  to  say  that
 the  sanctity  of  the  ballot  box  hes  not
 been  preserved,!  It  is  a  matter  of
 shame  that  some  of  the  candidates
 have  to  senq  some  one  to  sleep  in
 the  offices  where  the  ballot  boxes  are
 stored.  [There  have  been  quite  a
 number  of  allegations  about  the
 boxes  being  tempered  with;  I  think
 in  U.P.  some  one  gave  a  demonstra-
 tion  that  one  of  the  ballot  boxes  was
 tampered  with  by  removing  the
 bottom  without  opening  the  lock  and
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 breaking  the  seal.  This  is  the  type
 of  elections  that  we  are  going  to
 hold,  and  we  swear  by  democracy.  ]
 say  that  it  is  the  greatest  hypocrisy
 which is  being  enactéd  these  days

 Then  a  word  about  the  ballot
 papers  Ballot  papers  are,  it  is
 alleged,  tampereq  with.  What  is  the
 way  to  prevent  this?  My  suggestion
 js  that,  first  of  all,  the  ballot  papers
 should  be  printed  in  the  security
 press  ang  not  in  the  ordinary  press.
 The  secong  thing  is  that  a  proper
 account  or  a  sort  of  return  should  be
 prepared  by  the  Presiding  Officer  at
 every  polling  station  and  should  be
 given  to  the  polling  agent  of  every
 candidate  so  that  he  is  sure  as  to  how
 many  ballof  papers  were  brought  to
 the  polling  station,  how  many  votes
 were  cast  for  every  candidate  and
 what  is  the  balance  of  unuseq  ballot
 papers.

 ]  thank  you  very  much,  Sir.  I
 had  to  say  a  little  more  but  since
 the  time  is  limited,  I  conclude  here

 Shri  Khbadilkar  (Khed:)  fone  Min-
 istry  of  Law,  if  I  may  say  so,  re-
 presents  His  Majesty  of  Law  in  this
 House.  Though  i{  ig  supposeq  to
 discharge  many  functions  like  legal
 advice,  tegal  drafting,  law  reforms
 «nd  legal  profession,  unfortunately
 this  Majesty  has  been  crippleq  in
 practice  In  the  modern  world,
 Particulafly  in  the  modern  States,  the
 Ministry  of  Law  is  the  Ministry  of

 -Justice  and  it  is  considereq  as  the
 custod:  of  the  nm  man’s  rights
 and  privileges.}  Here  judges  are
 appointed  by  the  Home  Ministry  and
 the  tribunals  are  appointed  by  the
 administrative  Ministries  and  the
 Law  Ministry  has  no  control  over
 them.]  So,  in  stature,  at  the  present
 juncture  the  Law  Ministry  stands  as
 iu  body  doing  a  sort  of  an  advisory
 function  and  has  become  more  or
 less  an  advisory  and  a  _  drafting
 body,  Would  it  be  proper  at  this
 juncture  to  keep  this  stature  of  the
 Law  Ministry?  Who  occupies  the
 position  of  the  Law  Minister?  He
 is  an  eminent  judge,  a  successful
 lawyer  and  al)  that.  But  at  this

 .juncture,  in  my  opinion,  when  a
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 certain  uneasiness  {s  prevailing  all
 round,  it  is  not.  simply  a  successful
 lawyer  or  a  former  judge  who  will
 be  capable  of  understanding  the
 Present  dynamics—I  call  them  85
 social  dynamics—and  giving  a  ‘irec-
 tion  in  legislation  to  this  House  and
 and  in  implementation  to  the  judi-
 ciary,  The  so-called  establishment
 stands  today  on  the  present  legal
 system.  On  one  side  it  supports  the
 law  which  is  essentially  g  conserva-
 tive  thing  and  on  the  other  side  the
 dynamics  of  social  change  is  clearly
 visible,  There  is  a  big  widening  guif.
 As  a  former  Supreme  Court  Judge
 of  the  U.S.A,  observed  on  the  ques-
 tion  of  qualifications  of  a  judge,  the
 first  qualification  is  his  philosophy,  I
 expect  the  same  thing  from  the  Law
 Minister,  What  is  his  philosophy
 and  social  outlook  will  determine  the
 functions  that  he  discharges  and
 certain  attempts  that  he  makes  to
 bridge  this  widening  gulf;  otherwise,
 1  am  afraid  in  this  country  we  will
 be  faced  with  a  very  grave  situation.
 If  |  were  to  come  to  some  concrete
 things,  we  had  a  Law  Commission
 and  our  eminent  jurist  Mr.  Setalvad
 was  its  Chairman.  He  made  certain
 recommendations  regarding  the  ad-
 ministration  of  justice.  What  has
 happened  today?  There  is  delay  and
 there  is  also  ‘the  costliness  of  jus-
 tiee.  It  has  been  made  very  prohi-
 bitive;  it  has  become  a  luxurry  of
 the  rich.  We  say  that  he  is  a  suc-
 cessful  lawyer,  he  will  builg  a  for-
 tune  for  himself;  but  the  common  man
 finds  it  difficult  to  enter  the  portals
 of  any  court  unless  he  hag  means  and
 even  if  he  has  means,  there  is  the
 question  of  delay.  Delayed  justice  is
 denied  justice  and  I  would  ask  the
 Law  Minister  to  take  certain  steps
 immediately  to  rectify  the  present
 situation.  It  has  become  almost  a
 chronic  thing.  I  do  not  want  to
 quote.  Mr.  N.  C.  Chatterjee  quoted
 some  figures  from  Calcutta  High
 Court.  I  know  some  figures  from  the
 Bombay  High  Court.  He  will  have  to
 look  to  this  aspect  of  the  problem.

 Then  I  will  come  to  the  other  im-
 portant  ह...  {.c.,  the  administrative
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 tribunals.  In  this  country  at  various
 levels  tribunals  are  appointed  by  the
 administrative  Ministries—labour
 tribunal,  revenue  tribunal  and  what
 not.  It  is  a  jungle  of  tribunals  and
 really  this  Problem  is  before  the
 Government  for  a  very  long  time.  The
 Proliferation  of  administrative  adjudi-
 cation,  in  my  opinion,  has  completely
 undermined  the  faith  of  the  common
 man  in  justice.  The  hon.  Minister
 must  bear  this  in  mind.  In  other  coun-
 tries  certain  steps  have  been  taken.
 Even  a  most  conservative  country
 like  Britain  has  taken  certain  steps
 and  I  would  like  to  read  out  a  few
 things.  Before  the  Frank  Commis-
 sion’s  report  was  out,  on  thig  a  26-man
 committee  was  there;  I  am  quoting
 from  the  article  of  the  Hindustan
 Times,  very  eminently  written,  advo-
 cating  the  constitution  of  the  tribu-
 nals  and  the  setting  up  of  a  committee
 to  provide  for  procedures—because
 this  suggestion  has  been  made  by  the
 special  consultative  committee  set  up
 by  the  Home  Ministry,  A  very  gra-
 phic  description  has  been  given  in
 that  article  wherein  it  has  been  point-
 ed  out  that  this  committee  of  26
 eminent  lawyers  made  a  report  in
 which  it  hag  been  stated:

 “There  is  a  growing  feeling  that
 the  citizen  was  no  longer  having
 the  protection  of  an  objective
 law  from  the  capricious  exercise
 of  arbitrary  power  by  an  execu-
 tive  officer  enjoying  a  very  wide
 grant  of  discretionary  powers.”

 Unless  something  is  done  to  improve
 the  situation,  things  would  become
 very  difficult.  Another  eminent  Jaw-
 yer  has  written  a  monumental  book
 on  this  subject  called  The  New  Des-
 potism.  I  am  sure  the  hon.  Law
 Minister  knows  it  very  well.

 Shri  6.  S.  Pathak:  It  is  by  Lord
 Hewart.

 Shri  Khadilkar:  In  his  scathing
 criticism  he  has  said  ‘We  are  today
 talking  of  lawlessness.  But  what
 about  the  admini  trative  law!

 APRIL  ,  966  D.G.  1966-67  9040

 He  has  used  the  phrase  ‘administra-
 tive  lawlessness’.  Therefore,  I  would
 like  to  know  how  the  hon.  Minister  is
 going  to  meet  the  situation  in  the  pre-
 sent  circumstances.  I  am  afraid  the
 Government  is  evading  the  issue.
 Therefore,  I  would  humbly  plead  with
 him  that  the  time  has  come  when
 some  measures  must  be  taken.  It  is
 no  use  pleading  that  the  Morarji  Desai
 Commission  ig  going  to  examine  the
 administrative  system  or  the  adminis-
 trative  mechanism.  This  is  not  the
 fault  of  the  mechanism  but  it  arises
 out  of  the  functioning  of  the  adminis:
 trative  mechanism.  I  wish  that  the
 hon.  Minister  would  devise  some  sys-
 tem  of  administrative  tribunals  on  the
 basis  of  the  Oliver  Frank  Committee’s
 report;  this  report  has  been  accepted
 in  that  country  and  they  have  set  the
 things  right  there;  it  was  a  most
 conservative  country  which  had  al-
 ways  resisted  the  constitution  of
 administrative  tribunals,  but  they  have
 accepted  it  now.  In  the  new  set-up
 of  administration,  this  has  become  a
 necessity.  I  would  plead  with  the
 hon.  Minister  that  some  immediate
 steps  should  be  taken  to  restore
 at  least  some  faith  in  the  mind
 of  the  common  man  _  in_  justice.
 At  present,  firstly,  there  is  delay,
 secondly  the  cost  is  high,  and  thirdly,
 there  are  vagaries  in  the  administra-
 tive  courts,  and  the  common  man  is
 absolutely  at  sea  and  he  does  not
 know  where  to  go.  This  is  the  posi-
 tion  in  the  country,  and,  therefore,  I
 would  plead  with  him  that  he  should
 take  some  steps  and  justify  that  he
 has  come  here  not  because  he  is  an
 eminent  lawyer  or  because  he  has
 been  a  former  judge—there  has  been
 go  many  eminent  lawyers  in  this
 country—but  because  of  his  philoso-
 phy.  I  would  judge  him  by  the
 philosophy  with  which  he  is  imbued
 and  how  he  is  translating  it  in  his
 social  outlook  and  in  his  policies.
 That  is  very  important  at  this  junc-
 ture,  if  he  wants  to  save  this  country
 from  the  growing  unrest  which  is
 likely  to  result  in  a  type  of  a  chaos,
 if  I  may  forewarn  the  Government
 about  it.
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 The  department  of  legal  advice  is
 now  a  centralised  Department.  .  That
 being  so,  why  should  my  hon.  friend
 permit  every  administrative  Ministry
 to  set  up  a  legal  department  of  its
 own?  I  would  also  like  to  know  whe.
 ther  in  a  foreign  country  like  America
 where  we  have  several  deals,  we  have
 any  legal  department  at  all.  I  do  not
 know  whether  there  is  any;  to  my
 knowledge,  there  is  none.  It  is  not
 time  that  the  law  authorities,  or  His
 Majesty  of  Law  at  least  asserts  in  this
 field  and  centralises  the  thing  so  far
 as  the  litigation  part  and  the  drafting
 part  are  concerned  whether  in  India
 or  outside?  I  would  say  that  it  is  too
 late  already.  Therefore,  I  would  urge
 that  he  should  take  suitable  steps  and
 ask  the  administrative  Ministries,  if
 they  want  legal  advice,  to  approach
 his  Ministry;  he  can  delegate  some
 competent  person  from  his  Depart-
 ment  for  giving  advice  or  for  carrying
 on  litigation.  This  is  another  reform
 which  is  called  for.

 Now,  the  company  law  administra-
 tion  has  come  under  the  jurisdiction
 of  the  Law  Minister.  Of  course,  he
 has  taken  charge  of  it  only  very  re-
 cently  and  it  is  proper  that  it  is  under
 his  jurisdiction.  But  I  would  like  to
 know  in  how  many  cases  instituted
 by  the  Company  Law  Administration,
 the  Government  have  succeeded.
 ‘Where  some  steps  were  taken,  to  my
 Knowledge,  in  not  a  single  case  have
 they  succeeded.  Secondly  that  depart-
 ment  has  become  the  preserve  of  some
 people  coming  from  the  Income-tax
 Department,  so  far  as  I  know.  Why
 should  some  eminent  lawyers  not  be
 planted  there?

 A  sort  of  company  law  tribunal  has
 ween  set  up  but  its  powers  are  so
 limited  that  you  encourage  litigation
 thereby.  These  rich  people  when  they
 come  before  the  tribunal  have  a  first
 appeal  to  the  High  Court  and  then  a
 second  appeal  to  the  Supreme  Court.
 I  do  not  know  why  two  appeals  should
 be  kept.  Why  should  there  not  be
 only  one?  After  all,  an  ex-judge  is
 usually  appointed.  That  being  80,
 why  not  have  one  direct  appeal,  if
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 at  all  an  appeal  is  necessary  or  a
 review  is  necessary?  I  would  concede
 that  it  is  necessary,  but  let  there  be
 one  direct  appeal  to  the  Supreme
 Court,  and  let  the  powers  of  the  tri-
 bunal  be  widened  at  the  first  stage. This  is  one  suggestion  that  I  want  to
 make.

 One  hon.  Member  here  advocated
 an  immediate  change-over  to  Hindi  in
 regard  to  law.  I  think  he  had  not
 realised  the  implications  of  it.  All
 said  and  done,  the  unity  and  integrity of  our  country  has  all  the  time  depend. ed  on  the  one  legal  system  which  we
 have  had;  whatever  other  differences
 we  may  have  had,  the  legal  system
 has  been  one,  the  language  of  law  hus
 been  one,  and,  therefore,  today,  there
 is  a  sense  of  unity  in  this  country.
 At  this  juncture,  if  these  kinds  of
 suggestions  are  adopted,  and  steps  are
 taken,  under  some  pressures  from
 patriots  in  the  region,  or  because  there
 is  a  language  patriotism  and  there  is
 also  language  intolerance  in  this  coun-
 try,  then  I  am  afraid,  he  will  not  be
 serving  the  cause  of  unity,  but  he  will
 be  presiding  over  an  empire  or  king-
 dom  which  is  supposed  to  disinte-
 grate  or  liquidate  itself,  if  I  may  use
 the  phrase  borrowed  from  Churchill.
 Does  my  hon.  friend  want  to  do  that?
 If  he  does  not,  then  I  would  plead
 with  him  for  one  thing.  There  is  the
 Official  Language  (Legislative)  Com-
 mission  and  they  are  translating  laws
 and  evolving  legal  terminology.  If
 simultaneously,  experts  in  the  regional
 languages  are  also  not  associated  and
 simultaneously  the  translations  in  the
 regional  languages  are  not  also  under.
 taken,  I  am  afraid  there  would  be
 about  twelve  Penal  Codes  in  this
 country,  and  nothing  less  than  that
 number,  because  the  terminology  will
 not  be  the  same  in  the  different  Jan-
 guages.  Therefore,  I  would  plead  that
 simultaneously  with  the  translation  of
 the  laws  in  Hindi,  translations  in  the
 regional  languages  also  should  be
 undertaken  at  a  centralised  level,  be-
 cause  it  is  a  highly  technical  job.  The
 commission  is  there,  and  there  are
 some  good  experts  there  who  have
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 done  a  job.  But  I  would  submit  that
 it  should  not  be  a  sort  of  ad  hoc  com-
 mittee;  it  should  not  be  considered  as
 a  place  for  some  promotion  where
 some  ex-secretary  could  be  planted
 after  being  given  one  year's  extension.
 That  sort  of  body  will  not  discharge
 this  function  properly.

 Another  factor  that  I  would  like  to
 mention  in  this  regard  is  this.  Law  is
 being  taught  in  the  regional  languages
 already,  and  Gujarat  has  made  a
 beginning.  No  doubt,  they  can  teach
 jurisprudence  and  they  can  teach
 equity  and  the  first  principles  of  law.
 But  if  on  the  question  of  teaching
 law,  the  language  of  law  is  not  uni-
 formly  evolved,  whether  it  be  Hindi
 or  any  other  regional  language,  then
 I  am  afraid  that  we  shall  be  sowing
 the  seeds  of  disintegration;  unless  pro-
 per  remedial  measures  are  taken  and
 the  teaching  is  started  on  proper
 lines—I  do  agree  that  it  should  be
 started,  but  it  should  be  on  proper
 lines—and  according  to  some  well-
 defined  syllabus  and  some  clear  termi-
 nology  ultimately  determined  by  the
 Official  Language  (Legislative)  Com-
 mission,  things  would  become  very
 difficult.

 Shri  Himatsingka  (Gonda):  One
 particular  language  will  have  to  be
 adopted,  whatever  that  language  may
 be.

 Shri  Khadilkar:  The  Official
 Language  (Legislative)  Commission  at
 the  Centre  has  evolved  some  termi-
 nology.  Some  thought  should  be  given
 to  this  matter  that  the  people  will
 have  to  be  persuaded  to  accept  this
 terminology  as  far  as  possible.  Other-
 wise,  the  interpretation  would  lead
 the  different  High  Courts  and  the
 Supreme  Court  in  different  directions.

 As  I  said  in  the  beginning,  we  are  in
 a  crisis,  and  I  know  that  this  crisis  is
 something  which  the  hon.  Minister  of
 Law  alone  cannot  avoid;  for,  on  the
 one  side  there  is  the  dynamics  of
 social  change,  and  on  the  other,  there
 is  the  legal  system  supporting  the
 establishment;  there  is  a  wide  gulf  at
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 present  between  the  two.  Some  new
 orientation  has  to  be  given  to  the
 whole  Law  Ministry;  it  should  not  be
 there  merely  to  interpret  the  law  in
 just  a  legalistic  and  wordy  sense;  but
 some  new  life  has  to  be  given  to  it  so
 that  there  will  be  some  sense  of
 vibration  of  social  change  in  this
 country.

 att  यशपाल  सिह  (कराता)  :  हमारे
 माननीय  विधि  मंत्री  जी  भ्र पनी  देशभक्ति  से
 और  झपने  ऊंचे  यह  से  यह  जरूर  साबित
 करेंगे  कि  उन्होंने  गरीब  पब्लिक  के  लिए
 कुछ  किया  है।  मुझे  उनसे  बड़ी-बड़ी  झाशायें
 हैं  ।  लेकिन  कुछ  बहुत  जरूरी  मश्बरा  मैं
 उनको  देना  चाहता  हूं  ।  दो  चार  सुझाव
 ऐसे  हैं  जिन  का  यहां  पर  जिक्र  नहीं  किया
 गया  है  ।

 सबसे  पहली  बात  तो  यह  है  कि  यह
 जो  हमारे  कानून  हैं  वह  अंग्रेजों  के  जमाने  से
 चले  जाते  हैं,  जिनसे  गरीब  आदमी  का  कोई
 फायदा  नहीं  होता  है  ।  इस  से  सिर्फ  बड़े  बड़े
 आदमियों  का  फायदा  होता  है,  भ्र मीर  लोगों
 को  फायदा  पहुंचता  है  ।  किसी  भी  देश  के
 प्रकार  ऐसा  नहीं  होता  कि  कोई  मेरा  सर  फोड़
 दे  और  मैं  भ्रदालत  में  जाऊं  तो  मुझसे  कोर्ट
 फीस  मांगी  जाये  ।  हमारे  इलाहाबाद  हाई
 कोर्ट  की  हालत  बह  है  कि  मैं  लूटा  पिटा,
 कटा  जाता  हूं  हाई  कोर्ट  में  तो  मुझसे  कोर्ट  फीस
 मांगी  जाती  &  1  ऐसा  नहीं  होना  चाहिये  कि
 जो  आदमी  लुटा  पिटा  हो,  विक्टिमाइज्ड  हो,
 मजलूम  हो,  उस  से  फिर  कोर्ट  फीस  मांगी
 जागे  ।  यह  हमारे  इन्साफ  के  खिलाफ
 जायेगा  ।

 दूसरी  बात  यह  कि  मान  लीजिये  माननीय
 मुकर्जी  बहुत  बड़े  प्राप्ति  हैं,  मैं  छोटा  भ्रादमी
 हूं।  मेरा  चार  बीते  का  चेत  खड़ा  हुआ  है  ।
 उन  का  घोड़ा  उस  को  खा  जाता  है  1  में
 अदालत  में  जाता  हूं  कौर  माननीय  मुकर्जी
 पर  200  ०  जुर्माना  हो  जाता  है  तो  बह
 200  द ए  सरकार  में  चला  जाता  है  t  धोड़ा
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 उन  का  मोटा  होता  है,  खेत  मेरा  खराब
 होता  है,  मगर  उस  जुर्माने  से  मेरा  कोई  फायदा
 नहीं  होता  है  |  यह  चीजें  हैं  जिन  को  मैं
 समझता  हूं  कि  भाप  ठीक  करेंगे  ।  हमारे
 यहां  याज्ञवल्क्य  स्मृति  में  लिखा  हुआ  है  कि
 किसी  के  घर  में  मगर  डकैती  पड़  जाये  तो
 सरकार  को  चाहिये  कि  वह  उस  डकैती  का
 कम्पैन्सेशन  दे  ।  जब  मैं  सरकार  को  टैक्स  पे
 करता  हूँ  तब  हमारे  जान  माल  की  हिफाजत
 की  जिम्मेदार  सरकार  है।  लेकिन  यहां  उल्टा
 हिसाब  है  ।  डकैती  मेरे  घर  पर  पडी  धौर
 सबूत  देने  के  जिये  मुझ  से  कहा  जाता  है,
 बर्डन  साफ  बर्फ  मेरे  ऊपर  है।  जब  मैं  बाहर
 सबूत  ले  कर  जाता  हूं  तब  जिन  के  खिलाफ
 शहादत  दी  जाती  है,  जो  कि  डकैत  हैं,  पेशेवर
 हैं,  वह  मुझे  फिर  नुक्सान  पहुंचाते  हैं,  मेरे
 मवेशियों  को,  मेरे  खेत  को,  मेरी  जान  माल
 को  नुक्सान  पहुंचाते  हैं  -  इसका  इलाज
 होना  चाहिये  ।  जिस  के  घर  में  डकैती  पड़ी
 है  या  तो  उस  को  डकैत  से  ले  कर  माल  वापस
 किया  जाये,  या  सरकार  खुद  उसे  पे  करे
 क्योंकि  जिस  के  यहां  डकैती  पड़ी  है  उसने
 टैक्स  दिया  हुआ  है,  वह  टैक्स  पेश  है  ।
 उस  के  जान  माल  की  हिफाजत  की  जिम्मेदारी
 सरकार  के  ऊपर  है  t

 तीसरी  सबसे  जरूरी  बात  यह  है  कि
 किसी  हाई  कोर्ट  जज  को  लाफ्टर  रिटायरमेंट
 रिप्रप्वाइंटमेंट  नहीं  मिलना  चाहिये  ।  चूंकि
 रिटायरमेंट  के  बाद  सर्विसेज  दी  जाती  हैं
 इसलिये  करप्शन  होता  है  ।  करप्शन  इसलिये
 होता  है  कि  चूंकि  सर्विस  देने  वाली  सरकार
 है  इसलिये  वह  सरकार  की,  तरफ  ललचाई
 नजरों  से  देखते  हैं  भोर  चूंकि  सरकार  सर्विस
 देती  है  इसलिये  वह  सरकार  की  मर्जी  के
 खिलाफ  निर्णय  नहीं  कर  सकते  |  क्‍या  यह
 हमारे  लिये  शर्म  की  बात  महीं  है  कि  एक
 हाई  कोर्ट  के  जज  ने,  जिसको  हम  माई  लार्ड
 कहते  हैं,  जिसको  हम  जस्टिस  का  मालिक
 कहते  हैं,  ताज़ीमन  आफ  दि  कांस्टीट्यूशनल
 कहते  हैं,  अपने  हाई  स्कूल  सर्टिफिकेट  को
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 जा  कर  कटवाया,  उस  में  दो  साल  उसा  कम
 कराई  शौर  फिर  रिभ्रप्वाइंटमेंट  हासिल
 किया  ।  जैसी  ऊंची  कीति  हमारे  पाठक  जी
 की  है,  जैसा  उन  का  यश  है  उस  के  प्रसार
 मैं  समझता  हूं  कि  बहू  इस  में  फंडामेन्टल  चेंज
 कर  के  दिखायेंगे  |

 इस  के  साथ  ही  साथ  जो  एलेक्शन  का
 खर्च  राज  25,000  रू०  है,  उस  को  कम
 करना  पढ़ेगा.  |  25  हजार  रु०  का  मतलब
 यह  है  कि  हमारे  यहां  गरीब  झ्रादमी  बेस्ट
 तक  नहीं  पहुंच  सकेगा,  गरीब  आदमी  पालिया-
 कमेन्ट  में  नहीं  करा  सकेगा  ।  25  हजार  रु०  के
 स्टैंडर्ड  को  तोड़  कर  2  हजार  रु०  का  स्टार
 किया  जाये  उस  वक्त  प्राम  पब्लिक  के  लोग
 चुन  कर  आ  सकेंगे  ।  यह  25  हजार  रुपये
 का  स्टैंडर्ड  गलत  है  ।  भाष  देखिये  कि
 हमारे  यहां  एक  भ्रादमी  की  आमदनी  कया  है  ।
 हमारे  माननीय  गृह  मंत्री  ने  कहा  था  कि
 हमारे  यहां  28  करोड़  झ्रादमी  ऐसे  हैं  जिन
 की  रोजाना  प्रा मदनी  7  कराने  रोज  है  t
 वह  लोग  25  हजार  रु०.  कसे  प्रोवाइड
 कर  सकते  हैं।  इसलिये  इस  मामले  में
 बुनियादी  चेंज  होना  चाहिये  ।  हमारा
 कानून  यह  होना  चाहिये  कि  जिस  आदमी
 की  कारें  दोस्ती  हैं,  जिस  के  पैम्फ्लेट्स  बंटते
 हैं,  जिस  का  प्रेस  काम  करता  है,  उस  को  खड़े
 होने  का  मौका  न  दिया  जाये  i  उस  के
 बजाय  जनता  तय  करे  कि  कौन  देशभक्त
 आदमी  है  शौर  कोन  गरीब  आदमी  है  +
 एक  तरफ  भाप  कहते  हैं  कि  सब  को  ईक्यू
 राइट्स  हैं,  एक  तरफ  भाप  कहते  हैं  कि
 फेयर  फील्ड  ऐंड  नो  फेबर,  ईमेल  भ्रपार्धुनिटीज
 हैं,  लेकिन  क्‍या  यही  ईश्वर  भ्रपार्चुमिटी  है
 कि  जिस  कांस्टिटूएन्सी  से  मैं  भाया  हूं  वहां
 मैं  अपने  मोटर्स  को  पांच  कट्टे  सीमेंट  नहीं
 विधवा  सकता,  मैं  उन  के  लड़कों  को  मुलाजिमत
 नहीं  दिलवा  सकता  लेकिन  मेरे  मुखालिफ
 चूंकि  वह  रूलिंग  पार्टी  में  हैं,  वह  भ्रमणी  से
 अच्छी  परमिट  दिलवा  सकते  हैं,  एजेन्सीज
 दिलवा  सकते  हैं,  सबसे  दिलवा  सकते  हैं  t



 9०47  D.G.  1968-67

 [श्री  यशपाल  सिंह]
 किसी  देश  के  भ्रन्दर  अपोजिशन  के

 लोगों  के  लेक्चर  को  सी०  कराई  डी०  नोट
 नहीं  करती,  लेकिन  जब  मैं  लाखों  बोनस
 ले  कर  यहां  पाया  हूं,  हिन्दुस्तान  की  जनता
 का  कांफ़िडेंस  हासिल  कर  के  भाया  हूं,  यू०  पी  ०
 के  सब  से  बड़े  कांग्रेसी  को  हरा  कर  आया  हूं,
 जो  कांग्रेसी  52  जिलों  की  कांग्रेस  का  चेयरमैन

 है,  तब  मेरे  लेक्चर  को  सी०  झाई०  Bo  नोट
 करती  है  ।  मैं  जेलखाने  में  पैदा  हुआ,  मेरी
 जिन्दगी  कई  सालों  तक  जेल  में  कटी,  मैं
 फांसी  की  कोठरी  में  रहा,  5  अगस्त,  947
 को  पार्टीशन  से  अलग  हुआ  क्योंकि  बादशाह
 खान  के  साथ  में  धोखा  किया  गया  तब  मेरे
 लिया  को  सी०  कराई  डी०  नोट  करती  है,
 क्‍या  यह  मेरी  देशभक्ति  के  ऊपर  प्रक्षेप
 नहीं  है  V  मैं  डरता  नहीं  हूं,  मैं  प्रंग्रेजों  से  नहीं
 डरा  जिन  के  पास  गोलियां  थीं,  जिस  के
 पास  संगीनें  थीं,  उस  गवर्नमेंट  को  उखाड़
 कर  फेंक  दिया,  लेकिन  यह  इस  गवर्नमेंट  के
 ऊपर  बड़ा  भारी  कलंक  है  कि  नाक  उस  की
 कटती  है  और  शर्म  हमें  झालती  है  -  जब  श्राप
 अपने  कांस्टीट्यूशनल  के  लिये  वफादार  नहीं  हैं
 तब  किस  के  लिये  वफादारी  कर  सकेंगे  ।
 आज  मैं  पाठक  जी  से  पूछना  चाहता  हूं  कि
 आप  ने  हिन्दी  को  राष्ट्रभाषा  माना  है  लेकिन
 जब  शाप  झपते  कांस्टीट्यूशनल  के  साथ  इन्साफ
 नहीं  कर  सकते  तब  झाम  पब्लिक  के  साथ
 क्या  इन्साफ  करेंगे  |  मैं  पूछना  चाहता  हूं  कि
 कितने  जज  ऐसे  हैं  जिन्होंने  हिन्दी  में  भ्र पने
 फैसले  लिखे  हैं,  कितने  वकील  ऐसे  हैं  जिन्होंने
 हिन्दी  में  झपने  केस  प्लीड  किये  हैं  -  मैं  जानना
 चाहता  हूं  कि  कितने  फैसले  सुप्रीम  कोर्ट  के
 हिन्दी  में  लिखे  गये  ।

 इसी  तरह  से  भाप  भपने  एलेक्शन  के
 तरीके  को  देखिये।  गरीब  भादमी  वहां
 तक  नहीं  पहुंच  सकता  हूँ  ।  जो  आपके
 सरपंच  होते  हैं,  जिनको  धाप  न्यायाघीश
 कहते  हैं,  कहीं  भी  ऐसा  है  कि  वह  चुना  जाये,
 लेकिन  हमारे  यहां  वह  एलेक्शन  से  पाते
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 हैं।  जो  गांव  की  पंचायत  का  सरपंच  है  वह
 एलेक्शन  से  कराता  है।  लाजिम  है  कि  जिस  का
 वोट  ले  कर  वह  जायेगा  उस  के  साथ  जरूर
 रियायत  करेगा  ।  इसलिये  एक  न्यायाधीश
 को  एलेक्शन  से  नहीं  जाना  चाहिये  ।  न्यायाधीश
 को  काबिलियत  से  जाना  चाहिये,  कैरेक्टर
 से  भाना  चाहिये  और  उस  का  भ्रप्वाइंटमेन्ट
 होना  चाहिये  ।  राज  हमारे  यहां  20  हजार
 से  ज्यादा  सरपंच  ऐसे  बैठे  हुए  है  जो  न्याय  के
 मालिक  हैं,  जो  लोग  बाई  शोइंग  सैंड्स  यानी
 एलेक्शन  से  जाये  हैं  उन  सरपंचों  को  न्यायाधीश
 बनाया  गया  है  ।  यह  कानून  खत्म  होना
 चाहिये  ।

 इस  के  साथ  साथ  मैं  यह  भ्रमण  करूंगा  कि
 इस  देश  की  जिम्मेदारी  आप  की  है  ।  आाम्सें
 ऐक्ट  जो  है  वह  प्रंग्रेज  का  बनाया  हुआ  है  ।
 अंग्रेज  लोग  उन  को  आस  देते  थे  जो  उन  की
 खुशामद  करते  थे,  अंग्रेजों  के  तलवे  चाटते
 थे,  प्रंग्रेजों  की  एम्पायर  को  कायम  रखने
 के  लिये  कस्में  लेते  थे  io  राज  गरीब  आदमी
 को  लाइसेंस  नहीं  दिया  जाता  है।  जब  कोई
 आदमी  लाइसेंस  हासिल  करने  के  लिये

 जाता  हैं  तो  उस  से  पूछा  जाता  है  कि  कितनी
 मालगुजारी  देता  है,  कितना  इनकम  टैक्स
 देता  है.॥  एक  तरफ  आप  कहते  हैं  कि  यह
 सोशलिस्ट  स्टेट  है,  समाजवाद  की  रचना
 करने  हम  जा  रहे  हैं,  दूसरी  तरफ  जो  आदमी
 देश  की  रक्षा  करना  चाहता  है,  जिसकी  छाती
 चौड़ी  है,  जिस  का  गर्दन  लम्बा  है,  जिस  के  हाथों
 में  इतनी  शक्ति  है  कि  वह  शेर  को,
 खत्म  कर  सके  उस से  पूछते  हैं  वह  कितना
 टैक्स  देता  है  ।  झांसे  ऐक्ट  रिपील  होना
 चाहिये  ध्रौर  हर  बालिग  को  शभ्रघिकार
 होना  चाहिये  कि  वह  हथियार  डाल  कर
 चल  सके  ।  मैं  ने  यू०  पी०  भरसेम्बली  में
 अपने  हथियार  चीफ  मिनिस्टर  को  सौंप  दिया
 था  इसलिये  कि  यह  हथियार  डिस्पैरिटी
 क्रिया  करते  हैं  ।  यह  हथियार  हर
 बालिग  सच्चरित्र  को,  हर  एक  ईमान-
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 दार  पादरी  को,  हासिल  होने  चाहियें।
 हर  स्वस्थ  ग्रामीण  को  हथियार  रखने  का
 हक  जब  तक  हासिल  नहीं  होगा  तब  तक
 मैं  हथियार  नहीं  रखूंगा  |  मैं  बतौर  पालियामेंट
 के  मेम्बर  के  हथियार  रख  सकता  हूं,  लेकिन
 जो  चीज  गरीब  आदमी  तक  नहीं  पहुंच
 सकती  है,  मैं  उस  को  नहीं  रखूंगा  क्योंकि  यह
 डिस्पेरिटी  क्रिएट  करती  है  ।  पाठक  जी  से
 मुझे  उम्मीद  है  कि  वह  इस  ऐक्ट  में  भ्रामक  चूल
 परिवर्तन  करेंगे  ।  यह  जो  कानून  चल  रहा
 है  वह  खराब  हो  चुका  है,  मैं  समझता  हूं  कि
 माननीय  पाठक  जी  उस  को  सही  कर  के
 दिखलायेंगे  ।

 राज  भी  हम  देखते  हैं  कि  हाई  कोर्टों
 में  80  हजार  कैसे  पेन्सिल  पड़े  हुए  हैं  ।
 जहां  पर  80  हजार  केसेज  पेन्डिग  पड़े  हुए
 हैं  वहां  क्या  शाप  समझते  हैं  कि  लोगों  को
 इन्साफ  मिलेगा  ।  जस्टिस  डिलेड  इज  जस्टिस
 डिनाइड  ।  राज  जस्टिस  डिनाई  की  जा
 रही  है  1  शब  नया  एलेक्शन  आ  रहा  है
 लेकिन  चार,  साढ़े  चार  साल  से  जो  एलेक्शन
 पिटिशन  पड़ी  है  उन  का  फैसला  नहीं  हुमा
 हैं  ।  जिन  की  एलेक्शन  पिटिशन  का  फैसला
 कभी  तक  नहीं  हुआ  है  श्लोक  यह  कह  दिया
 जाये  कि  उन  को  गलत  तरीके  से  हटाया
 गया,  उन के  बारे  में  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि
 आइन्दा  जाने  वाली  पार्लियामेन्ट  में  उन  को
 साढ़े  चार  साल  तक  एम०  पी०  रहने  का
 हक  मिलना  चाहिये  t  जो  कुछ  हम्ना  साढ़े  चार
 साल  तक  वह  स्वामी  सरकार  की  है  लेकिन
 सफर  कौन  करता  है  ।  कैंडिडेट  ।  यह
 नहीं  होना  चाहिये  ।  नगर  मैं  श्री  पाठक  से
 इस  बात  की  भ्र पील  नहीं  कर  सकता  तो  फिर
 कौर  किस  से  कर  सकूंगा  |

 हमारे  यू०  पी०  के  52  जिलों  के  इन्दर
 हालत  यह  है  कि  डिस्ट्रिक्ट  बोर्ड  का  चैपमैन
 हेड  मास्टरों  का  मुआयना  करता  है  ।  हेड
 मास्टर  की  काबिलियत  क्‍या  है  ।  हेड  मास्टर
 प्रधानाचार्य  शास्त्री  पास  होता  है,  हेड
 मास्टर  ने  रेकार्ड  बीट  किया  होता  है,  हेड
 मास्टर  ने  गोल्ड  मेडल  लिया  होता  है,  लेकिन
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 उस  हेड  मास्टर  के  कैरेक्टर  रोल  को  कौन
 लिखता  है  ।  दर्जा  चार  पास  डिस्ट्रिक्ट  बोर्ड
 का  चेयरमैन  ।  जिला  परिषद्‌  का  भ्रध्यक्ष
 जो  कि  दर्जा  चार  पास  होता  है,  कौर  कहीं  कहीं
 तो  वहू  बिल्कुल  अनपढ़  होता  है,  वह  लिखता
 है  1  वहू  60  रु०.  महीने  का  मुंशी  रख  लेता  है
 धौर  उस  से  मु प्राय ता  करवाता  है  ।  जो  कुछ
 वह  लिख  देता  है  उस  पर  वह  दर्जा  चार  पास
 चेयरमैन  दस्तखत  कर  देता  है  t  हमारे  यहां
 मानव  धर्म  शास्त्र  में  लिखा  हुआ  है  कि  :

 “प्र पूज्या  यत्र  पूज्यन्ते  पूज्या नां  च  व्यतिक्रम:  |
 त्रिचि  तत्र  प्रवर्तित  दुर्भिक्ष  मरणं  भयम्‌  wv

 जहां  घोड़े  पर  गधा  सवारी  करता  है,  जहां
 पूज्य  का  पूजन  होता  है,  जहां  पर  एम०  To
 एल०  टी०  का  मुआयना  करने  के  लिये
 अनपढ़  भादमी  बैठा  हुआ  है  वहां  तीन  बुराइयां
 पैदा  होती  हैं  ।  दुर्भिक्ष  जाता  है,  मरण  जाता
 हैं  कौर  भय  पैदा  होता  है  ।  माननीय  पाठक
 जी  से  मुझे  उम्मीद  है  कि  यह  मेहरबानी
 कर  के  इस  में  परिवर्तन  कर  के  दिखलायेंगे
 क्योंकि  इस  के  ऊपर  सारे  देश  का  दारोमदार
 है  ।  किसी  एक  पार्टी  का  नहीं,  बल्कि  सारे
 देश  का  दारोमदार  है  ।  प्रंग्रेजों  के  वक्‍त  के
 कायदे  इतने  खराब  हो  चुके  हैं  कि  उन  कायदों
 में  गरीब  आदमी  फिट  इन  नहीं  करता
 मैं  समझता  हूं  कि  इस  हाउस  को  विश्वास
 दिलाने  के  लिये  इस  में  माननीय  पाठक  जी
 मामूल  चूल  परिवर्तन  करेंगे  कौर  गरीब
 आदमी  को  उस  का  हक  दिलायेंगे  ताकि
 गरीब  भादमी  भी  पार्लियामेन्ट  का  भेम्बर
 हो  कर  भा  सके  कौर  प्रसेम्बली  का  मेम्बर
 हो  कर  भा  सके  कौर  जो  हमारे  न्यायाधीश
 बोनस  से  चुने  जाते  हैं,  उन  को  करेक्टर  कौर
 काबिलियत  के  भ्राता  पर  तायनात  किया
 जाये  t

 Shri  Balakrishnan  (Koilpatti):  I
 thank  you  for  giving  me  an  opportu:
 nity  to  speak  on  the  Demands  of  the
 Law  Ministry.  I  am  not  gq  lawyer,
 and  if  at  all  I  venture  to  speak  on
 law,  I  speak  from  the  common  ma)’s
 point  of  view.  r
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 (Shri  Balakrishnan]
 Moreover,  the  patients  know  well

 the  effect  of  the  medicines  rather
 than  the  prescriber.  The  doctors  are
 only  prescribing  the  medicines  and
 asking  the  patients  about  the  effect  of
 the  medicines.  So  also,  the  common
 citizens  know  very  well  ubout  the
 effect  of  the  laws.

 First  of  all,  I  beg  to  submit  that  the
 law  of  justice  must  be  generous,
 cheaper  and  quicker;  otherwise,  it
 will  be  difficult  for  poor  people  to  get
 justice.  In  a  poor  country  like  ours,
 the  cast  of  justice  is  increasing  day
 by  day  like  the  cost  of  foodgrains,  So, thousands  of  families,  even  well-to-
 do  families,  in  our  country  are  ruined
 due  to  litigation.  So,  my  submission
 is  that  the  law  of  justice  must  be
 made  cheaper  and  quicker.

 Here,  with  your  permission,  |  want
 to  read  from  the  report  of  the  Law
 Commission  of  India:

 “Justice  should  be  cheap  and
 expeditious.  This  is  what  the
 common  man  wants.  Lord.  Ever-
 shed  has  observed—

 ‘Expedition  and  cost  to  the
 comraunity  and  the  litigant
 alike  are  factors  of  ever  present
 import’  (in  maintaining  the  res-
 pect  of  the  citizen  for  the  Taw).

 “Two  important  problems
 which,  therefore,  arise  for  consi-
 deration  are—(i)  costs,  and
 (ii)  delay.  Costs  of  litigation
 mainly  consist  of  (l)  court-fees,
 (2)  lawyer’s  fees,  and  (3)  expen-

 ses  incurred  in  calling  witnesses.
 The  question  of  court-fees  has
 been  exhaustively  dealt  with
 by  the  Law  Commission  in  the
 Fourteenth  Report.  The  main
 recommendation  in  that  Report
 ave  the  following: —

 (I)  It  is  one  of  the  primary
 duties  of  the  State  to  provide
 the  machinery  for  the  adminis- bee  tration  of  justice,  and  on  prin-
 ciple  it  is  not  proper  for  the
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 State  to  charge  fees  from  the
 suitors  in  courts.

 (2)  Even  if  court-foes  are
 charged,  the  revenue  derived
 from  them  should  not  exceed
 the  cost  of  the  administration
 of  civil  justice.

 (3)  The  making  of  a  profit
 by  the  State  from  the  adminis-
 tration  of  justice  is  not  justified.

 (4)  Steps  should  be  taken  to
 reduce  court-fees  so  that  the
 revenue  from  them  is  sufficient
 to  cover  the  cost  of  the  civil
 judicial  establishment.  Princi-
 ples  analogous  to  those  applied
 in  England  should  be  applied
 to  measure  the  cost  of  such
 establishment.  The  salaries  of
 judicial  officers  should  be  a
 charge  on  the  general  tax-
 payer.

 (5)  There  should  be  a  broad
 measure  of  equality  in  the
 scales  of  court-fees  all  over  the
 country.  There  should  also  be
 a  fixed  maximum  to  the  fee
 chargeable.

 (6).  The  rates  of  court-fees
 on  petitions  under  articles  32
 and  226  of  the  Constitution
 should  be  very  low,  if  not  no-
 minal.

 ्)  The  fees  which  are  now
 levied  at  various  stages,  such
 as  the  st:  to  be  affixed  on
 certifted  pests es  and  exhibits  and
 the  like,  should  be  abolished,

 (8)  When  a  case  is  disposed
 of  ex  parte  or  is  compromised
 before  the  actual  hearing,  half
 the  court-fee  should  be  re-
 funded  to  the  plaintiff.

 (9)  The  court-fee  payable
 in  an  appeal  should  be  half
 the  amount  levied  in  the  triat
 court.

 A  brief  reference  is  also  made  in
 the  Fourteenth  Report  to  lawyers®
 fee  in  the  following  terms:
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 ‘The  fees  paid  to  a  lawyer  so
 long  as  they  do  not  exceed  the
 amounts  prescribed  by  the  rules
 framed  by  the  several  High
 Courts  under  the  Legal  Practi-
 tioners  Act,  879  are  also  765
 coverable  from  the  opposite  party,
 if  a  certificate  is  filed  to  the
 effect  that  the  lawyer  has  actually
 received  the  fee  claimed.  No
 doubt  the  successfu}  litigant  does
 often  pay  higher  fees  to  his  law-

 ‘yer  that  he  gets  from  his  oppo-
 nent  on  taxation.  These  are
 hhowever  luxury  expenses  incur-
 red  by  him  for  his  convenience
 in  respect  of  which  he  is  not
 entitled  to  an  indemnity.  It
 may  be  that  if  the  scales  of
 lawyer’s  fees  have  for  legitimate
 Teasons  risen  in  particular  States,
 alterations  may  have  to  be  made
 in  the  percentages  prescribed  by
 the  High  Courts  under  the  rules’.

 I  hope  these  recommendations  will
 be  implemented  so  as  to  make  the
 law  of  justice  cheaper,  quicker  and
 practical  also.

 You  are  making  two  sets  of  laws,
 substantive  law  and  procedural  law.
 Substantive  law  determines  the
 rights  and  obligations  of  the  citizens,
 but  it  is  the  procedural  law  which
 enforces  the  rights  and  obligations.
 So,  the  effect  of  such  substantive  law
 depends  upon  the  effect  of  the  pro-
 cedural  law.  Unless  the  procedural
 law  is  quick  and  simple,  the  substan-
 tive  law  will  be  a  failure  and  it  will
 not  serve  the  purpose.  So,  the  pro-
 oedural  law  must  be  simple  and
 quick,

 Then,  regarding  the  law  of  social
 justice,  I  am  sorry  to  say  that  no
 social  law  is  being  implemented  in
 our  country.  I  sympathise  with  the
 Social  laws  because  almost  all  the
 social  laws  become  orphans.  Nobody
 eares  for  them,  neither  the  Govern-
 ment,  nor  the  public.

 Take  for  example  the  Prohibition
 Act,  the  Temple  Entry  Act,  the  Un-
 touchability  Oflences  Act.  Can  any-

 body  say  that  untouchability  does  not
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 exist  in  the  villages.  On  the  other
 hand,  there  is  untouchability  in  every
 village.  Even  then,  the  Act  is  not  im-
 plemented  in  the  villages.

 So  also  is  the  case  with  prohihi-
 tion.  There  is  the  Act  in  the  statute-
 book,  but  the  Act  is  not  properly  im-
 plemented.  Production  and  also  sale
 of  illicit  alcohol  are  going  on  every-
 where,  as  the  law  is  not  properly
 applied  and  implemented.  It  is  my
 request  that  the  social  laws  should
 be  properly  implemented.

 I  am  not  a  lawyer  as  I  have  already
 said,  but  I  think  there  is  room  for
 praviding  compensation  to  victims  in
 section  545  of  the  Cr.  P.C.  But.  un-
 fortunately,  the  victims  of  crimes,
 even  when  they  become  disabled  due
 to  serious  injuries  inflicted  by  the
 offenders,  receive  no  compensation,
 although  there  is  provision  for  it  in
 the  €r.  P.C.  So,  it  is  the  duty  of  the
 Government  to  see  that  compensa-
 tion  is  paid  to  the  victims  if  they  be-
 com:  disabled  due  to  injuries  inflic-
 ted  by  criminal  offenders.

 Compensation  should  be  given  not
 only  to  the  victims  of  criminal  offen-
 ces,  but  compensation  should  also  be
 given  for  damages  to  properties.  In
 the  food  agitation  in  Bengal,  the
 Punjebi  Suba  agitation  in  Punjab  and
 the  Hindi  agitation  in  Madras,  lots  of
 properties  were  damaged  and  many
 people  were  even  burnt  to  death.  In
 sueh  cases,  either  compensation  should
 be  paid  by  the  Government,  or  a
 punitive  fine  should  be  levied  and
 collected  and  given  for  the  loss  of
 property.
 4.58  brs.

 [Surr  SHam  Lat  54887  in  the  Chair)

 Then,  compensation  is  in  face  given
 in  some  cases,  for  example  in  motor
 accidents,  but  do  you  know  how  much
 compensation  is  given?  Poor  people
 are  given  poor  compensation,  and  the
 rich  people  are  given  rich  compensa-
 tion.  In  this  connection,  let  me  read
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 {Shri  Balakrishnan]
 a  few  sentences  from  the  Indian  Police
 Journal,  October,  1965:

 “With  a  view  to  ascertain  the
 practical  working  of  Section  545
 Cr.’  P.  C.,  the  Research  Centre  of
 the  Maharashtra  State  C.I.D.  was
 asked  to  undertake  a  sample
 survey  in  Poona  City  of  the
 offences  of  violence  reported  dur-
 ing  the  year  960-6l  and  to
 determine  in  how  many  cases  the
 compensation  had  been  ordered
 by  the  Courts.”
 I  am  reading  only  the  relevant  por-

 tion:
 “(l)  The  total  number  of  crimes

 of  violence  reported  during  the
 period  of  two  years  in  Poona
 City  was  510.  Out  of  them,  27
 cases  were  motor  accidents,  227
 were  serious  offences  under  I.P.C.
 such  as  murders,  grievous  hurts,
 robbery,  rape  etc.  and  the  re-
 maining  66  cases  were  offences
 of  minor  nature  under  the  various
 sections  of  I.P.C.

 “(2)  The  total  number  of  con-
 victed  cases  was  82  and  out  of
 them  in  97  cases  the  Courts  im-
 posed  only  fine  and  imprisonment.
 The  range  of  fine  was  between
 Rs.  5  to  750.  The  maximum  fine
 of  Rs.  750  had  been  imposed  on
 the  accused  in  a  motor  accident
 case.

 “The  pattern  of  imposition  of
 fine  showed  that  fines  upto  Rs.  25
 were  levied  in  32  cases,  from  26
 to  50  in  27  cases,  from  Rs.  5  to
 00  in  8  cases,  from  Rs.  0l  to
 200  in  0  cases,  from  20]  to  300  in
 5  cases,  from  Rs.  301  to  400  in  2
 cases,  from  40l  to  500  in  case
 and  from  Rs.  50l  to  000  in  2
 cases.

 The  number  of  cases  in  which
 the  criminal  courts  awarded  com-
 pensation  to  the  victims  or  to  the
 agrieved  parties  was  13,  Of  them
 three  cases  were  of  fatal  motor
 accidents  under  section  304-A
 IPC,  eight  cases  were  of  serious
 or  minor  accidents  under  section
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 279,  337,  338  IPC  and  only  two
 cases  were  of  grievous  hurt  under
 section  324  and  325  IPC.

 Of  the  eight  cases  of  motor
 accidents,  compensation  awarded
 to  the  victims  was  Rs.  0  in  one
 case,  Rs.  20  in  two  cases,  Rs.  25
 in  one  case......  “a

 What  I  am  saying  is  that  the  poor
 people  are  given  very  poor  compen-
 sation  in  motor  accidents.  The  trouble
 is  that  the  criminal  courts  which  try
 criminal  offences  could  not  award
 compensation.  The  party  or  the  vic-
 tim,  will  have  to  go  to  a  civil  court
 to  get  compensation.  I  plead  that  the
 criminal  courts  themselves  should  be
 made  to  give  compensation  also  and
 it  should  also  be  just  and  proper  and
 sufficient  compensation.
 45  hrs.

 Shri  Himatsingka;  Sir,  I  had  no
 mind  in  the  beginning  to  speak  on  the
 demands  of  this  ministry  but  in  view
 of  the  fact  that  the  company  law  ad-
 ministration  has  been  transferred  to
 this  ministry  from  the  finance  minis-
 try  and  the  fact  that  a  number  of
 powers  have  been  vested  in  the  com-
 pany  law  board,  I  decided  to  speak.
 The  tribunals  that  have  been  set  up
 under  the  new  amendments  have
 been  invested  with  many  powers
 which  were  held  by  court  previously
 and  it  is  incumbent  on  this  ministry
 to  take  proper  steps  so  that  the  cases
 are  disposed  of  quickly.  I  am  glad
 that  on  account  of  the  proper  working
 of  the  different  regional  registrars,  the
 working  of  companies  has  improved
 very  much.  Formerly,  companies  did
 not  hold  meetings  for  long  periods.
 That  is  not  so  now.  I  may  however
 point  out  that  a  large  number  of
 impediments  have  been  introduced  by
 the  recent  amendments;  the  powers  of
 the  directors  about  investment,  :end-
 ing  of  money,  to  other  companies  and
 sc  on  have  been  taken  away.  They
 were  useful  and  necessary  for  the  pur-
 pose  of  proper  utilisation  of  funds;
 when  they  are  not  required  by  one
 company,  end  they  can  be  properly
 utilised  by  another  company.  In  such



 9°57  ‘DG.  1966-67

 eases  the  company  law  authorities
 have  power  to  allow  relaxations  to
 give  them  permission  to  do  so.  In
 such  cases  sections  370  and  372  should
 be  definitely  applied  because  they should  not  be  allowed  to  stand  in  the
 way  of  proper  functioning  of  the  funds
 of  the  company.  If  there  is  no  man-
 ner  of  doubt  that  there  is  no  fraudu-
 lent  or  dishonest  intention,  permission
 sought  for  should  be  given  easily.
 If  section  370  has  already  been  made
 applicable  and  if  some  applications
 eome  for  allowing  them  some  latitude
 as  was  being  enjoyed  so  long,  that
 should  be  allowed.

 Anofher  section  that  has  come  into
 farce  is  the  use  of  voting  power  by
 the  piWic  trustee  in  respect  of  shares
 held  by  various  trusts.  Unless  the
 trustees  are  utilising  those  powers  in
 an  improper  manner  for  their  personal
 benefit,  I  feel  that  they  should  be
 allowed  to  gontinue  to  exercise  those
 powers  an Fike  public  trustee  should
 not  come  m  the  way;  he  should  not
 come  into  the  picture.  As  a  large
 number  of  powers  have  been  trans-
 ferred  to  the  tribunal,  proper  steps
 should  be  taken  so  that  cases  are  dis-
 posed  of  quickly.  People  from  Cal-
 eutta,  Bombay  and  Madras  and  other
 places  have  to  come  to  Delhi.  If  it  is
 possible  to  have  meetings  of  the  tri-
 bunal  at  the  different  regions  to  dis-
 pose  of  cases  of  those  regions,  that
 will  help  in  minimising  the  expenses
 ef  the  parties.  I  hope  the  hon.  Minister
 will  apply  his  mind  to  these  points  so
 that  the  company  law  department  will
 function  properly.

 Shri  G.  8.  Pathak:  Mr.  Chairman,
 permit  me  first  to  express  my  grati-
 tude  to  the  Members  of  this  House
 who  have  participated  in  this  debate.

 CHAITRA  n,  888  (SAKA)  20.6,  1966-67  9058
 ae  2 There  is  gtill  no  quorum.  The bell  is  being  rung  again—Yes.  Now there  is  quorum.  The  Hon.  Law Minister.

 Shri  G.  8.  Pathak:  Sir,  I  assure  the House  that  every  single  paint  raised
 by  the  Hon.  Members  has  been  noted
 by  me.  I  will  pay  due  consideration, as  I  must,  to  every  point.  If  I  cannot
 deal  with  all  the  points,  it  does  not
 mean  that  I  shall  not  consider  them.
 It  is  open  to  the  hon.  Members  to  dis-
 cuss  with  me  those  points  which  I
 have  not  dealt  with  in  my  speech.

 Now,  Sir,  something  hag  been  said
 by  the  hon.  Members  about  the  sub-
 jects  which  have  been  assigned  to  me
 as  a  Law  Minister.  On  that  I  am  not
 competent  to  speak.  That  is  the  Pre-
 sident’s  discretion,  that  is  the  Presi-
 dent’s  judgment,  All  that  I  can  tell
 this  House  is  that  whatever  subjects
 are  assigned  to  me,  or  may  be  assign-
 ed  to  me,  I  shall  deal  with  them  to
 the  best  of  my  ability  and  I  shal}
 always  inform  this  House  about  any
 matter  on  which  this  House  may  re-
 quire  any  information.

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  Is  it  a
 matter  of  President’s  discretion  or
 responsibility  of  the  Ministry.

 Shri  6.  8.  Pathak:  When  I  said  the
 President’s  discretion,  it  is  necessarily
 implied,  and  I  am  sure  all  the  Mem-
 bers  in  this  House  know  that  the  Pre-
 sident  acts  on  the  advice  of  the  Prime
 Minister,

 Shri  Hari  Vishnu
 said,  ‘discretion’.

 Shri  G.  &  Pathak:  When  I  said
 ‘discretion’  I  meant  the  discretion  of
 the  Prime  Minister  on  whose  advice
 the  President  acts;  the  discretion  there

 that  he  acts  on  the  advice  of

 Kamath:  You

 Ghri  Hari  Vishnu  Kamath  (Hosha:
 gabad):  Sir,  permit  me  to  raise

 @  point  of  order.  I  am  sure  you  will
 agree  that  when  the  hon.  Minister  of
 Law  is  making  his  maiden  speech
 here,  there  must  be  quorum.

 Mr,  Chairman:  The  bell  is  being
 rung.

 the  Prime  Minister.
 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  Council

 of  Ministers.
 Shri  G,  Pathak:  I  hope  my

 honourable  friend,  Shri  Kamath
 understands  what  I  have  conveyed,  or
 what  I  have  tried  to  convey.
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 Shri  Hart  Vishau  Kaimath:  More  or
 Yess.
 ‘Mr,  Chairman:  There  should  not

 be  a  running  commentary.
 Shri  G.  S.  Pathak:  Now,  Sir,  Mr.

 Trivedy  mentioned  that  some  thing
 must  be  done  about  the  lability  of  the
 Gtate  for  torts.  There  is  a  Bill  al-
 ready’  introduced  in  this  House  re-
 garding.  Government's  liability  in
 torts  and‘Wat  Bill  is  pending  and  this
 matter  will  come  up  before  this  House
 and  then.  this  subject  will  receive  due
 consideration.

 About  -spcyring  uniform  civil  law
 for  the  country,  we  must  remember
 that  it  is  qne  of  the  Directive  Prin-
 ciples  in  Part  IV.  It  is  the  obligation
 of  the  State-,  to  secure  a  uniform  Civil
 law.  But  we  .also  remember  that  in
 the  case  of  personal  laws,  sentiments
 tome  into  play.  and  we  have  to  res-
 pect  the  sentiments  of  the  citizens.
 Take,  for  example,  the  law  of  marri-
 age  among  the  Muslims.  It  is  tied  up
 with  the  religious  _gentiments,  with
 religious  customs  and  with  religious
 history,  and  it  is  no  use  introducing

 ,  laws  which  may  not  be  acceptable  to
 the  people  for  whom  the  laws  are
 made.

 क्
 >  «Bari  Somavane  (Pandharpur):  Was
 dtamot.the  same  for  Hindus  also?  Their
 castams.  and  traditions  were  the

 ABE.  ab
 Shri  G.  8.  Pathak:  We  hope....

 "Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  Muslim
 countries—some  of  them—have  done
 ft,  They  have  changed  the  law.

 vob
 Shri.G@,  S.  Pathak:  We  hope  that

 ‘the  tinte  will  come  when  the  com-
 manities  «toncerned  will  develop  pub-
 lic  opinion  and  ereate  a  public  opinion
 for  a  particular  legislation,  for  pro-
 gressive  legislation,  and  theh  the  State
 will  come  in  for  introducing  unifor-
 Mity  of  civil  law,  We  are  trying  to
 do  it,  We  are  making  every  endea-

 .vour  to, do  it.
 Shri-"ayT  Vishnu  Kamath:

 time,
 In  your

 94.
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 Shri  G.  S.  Pathak:  In  my  time  or
 somebody  else’s  thme—it  does  not
 matter.  There  cannot  be  any  doubt
 that  you  cannot  have  civil  laws
 which  you  have  to  enforce  against  the
 will  of  the  people:  so  far  as  the  civil
 laws  are  concerned,  the  people  must
 give  their  consensus  to  the  introduc-
 tion  of  new  laws.  Where  sentiments
 and  feelings  are  concerned,  we  must

 take  the  people  with  us,  We  must
 have  a  consensus  about  the  new  laws
 which  may  have  to  be  introduced.  It
 may  be  that  when...,

 Shri  K,  C.  Sharma:  Government
 must  create  an  opinion,  Government
 is  not  something  which  is  a  sleeping
 body.

 Shri  G.  S.  Pathak:  Government
 needs  the  help  of  eminent  people
 like  my  hon.  friend  Shri  K,  2,  Sharma
 and  one  would  be  interested  in
 knowing  what  contribution  my  hon.
 friend  has  made  towards  the  deve-
 lopment  of  public  opinion  in  this  res-
 pect.  I  don’t  want  to  say  anything
 further  in  regard  to  this,

 Shri  K,  C.  Sharma:
 my  best.

 Shri  G.  &  Pathak:  Take  the  Dowry
 Act.  Having  enacted  the  Dowry  Act,
 are  we  all  satisfied  that  the  Dowry
 Act  ts  being  followed?

 I  have  done

 An  hea.  Member:  Not  at  all.

 Shri  0.  8,  Pathak:  Are  we  all  satis-
 fied  that  the  Dowry  Act  is  being
 followed  in  the  letter  and  the  spirit
 by  the  citizens?  ‘That  is  an  fllustra-
 tration  of  laws  which  might  be  made
 when  the  people  are  not  prepared  to
 accept  the  laws  and  to  observe  them.
 Therefore,  I  appeal  to  the  people,  I
 appeal  to  han.  Members  of  this  House,
 hon.  Members  like  Shri  K.  C.  Sharma,
 to  create  an  adequate  public  opinion
 in  the  country  for  the  acceptance  of
 uniform  civil  laws  for  all  the  com-
 munities.  Government  will  make
 every  endeavour  in  that  direction,  but
 that  endeavour  can  sueceed  only  when
 the  people  are  willing  to  accept  the
 laws.  (Interruption).
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 Mr,  Chairman:  Order,  order.
 Bari  -G.  8,  Pathak:  Hon.  Members

 have  spoken  repeatedly  about  the  high
 cost  of  litigation  and  about  the  delays

 “in  the  administration  of  justice,  This
 Problem  is  a  very  old  problem.  It

 -4ras  engaged  the  attention  of  a  number
 ef  Commissions  and  on  one  such  Com.
 mission  I  had  the  honour  to  serve.  We
 made  a  number  of  recommendations
 and  we  also  enumerated  the  various
 methods  which  could  be  employed  for
 ‘the  purpose  of  removing  the  delays.
 But  you  cannot  find  a  solution  to  any

 roblem  if  you  lose  contact  with  the
 realities  of  the  situation,  ‘What  are
 the  realities  of  the  situation?  Delay
 is  caused  by  so  many  factors  which
 we  sometimes  ignore.  It  is  after  all
 the  people  who  fight  in  courts,  Our
 population  is  imcreasing  at  the  rate
 of  about  one  crore  a.  year,  if  I  am
 right.

 An  hon.  Member:
 twenty  lakhs.

 Shri  G,  8.  Pathak:  Yes;  one  crore
 and  20  lakhs  a  year;  I  accept  the
 correction.  Our  laws  are  becoming
 tore  and  more  complex;  and  they
 are  multiplying,  and  we  cannot  expect
 that  litigation  woulq  decrease  in
 these  circumstances.  Our  people  are
 becoming  more  and  more  conscious  of
 their  rights.  Therefore,  we  have  ४४2०६
 to  take  into  account  the  fact—it  may
 be  a  harsh  fact—that  there  are  cer-
 tain  causes  which  are  responsible  for
 the  increase  in  litigation.  Now,  I  agree

 ,  ‘that  increase  in  ‘the  number  of  judges
 4s  not  an  atlequate’  remedy,  en-
 ever  such  question  arises,  it  is  always
 said,  “increase  the  number  of  judges.”
 ‘We  have  got  to  look  into  this  miitter
 more  deeply  and  try  to  find  out  a
 solution,

 Shri  K.  0.  Sharma:  More  scienti-
 fically,

 Sbri  G.  5.  Pathak:  Yes;  more
 scientifically;  true.  We  have  to  try  to
 find  out  a  solution  which  may  give
 justice  to  fhe  common  ‘man,  because
 awe  are  all  agreed.that  courts,  the  law

 CHAITRA  wu,  888  (SAKA)

 One  crore  and

 ‘DG.  1966-67  9062

 and  even  this  Parliament  are  instru-
 Ments  for  securing  justice,  social  eco-
 nomic  and  political,  to  the  common
 man.  Therefore,  we  must  probe  into
 this  matter  more  deeply,  I  assure
 this  House  that  almost  every  day:  I
 am  considering  this  problem  and  I  am
 discussing  this  question  with  the
 leaders  of  the  legal  profession,  with
 ‘politicians  and  also  with  judges.  Shri

 C.  Chatterjee  has  suggested  an
 all  India  Commission.  There  have  been
 Commissions  established  a  number  of
 times,  Certain  suggestions  have  been
 made.  Some  of  them  have  been  im-
 plemented,  but  we  are  nowhere  near
 the  desired  end,  Therefore,  this  is  a
 matter  which  requires  careful  con-
 sideration  and  wide  discussion  in  the
 country;  it  requires  the  consensus  of
 the  people  who  will  implement  the
 recommendations.  It  requires  careful
 consideration  by  lawyers  and  judges.
 If  we  all  agree.that  the  proper  remedy
 is  not  an  ordinary  remedy  but  a  radi-
 cal  remedy,  that  may  have  to  be  adopt-
 ed,  This  is  not  the  time  for  me  to
 place  before  you  the  various  remedies
 which  are  available,  but  I  assure  this
 House  that  this  matter  is  receiving
 very  anxious  consideration  at  the
 hands  of  the  Government,  and  I  per-
 sonally  am  discussing  this  matter  with
 those  who  may  give  help  to  me
 léaders  of  the  Bar,  judges,  and  pub-
 li¢  men  in  the  country.  Therefore,
 this  evil—if  I  may  be  allowed  to
 deseribe  it  like  that—law’s  delays—is
 an  evil  which  must  be  remedied,  will
 have  to  be  remedied  at  some  time  or
 the  other,  and  I  hope  if  hon.  Members
 of  this  House  and  people  in  pubic  life
 assist  the  Government  with  their
 views  and  suggestions'on  this  matter
 —hbecause  all  that  we  have  been  doing
 so  far  is  to  say  that  there  are  lew's
 delays—their  views  and  suggestions
 will  be  most  welcome  and  we  shall
 pay,  that  is,  the  Government  shall
 pay  due  consideration  to  all  the  views
 and  suggestions  that  might  be  made
 by  the  hon.  Members  of  this  House
 and  by  the  public  at  large.

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  Are  you
 preparing  any  questionnaire  or  some-
 thing  like  that?
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 Shri  6,  8,  Pathak:  I  think  we  can
 discuss  it  later—
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 Mr,  Chairman:  Issue  a  question-
 naire.

 Shri  G.  S,  Pathak:  Questionnaire
 is  issued  by  Commissions,  but  we  will
 consider  this  matter.  I  am  discussing
 it  with  the  leaders  in  the  profession.
 I  need  not  mention  names,  but  I  assure
 this  House  that  this  is  a  matter  which
 is  receiving  due  consideration  at  the
 hands  of  the  Government,

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  When
 you  referred  to  a  probe  into  the
 matter,  I  thought  you  were  thinking
 of  an  enquiry  committee  or  an  enquiry
 eommission.

 Shri  G.  8,  Pathak:  We  have  not  yet
 decided  whether  we  are  going  to  have
 a  committee  or  not.  But  there  is  al-
 ready  the  Administrative  Reforms
 Commission,  of  which  my  hon,  friend
 is  a  member.

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  You
 were  also  a  member  of  it.  We  have
 lost  you  unfortunately;  unfortunately
 for  us,  but  fortunately  for  youl

 Shri  06,  S.  Pathak:  I  was  a  mem-
 ber.  My  hon.  friend  is  still  a  member
 and  he  can  also  make  some  contribu-
 tion  in  that  Commission,

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  Matters
 relating  to  the  judiciary  are  outside
 the  purview  of  that  Commission.

 Shri  G,  S.  Pathak:  The  adminis-
 trative  side  is  probably  part  of  it.
 Anyway,  I  would  not  trouble  this
 House  on  this  matter  in  detail  at  this
 etage.

 Then,  it  was  said  that  there  should
 be  some  change  in  the  election  laws.
 T  am  alive  to  the  hard  fact,  the  fact
 that  it  is  not  liked  by  anybody:  that
 there  are  still  some  election  petitions
 pending  when  we  are  nearing  the  next
 general  election,

 An  hon.  Member:  A  sad  commen-
 tary,  om

 APRIL  I,  966  Bills  Introduced  9064

 Shri  G.  5.  Pathak:  Government  has
 taken  a  decision,  and  a  Bill  is  under
 preparation  in  this  connection  and  one
 of  the  important  changes  which  the
 Government  wishes  to  introduce  is  to
 eliminate  the  tribunals,

 Mr.  Chairman:  He  may  stop  now
 and  continue  the  speech  on  Monday.

 5.29  hrs,
 COMMITTEE  ON  PRIVATE  MEM-
 BERS’  BILLS  AND  RESOLUTIONS

 EicHTy-TaHmp  Reporr
 Shri  Hem  Raj  (Kangra):

 move:
 I  beg  te

 “That  this  House  agrees  with
 the  Eighty-third  Report  of  the
 Committee  on  Private  Members’
 Bills  and  Resolutions  presented  to
 the  House  on  the  29th  March,
 1966.”
 Mr,  Chairman:  The  question  is:

 “That  this  House  agrees  with
 the  Eighty-third  Report  of  the
 Committee  on  Private  Members
 Billg  and  Resolutions  presented  te
 the  House  on  the  29th  March
 1966.”

 The  motion  was  adopted,

 15.29)  hrs.
 NATIONAL  RIFLE  TRAINING

 SCHEME  BILL*
 by  Shri  S.  C.  Samanta

 Shri  S.  0.  Samanta  (Tamluk):  I  beg
 to  move  for  leave  to  introduce  a  Bit
 to  provide  for  compulsory  training  im
 rifle-shooting  to  all  able-bodies  citi-
 zens  between  the  ages  of  twenty-  an@
 thirty  years.

 Mr.  Chairman:  The  question  is:
 “That  leave  be  granted  to  intro-

 duce  a  Bill  to  provide  for  com-
 pulsory  training  in  rifile-shooting
 to  all  able-bodied  citizens  between
 the  ages  of  twenty  and  thirty
 years.”

 The  motion  was  adopted.
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 Shri  s.  Cc  Samanta:  I  introduce  the
 BuL

 45.30  hrs.
 CONSTITUTION  (AMENDMENT)

 BILL*
 (Amendment  of  Article  239A)

 by  Shri  Naval  Prabhakar

 ह,  नवल  प्रभाकर  (दिल्ली-करोल  बाग):
 सभापति  महोदय,  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि
 भारत  के  संविधान  में  भागे  संशोधन  करने
 बाले  विधेयक  को  पेश  करने  की  मुझे  मनु-
 मति  दी  जाए  ny

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  कि  :
 “भारत  के  संविधान  में  भागे  संशोधन

 करने  वाले  विधेयक  को  पेश
 करने  की  प्रयुक्ति  दी  जाए”।

 The  motion  was  adopted,
 sit  tar  प्रभाकर  :  मैं  विधेयक  को

 बेश  करता  हूं  ।

 51.  brs.
 CONSTITUTION  (AMENDMENT)

 BILL—contd.
 (Omission  of  articles  152,  370,  ete.)

 by  Shri  Prakash  Vir  Shastri
 Mr,  Chairman:  Ag  regards  Shri

 Pakash  Vir  Shastri’s  Bill,  the  time  at
 eur  disposal  is  only  36  minutes.

 Some  hon.  Members:  The  time  may
 be  extended.

 झा  सिद्धेश्वर  प्रसाद  (नालंदा)  :  मैं
 प्रस्ताव  करता  हूं  कि  इस  के  सिए  समय  दो
 घंटे  का  बढ़ा  दिया  जाए  t

 st  erat रास  गुप्त  (पावर)  :  मैं
 इस  प्रस्ताव  का  प्रनुमोदत  करता  हूं  ।

 शौ  प्रकाझबोर  शास्त्री  (बिजनौर)  :
 इस  पर  समय  तो  बढ़ना  ही  चाहिये  क्योंकि
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 बहुत  से,  माननीय  सदस्य  बोलना  चाहते
 हैं।

 शी  इसा जोत  लाल  मलहोत्रा  (जम्मू  तथा
 काश्मीर)  :  पौने  छः  बजे  तक  बढ़ा  दिया
 जाए  ।

 थी  यशपाल  सिंह  (कराना)  :  जी
 हां,  पौने  छः:  बजे  तक  समय  बढ़ा  दिया
 जाए  t

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  कि  :
 इस  बिल  के  लिए  समय  पौने  छः

 बजे  तक  बढ़ा  दिया  जाए”  |

 Let  me  take  the  sense  of  the  House.

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath  (Hosh-
 angabad);  I  support  this  move.  But,
 I  would  only  request  that  sufficient
 time  be  allowed  for  me,  at  least  one
 minute,  so  that  I  can  move  the  Bill
 standing  in  my  name.

 Mr.  Chairman:  I  shall  allow  time
 till  5.45  hours.  Last  time  Shri
 Bhagwat  Jha  Azad  raised  a  point  of
 order  referring  to  para  2  of  what  Mr.
 Mukerjee  had  spoken.  In  this,  J  find
 that  there  is  no  point  of  order  since
 there  ig  nothing  objectionable  in  what
 he  had  stated  there.  Therefore,  Mr.
 Mukerjee  will  just  continue  his  speech,

 Shri  H.  N.  Mukrejee  (Calcutta  Cen-
 tral):  Mr.  Chairman,  Sir,  as  I  said
 last  time,  it  ig  a  pity  that  the  mover
 has  spoken  sharply  against  the  Tash-
 kent  Declaration  and  said  in  his  speech
 that  we  should  act  as  if  it  was  a  dead
 letter.  This  kind  of  a  thing  is  exactly
 playing  in  to  the  hands  of  those  either
 in  Pakistan  or  elsewhere  who  wish
 ill  by  our  country.  In  spite  of  some
 provocations  from  Pakistani  rulers,  we
 should  see  that  nothing  is  said  et  &
 time  in  responsible  circles  and  in  this
 House,  which  is  certainly  a  very  res-
 ponsible  forum,  which  goes  against
 the  Tashkent  spirit.  It  is  a  pity  that
 the  mover  has  spoken  about  the  Sadig
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 [Shri  H.  N.  Mukerjee]
 Government  in  a  manner  which,  I
 fear,  was  unworthy.  It  is  that  Gov-
 ernment  standing  at  the  head  of  the
 People  of  Kashmir  which  bore  the
 brunt-of  al]  the  trouble  last  year.

 As  far  as  strategic  area  was  -¢on-
 -eerned,  Shri  Prakash  Vir  Shastri
 chose  ‘to  forget  it;  at  least  this  House
 must  net  forget  it.  As  I  said  before,
 if  from  the  Government  of  Shri  Sadiq
 we  had  some  information  before  ‘this
 House  that  they  wanted,  in  conformity
 with  .the  wishes  of  the  people  of
 Kashmir,  to  have  abrogation  of  article
 ‘Sto  ‘I  ‘woula  have  ‘tundeérstood  the
 idda  gr  thé  need  for  doipg  away  with
 all  the  special  provisions  which  are
 there  in  the  Constitution  in  regard  to
 Kashmir.  I  could  have  also  under-
 stood  if  the  Sadiq  Government  had  re-
 ported  to  that  effect  that  it  fs  no
 longer  necessary  for  Jammu  and
 Kashmir  State  to  be  in  a  special  cate-
 gory  ag  a  constitutent  State  of  the
 Indian  Union,  ‘When  that  kid  of  a
 suggestion  has  not  come  from  the
 reliable  sources,  I  fear  that  such  a  step
 as  suggested  by  Shri  Shastri  would
 be  precipitous  and  also  rather  dange-
 Tous.

 As  I  said  last  time,  it  is  no  good
 our  country  merely  taking  certain
 theoretical,  attitude  about  certain
 things.  It  is  no  good  ‘pushing  away
 certain  facts  which  may  be  ‘unplea-
 sant  to  us,  but  as  long  as  thére  are
 facts,  we  cannot  push  them  away.
 That  is  why  I-have  ‘ventured  to  say,
 whd  I  ‘repeat  it  tosday,  that  in  regard
 to  Kashmir  We  do  say  that  there  is  a
 dispute  from  our  point  of  view
 peeaue  there  should  hot  be  any  dis-
 ‘pute.  But  we  cannot  get  either  Pakis-
 teh  or  the  rest  pf  the  world  agree  to
 our  view-point  that  there  is  no  dis-
 ptte.  As  far  as  our  stand  is  concern-
 ed,  there  is  no  dispute  (Interruptions).

 Mr,  Chairman:  Is  it  for  us  to  say
 that.

 Shri  छा.  N.  Mukerjee:  But,  the  world
 .€oes  not  agree;  Pakistan  does  hot
 ‘agtee..  We:  have  -to  deal  with  the  b

 APRIL  i,  4966

 had  made  thet  -magnidcent

 lad  9०68

 world  and  we  have  to  deal  with  Pak-
 istan;  some  of  us  may  not  like  the
 whole  idea.  Whether  we  like  it  or
 not,  the  fact  is  this.

 Then  again,  I  would  like  to  add
 that  there  is  a  big  chunk  of  Jammu
 and  Keshmir  whieh  is  actually  under
 the  occupation  of  Pakistan  over  which
 our  claim  is  unassailable  in  theory.
 But  that  is  opposed  by.  Pakistan
 There  is  now  this  silver  lining  in  the
 Cloud  ‘that  Iniila  and  ‘Pakistan  heave
 ‘greed  gt  Tashisent  and  that  we  would
 not  change  the  posture  of  things  by
 taking  recourse  to  militafy  ‘inéttods
 but  only  by  negotiations  amohg  ‘gur-
 selves,  It  would  be  by  bilateral  dis-
 ‘cussions  between  ourselves  ‘without
 intervention  of  busy  bodieg  like  the

 or  anybody  ele.  This  is  the  only
 ‘Avilised  way  of  doing  things—the
 only  way  also  which  is  consistent
 with  the  interests  of  our  country.

 Last  time,  I  had  also  referred  to
 certain  :rématks  of  the‘late  Shri
 Jawaharlal  Nehru  which  he  had  made
 in  the  Parliament  in  April,  956  on
 this  issue.  Surely  Shri  Bhagwat  Jha
 Azad  would  not  have  said.  that  since
 Shri  Jawaharlal  Nehru  had  taken  the
 oath  to  the  Constitution  it  was  com-
 pletely  out  of  order  for  him  to  suggest
 this.  But,  he  had  suggested  and  I  am
 quoting  his  words:

 “I  am  willing  to  accept  that  the
 question  of  the  part  of  Kashmir
 ‘which  under  you,  ke.  Pakistan,
 ‘srall  be  settled  by  demarcating
 the  border  6n  the  basis  of  the  pre-
 sent  cease-fire  line.  We  have  no
 desire  to  take  it  by  fighting.”

 This’  ig  the  fdea  that  he  had  put
 ‘forth,  Now  that  suggestion  failed.
 But,  my  point  js,  with  all  honour  to
 Shri  Jawaharlal  Néhru,  that  he’  had

 tried  even  in.  those  conditions  to  have
 a  settlemerit  on  an  honourable  basis
 if  only  ‘Paltistan  ‘would  see  fesson—
 now,  Shri  Jawaharlal]  Nehru,  in  956

 gesture,
 but  Pakistan  did  not  reciprocate—can’t FR



 9७69
 (Amdat.)

 we,  in  more  propitious  circumstances
 to-day,  in  view  of  the  Tashkent  agree-
 ment,  though  it  fs  under  ‘fire  from  cer-
 ‘tain  quarters,  particularly  from  Pak-
 istani  quarters  and  some  other  State
 which  patronises  Pakistan,  suggest
 ‘the  same  thing?  Generally  speaking,
 the  international  atmosphert- nay  im-
 proved  to  a  certain  extent  at  least  in
 80  far  as  Indo-Pakistan  relations  are
 woncerned.  Could  we  not  now  take
 the  initiative  again,  on  the  sugges-
 tion  put  forth  by  Shri  Jawaharlal
 Nehru  in  1956?  I  am  not  saying  that
 the  same  suggestion  is  to  be  made.
 But,  the  initiative  has  to  be  taken  by
 India.  There  comes  8  time  in  the
 affairs  of  men  whioh,  taken  at  the
 flood,  leads  on  to  fortune.  But  if  we
 omit  that  opportunity,  maybe  oppor-
 tunities  do  not  come  back  again.

 Let  us  not  stand  on  purely  legal
 ceremony.  Let  ७8  not  be  repeatedly
 stressing  our  abstract  position.  Let
 us  say,  if  a  setlement  with  honour  is
 envisaged,  we  are  ready  for  it.  Let
 us  go  further  and  say  that  all  neces-
 gary  initratives  in  this  regard  would
 be  adopted  by  us.  We  know  that
 Pakistan  recurringly  shows  an  adam-
 ant  attitude,  but  that  should  not
 deflects  us  from  the  path  which  duty
 and  self-interest  require  us  to  follow.

 I  conclude  by  saying  that  mere  rei-
 teration  of  our  position  on  Kashmir
 will  not  help.  Do  we  wish  only  to
 rub  Pakistan  the  wrong  way  and  also
 lose  in  the  bargain  the  sympathy  of
 the  world  by  our  abstract  posture?
 Let  us  not  accept  this.  Bill  because  it
 does  not  help  at  all,  but  hinders  the
 solution  of  the  problem  of  Kashinir,
 the  solution  of  the  problem  of  Indo-
 Pakistan  relations,  the  solution  of  the
 ‘problem  of  peace  in  our  part  of  the
 world.  Therefore,  for  legalistic
 reasons  only  because  we  all  wish  that
 Jammu  and  Kashmir  becomes  part  of
 India  in  the  samme  wey  &s  aay  other
 unit  of  the  Indian  Unien,  only  because
 of  that,  We  should  not  go  a  little  too

 ‘far,  forgetting  certain  facts  which  ere
 there:  Let  ug  not  do  anything  which

 ‘Avili  not  help,  but  will  hinder  the
 solutién  of  the  problems  which  face
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 our  two  countries  as  well  as  the  pro-
 blem  of  peace  in  our  part  of  the
 world.

 श्री  विश्वनाथ  पांडेय  (सलेमपुर)  :
 श्री  प्रकाश वीर  शास्त्री  न ेसंविधान  का  संशोधन
 करने  के  लिये  जो  विधेयक  प्रस्तुत  किया
 है  वह  किस  वातावरण  में  किया  भौर  किस
 परिस्थिति  में  किया  है,  उस  का  विस्तृत
 जिक्र  उन्होंने  is  मार्च  को  किया  था  ।
 उन्होंने  बड़ी  दृढ़ता  के  साथ  सदन  के  सामने
 प्रस्तुत  किया  कि  ताशकन्द  समझौते  के  बाद
 यह  झकझोर  भी  प्रावश्यक  हो  जाता  है  कि
 संविधान  के  इन्दर  जो  इस  प्रकार  की  विभिन्नता
 है  जम्मू  भौर  काश्मीर  तथा  दूसरे  प्रान्तों  में,
 उस  को  हटा  दिया  जाये  ।  संविधान  का
 जो  370  अनुच्छेद  है  उस  पर  उन्होंने  प्रतीक
 जोर  विया  है  |  लेकिन  जो  जो  भ्रनुच्छेद
 जम्मू  शौर  काश्मीर  के  सम्बन्ध  में  हैं  उन  के
 बारे  में  नहों  ने  कहा  है  कि  उन  को  हटा
 दिया  जाये  ।  मैं  प्र पने  विचारों  को  प्रनुल्छेद
 370  तक  ही  सीमित  रखूंगा  ।

 जब  हमारे  संविधान  निर्माताओं  ने
 अनुच्छेद  370  को  बनाया  जम्मू  कौर  काश्मीर
 के  सम्बन्ध  में  तब  नहों  ने  उस  के  लिये
 अस्थायी  झयवा  टेम्पोरेरी  शब्द  का  प्रयोग
 किया  ।  बह  इस  बात  को  महसूस  करते  थे
 किं  जब  समय  भागे सा  तब  इस  को  हटा
 दिया  जायेगा  |  इस  सदन  में  भी  भौर  णजम्म्‌
 और  काश्मीर  में  भी  कई  बार  यह  कहा
 जा  चुका  है,  और  ऐसा  है  भी,  कि  अम्मू
 शौर  काश्मीर  भारत  का  एक  विभाज्य
 गहे,  शौर  जिस  तरीके  से  कौर  श्रान्त
 भारत  के  हैं  उसी  तरीके  से  जम्मू  बौर  कश्मीर
 भी  है  1  इसी  कारण  से  जब  पाकिस्तान  ने
 काश्मीर  बर  हमला  किया  तौ  सारे  देश  के
 मरे  नारियों  ले  बन  से,  थल  से,  ौर  जम  से
 उस  का  मुकाबला  किया  धौर  काश्मीर  के
 लोगों  ने  भी  मुकाबला  किया  ।  इसे  देखते
 ऋण  यह  भाश्चयें  की  बात  है  कि  क्यों  इस
 तरीके  कौ  विभिन्नता  कब  भी  जम्मू  भौर
 काश्मीर  के  सम्बन्ध  में  है  जम्मू  कौर
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 [श्री  विश्वनाथ  पांडेय]
 काश्मीर,  के  विकास  की,  उस  की  रक्षा  की
 दौर  उद्योगों  की,  हर  एक  चीज  की  जिम्मे-
 दारी  केन्द्रीय  सरकार  के  ऊपर  उसी  प्रकार  है
 जिस  प्रकार  शौर  प्रान्तों  के  सम्बन्ध  में  है  ।
 इसलिये  कब  यह  समय  झा  गया  है  कि  इस
 अनुच्छेद  को  हटा  दिया  जाये  ौर  जिस
 तरीके  से  ौर  प्रान्तों  के साथ  है  उसी  प्रकार
 कानूनी  दृष्टिकोण  से  काश्मीर  को  भी  भारत
 का  प्रेम  बना  लिया  जाये  ।  क्‍योंकि  झगर
 ऐसा  नहीं  किया  जायेगा  तो  उस  के  सम्बन्ध
 में  विदेशों  में,  पाकिस्तान  में  ौर  चाइना
 के  प्रकार  तरह  तरह  की  बातें  उठेंगी  भौर
 उठ  भी  रही  हैं।  जब  यह  हो  जायेगा  तो  जो
 काश्मीर  का  रंग  पाकिस्तान  के  अन्तर्गत
 है  कौर  जिस  रंग  को  पाकिस्तान  ने  चाइना
 के  साथ  समझौता  कर  के  उसे  दे  दिया
 है,  उस  का  मसला  भी  हल  हो  जायेगा  ।

 केन्द्रीय  सरकार  काश्मीर  के  सम्बन्ध
 भी  सारी  जिम्मेदारी  झपने  ऊपर  ले

 के  जैसे  कि  वह  कौर  प्रान्तों  के  सम्बन्ध
 में  लिये  हुए  हैं  ।

 मैं  स  विधेयक  का  समर्थन  करता
 हूं.  भोर  मंत्री  महोदय  से  झाप्रह  करता
 हूं  कि  थे  इसे  स्वीकार  कर  लें  v  लेकिन
 साथ  ही  साथ  यह  कहना  चाहता  हूं
 कि  मैंने  जो  संशोधन  पेश  किया  है
 बहू  इसलिये  किया  है  कि  इस  पर  मत  गणना
 भी  ले  लिया  जाये  ।  भ्रमर  मत  गणना  ले  ली
 जाये  तो  मैं  समझता  हूं  कि  इस  सदन  में  ही
 महीं,  सदन  के  बाहर  भी  जो  लोग  हैं  वह
 एक  मत  से  इस  का  समर्थन  करेंगे  कि  जल्दी
 &  जल्‍दी  जो  भ्र समानता  इस  अनुच्छेद  370
 के  प्रन्त्गंत  है  बहू  समाप्त  कर  दी  जाये  t

 इन  शब्दों  के  साथ  श्री  प्रकाशवीर
 शास्त्री  का  जो  विधेयक  है  मैं  उस  का  समर्थन
 करता  हूं  t
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 श्री  सरसा  सिंह  समझौता  (भा नन्द)  :
 सभापति  जी,  श्री  प्रकाश वीर  शास्त्री  ने
 प्रथम  बार  भी  हस  विधेयक  को  ला  कर
 काश्मीर  और  सम्पूर्ण  भारत  की  जनता
 की  अच्छी  सेवा  की  थी  ।  दूसरी  बार  फ़िर  यह
 विधेयक  ला  कर  काश्मीर  की  प्रजा  शौर
 भारत  की  जनता  को  नजदीक  लाने  के  लिये
 जो  फोशिश  उन्होंने  की  है,  उस  के  लिये  मैं
 उल  को  बधाई  देता  हूं  ।

 हम  ने  देखा  है  कि  जो  काश्मीर
 के  सद्  रियासत  थे  वह  शराब  गजनेर  &
 गये  हैं,  जो  वहां  के  प्राइम  मिनिस्टर  थे
 वह  चीफ  मिनिस्टर  हो  गये  हैं,  लेकिन
 फिर  भो  काश्मीर  का  जो  झंडा  ह  वह
 हमारे  भारत  के  राष्ट्रीय  झंडे  से  झलक
 हदी  है

 एक  माननीय  सदस्य  :  दोनों  हैं  |

 शी  नरेन्द्र  सिह  महोबा  :  भाज  वहां
 पर  काश्मीर  का  भी  झंडा  है  श्लोक  भारतीय
 झंडा  भी  उड़  रहा  है  v

 एक  माननीय  सदस्य  :  भारतीय  वंश
 ऊंचा  है  ।

 श्री  छह  सिह  महिला  :  फिर  सौ
 काश्मीर  का  अलग  झंडा  तो  हे  ही  -  जब
 तक  वह  झंडा  वहां  रहेगा  हम  नहीं  मान
 सकेंगे  कि  काश्मीर  झोर  भारत  की  भूसी
 एक  में  मिल  गई  हैं  ।

 मुझे  ताज्जब  होता  हैं  कि  राज
 कोई  भी  जायदाद  चाहे  बंगाल  में  हो,
 चाहे  महाराष्ट्र  में  हो,  चाहे  बम्बई  में
 हो  उसे  तो  हम  वहां  जा  कर  खरीद
 सकते  हैं,  लेकिन  काश्मीर  कोई  भी
 जमीन  हम  लोग  नहीं  ले  सकते  ।  यह
 बड़ी  बेहूदा  बात  है,  भले  ही  काश्मीर
 का  मिलन  हमारे  साथ  हासिल  हुमा  हो,
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 लेकिन  हम  वहां  कोई  जमीन  नहीं  खरीद
 सकते  ।

 भाप  यह  भी  खयाल  कीजिये  कि
 राज  काश्मीर  में  जो  उद्योग  बढ़  नहीं
 रहे  हैं  उस  के  पीछे  यह  कारण  है  कि
 हमारा  जो  व्यापारी  वर्गों  है  वह  वहां
 जा  कर  बस  नहीं  सकता  है,  वहां  व्यापार
 महीं  खोल  सकता  है  t  काश्मीर  की
 जनता  काफी  पीछे  रही  है  इस  मामले
 में  लेकिन  मैं  यह  भी  मानता  हूं  कि
 हमारे  व्यापारी  लोग  काफी  शंका  रखते
 हैं  इस  सम्बन्ध  में  श्लोक  झपने  उद्योग
 यहां  नहीं  खोलना  चाहते  t  विदेशी  लोग
 भी  यह  कहते  रहे  हैं  कि  हम  ने  पहली
 बार  सुना  इस  बात  को  कि  काश्मीर
 “तनेगोशिएबल”  नहीं  है  t  कभी  तक
 काश्मीर  नेगोशिएटर  था  लेकिन  हमारे
 श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  ने  कहा  कि
 काश्मीर  हज  नाट  नैगोशिएबिल  ।  हस  से
 उन  लोगों  में  परिवर्तन  पाया  है  हम
 बेईमान  स्थिति  में  परिवर्तन  करना  चाहते
 हैं  भोर  काश्मीर  को  भारत  में  पूरी
 तरह  से  मिलाना  चाहते  हैं  यह  विधेयक
 हम  को  यह  मौका  भी  देता  है|  हम
 से  इस  सदन  में  सुना  है  कि  काश्मीर
 के  जितने  सी  सदस्य  हैं  यहां  पर  वे  भो
 सम्पूर्ण  रूप  से  भारत  के  साथ  हो  जायें  t
 इसलिये  मैं  मंत्री  महोदय  से  प्रार्थना  करना
 चाहता  हूं  कि  भ्रम  किसी  प्रकार  का  भेद
 न  रक्खा  जाये  v  झा टिकल  370  वगैरह
 को  हटा  कर  काश्मीर  का  मेल  पूर्ण  रूप
 से  भारत  के  साथ  कर  देना  चाहिये
 जिस  से  विदेशों  में  इस  को  ले  कर
 शंका  न  रहे  कौर  भारत  में  भी  कोई
 शंका  न  रहे  ।  मैं  इस  अवसर  पर  कहता
 चाहता  हूं  कि  प्यार  सरदार  पटेल  राज
 होते  तो  इस  प्रकार  की  परिस्थिति  न
 होती  ।  हम  जानते  हैं  कि  हमारे  जो
 होम  मिनिस्टर  साहब  हैं,  पहले  भी  उन्हों-
 मे  कहा  है  कि  यह  बात  सोची  जाती
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 है  ।  हम  मानते  हैं  कि  जो  शंका  राज
 खड़ी  हुई  है  भोर  विदेशों  में  जो  चर्चा
 होती  है  उसको  खत्म  करने  के  लिये
 हम  श्री  प्रकाश वीर  शास्त्री  के  विधेयक
 को  स्वीकार  करें  ।  मैं  बड़ी  नम्रता  से
 गृह  मंत्री  महोदय  से  कहना  चाहता  हूं
 कि  जब  काश्मीर  के  लोग  भी  यह  चाहते
 हैं,  भारतवर्ष  के  लोग  भी  यह  चाहते
 हैं  तो  मेरी  समझ  में  नहीं  भाता  कि
 होम  मिनिस्टर  साहब  इसे  क्‍यों  नहीं
 स्वीकार  करते  हैं  1  मैं  चाहता  हूं  कि
 इस  विधायक  को  स्वीकार  कर  के  हमारी
 जनता  की  जो  इच्छा  है  उस  को  वह
 पूरा  करें  ।

 मैं  शास्त्री  जी  को  भी  इस  के  लिये
 धन्यवाद  देता  हूं  ।

 श्री  सेनानी  (जम्मू  तथा  काश्मीर)  :
 इस  दफा  370  को  हटाने  के  बारे  में
 दूसरी  दफा  मोशन  भाया  है  पहला
 दफा  भी  मैं  ने  इस  दफा  370  को  म
 हटाने  की  वजह  जाननी  चाही  थी  ।
 बजाय  इस  के  कि  मैं  कुछ  कहूं  कि  इस
 में  कया  जवाजियत  है,  मैं  गवर्नमेंट  से
 पूछना  चाहता  हूं  कि  इस  में  क्‍या  जबा-
 नियत  है  कि  जब  एक  तरफ  बड़े  जोर
 से  बड़े  बड़े  ऐवानों  में,  हर  जगह  यह
 कहा  जाता  है  कि  काश्मीर  हिन्दुस्तान
 का  एक  हिस्सा है  तब  दूसरी  तरफ  इस
 दफा  को  झपने  भाईन  में  रखने  के  लिए
 हुकूमत  बज़िद  है  |  ऐसा  क्‍यों  है,  मैं
 राज  तक  इसे  समझ  नहीं  पाया  !  प्रखर
 दफा  370  प्लोर  उस  के  साथ  जो  दूसरी
 बफार्यें  हैं  उन्हें  पढ़ा  जाये  तो  उस  से
 साफ़  जाहिर  हो  जाता  है  कि  दह  सत्तरह
 पझ्रट्ठारह  सालों  में  जो  लोग  इस  सरहदी
 रियासत  में  खिलाफ  मामूल  हालात  में
 रहते  हैं  भोर  हिन्दुस्तान  के  साथ
 रहने  का  दम  भरते  बाने  हैं  हम
 उन  को  राज  तक  धोखा  देते  रहे  हैं  1
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 हम  उन  को  राज  तक  धोखा  देते  रहे  झौर भाइन्का  बाद  पता  नहीं  क्‍यों  ओर  किस  तरह  यह  चीज़ें
 उन  को  धोवत  देना  चाहते  हैं  a एक  तरफ  से.  चलीं  कि  पीपुल्स  ऐक् सेशन  जो  था,  ऐक् सेशन
 झा वाज  जाती  है  कि  भझाज  भी  ने  निगोशिएक्लि..  पीपुल  दु  पीपुल  वह  लीडर  टु  लीडर  हो  गया
 हैं,  राज  भी  इस  पर  सुलह  हो  सकती  है  ।
 दूसरी  तरफ  भ्रमर  वहां  कोई  यह  क  हे  कि  इस
 के  मुताल्लिक  फैसला  करो  तो  उन  को  जेल  की
 कोठरियों  मे  डाला  जाता  है  -  मगर  सकनेमेंट
 साफ  इंडिया  को  यह  करेक्शन  रखने  का  हक  है
 तो  फिर  हक  दीजिए  मिजो.  और  नागालैंड
 की  तरह  काश्मीर  वालों  का  कि  वह  भी  लड़ाई
 पर  उतरें  ।  क्योंकि  मुल्क  का  यह  माहोल
 बन  चुका  है।  मैं  ने  पिछले  साल  भी  बजट
 सेशन  में  बोलते  हुए  यह  कहा  था  कौर  उस  वक्‍त
 साफ  लफ्जों  में  कहा  था  कि  वह  लावा  जो
 काश्मीर  में  उमड़ा  है  कल  जब  फटेगा  तो
 बाप  से  संभाला  नहीं  जायेगा  |  उस  का  छोडा  सा
 नमूना  सितम्बर  में  ड्राप  ने  देखा  i  वह  लावा
 यहां  खत्म  नहीं  हुआ  ।  वह  लाया  कभी  वहां
 मौजूद  है  ।  भोर  उस  लावा  को  रखने  को
 जिम्मेदारी  इस  सरकार  पर  है  ।  मैं  370
 की  ज्यादा  तफ्सील  में  न  जाते  हुए  सिर्फ  चन्द
 'वाक़यात  की  याद  दिलाना  चाहता  हूं  -  947
 में  ज़ब  पाकिस्तान  ने  तकसीम  के  बाद  फौजी
 तोर  पर  हमला  किया,  उस  हमले  में  हमलावर
 नायें  बढ़े  इस्लामी  नारे  लगते  हुए,  कुरान  हाय  में
 लिए  हुए,  भल्ला हो भक बर  के  नारे  लगाते  हुए
 ओर  बराये  रास्त  मुसलमानों  को  एप्रोच  करते
 हुए  कि  हम  भी  मुसलमान  हैं,  मुसलमानो,
 तुम्र  हमारा  साथ  दो  ।  लेकिन  जम्मू  काश्मीर  के
 मुसलमानों  ने  उन  का  साथ  नहीं  दिया.  बल्कि
 उस  वक्‍त  यह  फैसला  किग्रा  कि  हम  हिन्दुस्तान
 के  साथ  रहेंगे  1  इस  वास्ते  जनाब  झाला  कि  हमारा
 हमारा  एक  नजरिया  था।  हमने  एक  उसूल-  के
 लिए  रंगे  आजादी  लड़ी  भी  ।  हम  ने  बापू  से
 कुछ  खोज  सीखी  थी  जो  कि  हम  समझते  थे
 कि  सिंह  हिन्दुस्तान  में  फ्लू  सकती  है पाकिस्तान
 में. जा  कर  नहीं  पनप  सकती  ।  हम  ने,  जम्मू
 क्सस्सीर  के  रहने  बाल् में  ने  देश  के  दूसरे  रस्सी
 में  रहने  बाले  लोगों  क ेसाथ  इलहाक  किया  |,
 उस  की  तरफ  हाथ  बताया  था  1  लेकिन  उस  के

 झोर  सिफ  यह  बातें  कही  गयीं,  वह  बातें  लगती
 गई  वह  बातें  सोची  गईं,  जो  लीडर्स  ने  आकर
 लीडर  से  कहीं  |  वहां  के  लोग  क्‍या  कहते  रहे,
 वह  क्‍या  चाहते  रहे,  उस  के  मुताल्लिक़  बहुत
 कस  तय  [न  रहा  मगर  यह  लीडर्स  टु  लीडर्स  बात
 न  होती किसी  शब्स  की  हिम  को  उस  के  जेल  दी
 उलझाब  को,  उस  को  खुश  करने  को  कांउटी-
 ट्यूशन  में  यह  चीज  न  रद्दी  जाती  तो  उस  क्त
 यह  ख्याल  करती  लीडरशिप  कि  क्यों  अब्दुल
 अजीज  मास्टर  म्‌ृजफ्फराबाद  में  मरा,  क्‍यों
 शेरवानी  शहीद  हुमा,  क्‍यों  हमारे  सैंकड़ों  भाई
 पाकिस्तानी  फौजों  के  हाथों  शहीद  हुए  ?
 लेकिन  वह  छाल  नहों  रखा  गया  |  मगर  हमें
 लिमिटेड  ऐक् सेशन  करना  होता  भोर  फिर
 पाकिस्तान  के  साथ  सारी  उम्र  खुद  जा  कर  के
 रहना  होता,  अपने  बच्चों  को  वेसे  ही  छोड़ता
 होता  तो  हम  उस  वक्‍त  हिन्दुस्तान  के  जय  का
 नारा  नहीं  लगाते  ।  हम  उस  वक्‍त  भी  कह
 सकते  थे  कि  हम  काश्मीर  में  प्रति  रह  सकते  हैं|
 झालरे डी  महाराजा  हरी  सिंह  कह  चुके  थे  कि
 स्टैड स्टिल  ऐसप्रीमेंट  रहेगा  झोर  हम  पाकिस्तान
 के  भी  साथ  रहेंगे  भोर  हिन्दुस्तान  के  साथ  भी
 रहेंगे।  लेकिन  हमारा  फैसला  यह  था  कि  हम
 बड़े  मुल्क  का  हिस्सा  बनना  चाहते  हैं।  झोर
 में  कोई  रिज़वान  नहीं  रखना  चाहते  ।  मगर
 बदकिस्मती  से  उस  वक्‍त  की  लोीडरशिप्र  जो
 थी,  शेख  प्रफुल्ला  की  उस  ने  यहां  की  लीडरशिप
 को  कहा  कि  तुम  यह  करे,  ऐसा  करो।  उन्हों-
 ने  जोगों  को  ख़्वाहिशात  को  एक  तरफ  करते
 हुए  लोडेरो  की  सुती  शौर  बाकायदा  370
 रख  दिया  गया,  कौर  हमारे  लिए  कहा  गया  कि
 तुम  लोगों  का  एक  खास  मुकाम  रखा  गया  है।
 वह  क्या,  खास  मुकाम  है  यह  राज  तक  भी  मैं
 नहीं  समझ  पाया  सिवाय  इस  के  कि  जो  हिन्दुस्तान
 की  जम्हूरियत  का  अक्स  कहीं  पड़  सकता  था
 वह  पड़ा  झगर  कहीं  तो  लीडरों  की  शेरवानी
 पर  लोगों  तक  नहीं  पहुंचा  nr  राज  मगर  वहां
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 जम्मू  में  या  काश्मीर  में  कोई  शख्स  हिन्दुस्तान  धौर  वहां  जलसे  करें  ?  प्रगर  उक्त  को  यह  हक
 के  मुताल्लिक़ शक  करता है  तो  डी  "भाई  कार  नहीं  देखा  चाहते  हैं  तो  शरीर  मुझे  बतायें,  कि
 बाप  का  उस  को  चाहे  मुजरिम  कहे,
 बाप  का  कानून  जेल  में  उस  को  डाल
 दे  लेकिन  मैं  समझता  हूं  कि  वह  बेगुनाह  है,
 मासूम  है  क्योंकि  हिन्दुस्तान:  की  सदी  इमेज  जो
 है  कह  उस  तक  नहीं  पहुंची  ।  हिन्दुस्तान  की
 जम्हूरियत  भाप  ने  उस  तक  नहीं  पहुंचने
 दी।  उस  में  कहीं  370  रखा  ौर  कहीं  द्वितल
 एग्रीमेंट  र्ा,  कहीं  कुछ  रखा,  कहीं  कुछ  रखा,
 उम्र  की  वजह  से  ड्राप  ने  वहां  जम्मू  काश्मीर
 के  गरीब  प्राप्ति  को  हिन्दुस्तान.  की  संस्कृति,
 हिन्दुस्तान  की.  सभ्यता,  हिन्दुस्तान  की
 जम्हूरियत  के  कदमों  से  दूर  रखा  |  वह  सिर्फ
 इतना  जानते  हैं  कि  शेखर  भ्ब् दुल् जा  ही  हिन्दुस्तान
 है,  वही  जो  करेगा,  करेगा  a  उस  के  बाद
 बढ़ती  गुलाम  मोहम्मद  जो  करेगा,  वही  होगा  t
 wa  सादिक़  साहब  जो  करेंगे  वह  होगा  ।.
 इन्सट्रूमेंट  साफ  ऐक्सेशन  चीफ  मिनिस्टर
 या  प्राइम  मिनिस्टर  है  ।

 दन  चीजों  के  होते  हुए  राज  कम्युनिस्ट.
 पार्टी  भ्रमर  लाइन  बदले  तो  उस  में.  कोई
 नयी.  बात  नहीं  है  ny  पिछली:  खफा  प्रोफैसर
 दरिद्र  मुखर्जी  के  ख़्यालात  सुन  कर  शौर  राज
 वह  सब  सुन  कर  मुझे  ताज्जुब  हुआ  ।  पहले वह
 बहुत  तेजी  से  भोर  बड़ी  शिक्षित से  इस  की
 हिमायत  करते  थे  ।  आज  वह  बिल्कुल  हां

 तक  पहुंच  गए  हैं  कि  भ्रमर  56  से  बामे भी. भी
 जापा.  पड़े  भोर  मेरा  व्याल  है  कि  ताशकन्द
 ऐलीमेंट  या  किसी  झोर  बजह  से  कुछ  प्राग
 जाना  पढे  तो  यह  कह  देंगे  कि  श्रीनगर  भी
 दे  दो,  कोई  बात  नहीं  है  i  लेकिन  जनाब शाला,
 पिछले बार  भी  में  ने  कहा था  भोर  इस  दफ़ा
 फ़िर  वजीर  दाखिला  से  कह  पूछना  चाहूंगा  कि
 यह  370  रखने  में  क्या  उन  के  पास  जवाजिफत
 है  ?  अगर  ऐसा  है  तो  फ़िर  प्ले वि साइट

 फ्रंट  कालों  को  क्या  यह  हक  |  कि  बह  यह  कहें
 कि  काश्मीर की  वे  में  ्लेविशाइट  कहते  हैं?
 कया  बाप  पाकिस्तान  वालों  को  वह  हक  देखा
 चाहते  हैं  कि  बहू  पाकिस्तान के  झंडे  लहरों

 370  के  रहते  हुए  हिन्दुस्तान  पठानकोट  के
 भागे  कहां  है  ?  370  के  रहते  हुए  जो  भी  ला.
 बनायेंगे,  कानून  बनायेंगे,  मैं  ज्यादा  डीटेल्स  में
 नहीं  जाना  चाहता  लेकिन  हर  एक  के  मुताल्लिक़

 शुरू  में  यह  होगा  कि  एक्सेप्ट  जम्मू  ऐंड  काश्मीर  ४
 लोक  सभा  का  डाइरेक्ट  कलेक्शन  कराने  की
 बात  कर  रहे  हैं।  कहां  वहां  ौीप्रेजेंटेशन
 प्राण  पीपुल  ऐक्ट  की  गुंजाइश  है  ?  जम्मू
 काश्मीर  के  कांड्टीहयूज़न  में  लोक  सभा  के
 ऐलेकशल  की  कहां  गुंजाइश  है  ?  बाप  रिप्रेजेंट-
 टेशन  एक्ट  वहां  लेकर  जायेंगे,  जम्मू  काश्मीर
 के,  री प्रेजेन्टेशन  ऐक्ट  से  वापस  में  टकरा
 जायज़ा  |  बाप  वहां  एक  लाख  पर  एक  एसेम्बली
 की  सीट  देना  चाह  गे।  वह  कहेंगे  कि  नहीं  हमें
 तो  i00  सीटें  रखनी  हैं।  370  रख  कर
 भ्रापने  द  बहा  जद्दोजहद  पैदा  की  ।  हर  चीज
 जो  बाकी  देश  में  अच्छी  हुई  उस  के  मुकाबिले
 में  कोई  चीज  वहां  बुरी  हुई  तो  आपने  कहा
 कि  बुरी  भी  प्राणी  है,  अच्छी  भी  प्राणी  है,.
 दोनों  एक  तरह  अल  सकती  हैं।  घोड़ाबेल,  भौर
 गधा  सथ  एक  रो  में  जा  सकते  हैं।  यह  चीज  नहीं
 चल  सकती  ।  इन्हीं  चीजों  की  वजह  से  इस
 वक्त  जनाब  वाला,  मैं  इस  मौके  पर  इस
 मोहतरिम  ऐवान  को  बताना  चाहता  हूँ,
 बिलख़सूस  होम  मिनिस्टर  से  कहना  चाहता
 हैं  कि  झपकी  इस  डावांडोल  पालिसो  ने
 क्‍या  हाल  कर  दिया  है  कि  एक  तरफ  तो  प्रो-
 इंडियन  ाबर्स  जो  हैं  उन  को  दिन  व  विभा  धक्का
 लग  रहा  है।  पिछली  दफा  श्री  हीहैन्दर  मुखर्जी
 से  जो  स्पीच  किया  धौर  भा टोना मस  यूनिट  का
 नसरा  विया  बहा  के  प्रो-पाकिस्तान  एलिमेंट्स
 में,  बह  स्पीच  वीरेन्द्र  मुखर्जी  की  प्राठ  भागे  में
 साइक्लो-स्टाइल्ड  कापी.  ब्लेक  में  बिको  शौर
 राज  भी  जो  उन्हों  ने  कहा  है  वह  वहां  इसी  तरह
 जाग  और  उन  के  प्रकार  इस  ख़्याल  को  मजबूत
 करेगी  कि  शय,  भी  हमारे  पाकिस्तान  में  जाने
 को  गुंजाइश  है  ।  भोर  जो  मिनिस्टर  साहब-
 जवाब  देते  बाले  हैं  वह  भी  मासिवा  बड़ी  कहेंगे
 कि  अभी  समय  नहीं  बाया है,  मैं  मूल  र को  कहूंगा,
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 कि  वह  इसे  वापस  ले  लें  ।  यह  सारी  चीजें
 कर  के  भाष  ने  वह  माहौल  बना  दिया  है  कि
 इस  वक्त  प्रो-पाकिस्तान  एलीमेंट  जो  हैं  वह
 मजबूत  होंगे  भ्र ौर  प्रो-इंडियन  ऐलीमेंट  जो  हैं
 उस  को  दिन  ब  दिन  धक्का  लग  रहा  है  1

 6.00  hrs.

 ore  काश्मीर  शौर  जम्मू  आपस  में
 अलग  अलग  होने  की  सोच  रहे  हैं।  राज  हर
 हालत  में  इधर  जो  रहने  वाले  हैं  वह  इस  बात  पर
 तंग  झा  चुके  हैं  कि  भाप  को  कभी  लड़ना  है,
 बाप  को  कभी  अटूट  हिस्सा  बनाना  है,  कभी
 कुछ  करना  है,  खुदा  के  लिए  हमें  अलग  कर  दो,
 हिमाचल  के  साथ  मिला  दो,  कहीं  मिला  दो
 लेकिन  हम  उन  के  साथ  नहीं  रहना  चाहते  हैं  1
 काश्मीर  की  मुख्तलिफ़  इकाइयां  जो  हैं  वह  राज
 डिसइण्टीग्रेटर  हो  रही  हैं।  इसे  बाप  कर्णसिंह
 का  मरतवा  म  कहें,  बल्कि  यह  वहां  के  लोगों
 के  दिलों  की  झ्रावाज  है  ।  राज  जम्मू  का  कोई
 झादमी  36  लाख  में  से  6  लाख  आबादी  जो
 है  वह  दूसरी  17  लाख  आबादी  के  साथ  नहीं
 रहना  चाहती  ।  वह  प्रति  रहना  चाहती  है  ।

 (व्यवधान)  .।  तो  मैं  दर्ज  कर  रहा,
 था  जनाब वाला  कि  यह  सारी  जो  खामियां  हैं
 यह  सारे  कबाहत  जो  पैदा  हो  रहे  हैं  इन  का
 शक  इलाज  है  ठीक  है,  मिजो  पहाड़ियों  का
 सवाल  सामने  भाता  है,  उस  पर  भाप  ने  गौर
 किया,  नागरिकों  क ेसवाल  पर  गौर  किया,
 कल  काश्मीर  के  बारे  में  भी  गौर  करना  पड़े
 जैसे  कि  ताशकन्द  की  बात  हो  रही  है,  उसमें
 शायद  उस  से  कुछ  ज्यादा  भी  जाना  पड़े,
 मैं  कहता  हूं  कि  श्राप  प्रगर  निगाहों  के
 मुताल्लिक  सोच  सकते  हैं,  मिजो  के  मुताल्लिक
 सोच  सकते  हैं  तो  काश्मीर  के  लिए  भी  सोचिए,
 पूंछ  के  लिये  भी  सोचिए  जम्मू  के  लिए  भी
 -सोचिए,  लेकिन  भाप  यह  तो  बताइये  कि
 यह  बाप  का  हिस्सा  इस  वक्त  है  या  नहीं  ?
 झगर  वह  भाप  का  हिस्सा  इस  वक्‍त  है  तो  फ़िर
 मुकम्मिल  तौर  पर  उस  को  प्रिया  हिस्सा
 बनाइए  |  यह  370,  यह  हंडा,  यह  डंडा,
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 यह  मंडा,  यह  सारी  चीजें  हटा  दीजिए  भोर
 उस  को  भ्र पना  हिस्सा  बनाइए  ny  जिस  वक्‍त
 श्राप  का  पूरा  इख्त्यार  होगा  कि  ड्राप  उस  के
 मुताल्लिक  सोच  सकते  हैं  उस  वक्‍त  बाप  सोचिए,
 कि  हस  बात  पर  थोड़ी  भ्राटोनामी  होनी  चाहिए,
 इतना  डेवलपमेंट  होना  चाहिए,  इतना  यह
 होना  चाहिए,  इतना  वह  होना  चाहिए,  तब  तो
 कोई  बात  है  a  इस  वक्‍त  वह  बाप  का  हिस्सा
 भी  नहीं  है  1  भ्रामरी  तौर  पर  भी  नहीं  है  श्र
 कानूनी  तोर  पर  भी  नहीं  है।  हमारा  हिन्दुस्तान
 के  साथ  इलहाक  झूट  है  यह  कहते  कहते  तंग
 झा  गये  ।  इतने  वर्षों  से हम  यह  नारा  लगाते
 लगाते  कि  हम  दिखु स्तान  का  एक  झूट
 रंग  हैं  हमारा  गला  खुश्क  हो  गया  लेकिन
 जिन  के  साथ  हम  कराना  चाहते  हैं,  लोग  तो
 हमें  साथ  रखने  के  लिए  तैयार  हैं  लेकिन
 हुक्मरान  कहते  हैं भभी  सोचने  दो,  अभी
 वांशिगटन  में  क्या  होगा,  मास्को  में  क्‍या  हुमा
 है,  ताशकंद  से  क्‍या  होने  वाला  है  ध्रौर  कराची
 में  उस  का  क्या  रहे भ्र मल  होगा  |  जनाबवाला
 मैंने  पिछली  दफ़ा  भी  दरख्वास्त  की  थी  कौर  मैं
 भाप  की  वसातत  से  राज  फ़िर  निहायत  पुरजोर
 झा वाज  में  गवर्नमेंट  से  यह  दरख्वास्त  करता
 हूं  कि  खुदा  के  लिए  हमें  उस  नेक  फ्रैसले  का
 जो  कि  निहायत  दयानतदारी  से  हम  ने
 लिया  था,  जो  एक  साथी  के  तोर  पर  हम  ने
 फ्रैहला  लिया  था  कि  हम  इस  महान  देश  का
 एक  हिस्सा  बन  कर  रहना  चाहते  हैं  उस  की
 इतनी  सजा  न  दी  जाय  जो  कि  मुजरिमों  की
 भी  नहीं  होती  ।  कब  हम  मगर  हिन्दुस्तान  में
 उस  का  एक  हिस्‍सा  बन  कर  रहना  चाहते  हैँ
 तो  उस  की  इतनी  सजा  मत  दीजिए  कि  i  8—
 9  साल  से  तलवार  की  घार  पर  लटकाए

 रक्खा  है  कि  उधर  गिरे  या  इधर  गिरे,
 कभी  इंडिपेंडेंट  रहें,  कभी  पाकिस्तान  में  गए,
 कभी  हिन्दुस्तानी  बन  गए  तो  कभी  पाकिस्तानी
 बन  गए,  इस  तमाम  खतरे  का  सामना  करते
 करते  हमारी  तो  उम्र  गुजर  गयी  लेकिन  हमारे
 बच्चों  को  तो  हस  तज़बज़ब  में  मत  डालिए।
 हमारे  बच्चों  ने  कोई  गुनाह  महीं  किया  है  t
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 गुनाह  भ्रमर  किया  है  तो  हम  ने  किया  है
 लेकिन  हमारे  बच्चों  ने  तो  कोई  गुनाह  नहीं
 किया  है  ।  इस  वास्ते  इस  काली  दफ़ा  को
 जितनी  जल्दी  हो  सकता  है  हटाया  जाय  I
 आज  ही  उस  दफ़ा  को  हटाना  मंजूर  किया  जाय  t
 उस  के  हटा  जाने  का  फैसला  झगर  लिया  जाता
 है  तो  कोई  तूफान  वहां  जाने  वाला  नहीं  है
 और  न  ही  कोई  बगावत  वहां  कराने  वाली  है  t
 मास्को  श्राप  से  रूठने  वाला  नहीं  है  1  इस  तरह
 कली  कोई  भी  बात  होने  वाली  नहीं  है  -  यह  जो
 आप  की  फैसला  न  करने  की  एक  कमजोरी
 की  आदत  हो  चुकी  है  उस  ने  इस  वक्‍त  तक
 तबाह  किया  है  भोर  भागे  भी  करने  वाली
 है।  अगर  भाप  ने  इस  बारे  में  मजबूती
 से  फैसला  नहीं  किया  तो  जैसा  मैंने
 पिछले  बजट  सैशन  में  कहा  था  वह  लावा
 कभी  मौजूद  है  कौर  उसका  नतीजा  यह  होने
 वाला  है  कि  कश्मीर  बंटेगा,  जम्मू  बंटेगा
 कौर  पूंछ  बंटेगा  वहां  लोग  लगेगी  कौर
 उस  वक्‍त  हम  फायर  ब्रिगेड  लेकर  उसे  बुझाता
 चाहेंगे  तो  बुझा  नहीं  सकेंगे  कौर  उसके  साथ
 हिन्दुस्तान  जलेगा  ।  मैं  फिर  प्रयोग  करता
 कूं  कि  इस  सेक्शन  को  इसी  वक्‍त  राज ही
 सं सुख  किया  जाय  ।
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 THE  DELHI  SECONDARY  EDUCA-

 TION  BILL
 Report  or  Jomnt  CoMMITTEE

 Shri  Sonavane  (Pandharpur):  Sir,  I
 beg  to  present  the  Report  of  the  Joint
 Committee  on  the  Bil]  to  provide  for
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 better  organisation  and  development
 of  secondary  education  in  the  Union
 territory  of  Delhi.

 EvIivENCE

 Shri  Sonavanme:  Sir,  I  beg  to  lay  on
 ‘the  Table  a  copy  of  the  evidence
 given  before  the  Joint  Committee  on
 the  Bill  to  provide  for  better  organi-
 sation  and  development  of  secondary
 -education  in  the  Union  territory  of
 Delhi.

 36.04  hrs.

 CONSTITUTION  (AMENDMENT)
 BILL—contd.

 (Omission  of  articles  152,  370,  etc.)
 —contd.

 Mr,  Chairmam:  Shri  0.  C.  Sharma.

 एक  माननीय  सदस्य  :  यह  तो  पंजाब  के
 हैं  यह  जम्मू,  काश्मीर  के  बारे  में  क्या  बतलायेंगे  ?
 Shri  D.  C.  Sharma  (Gurdaspur):

 Mr.  Chairman,  Sir  the  ignorant
 Members  of  the  House  do  not
 know  that  I  have  as  much  stake  in
 the  State  of  Jammu  and  Kashmir
 as  any  of  the  hon.  Members  who
 come  from  there.  These  hon.
 Members  do  not  know  that  while
 Pandit  Jawaharlal]  Nehru  could  not
 have  an  inch  of  land  in  Jammu  and
 Kashmir,  even  now  I  have  a  house
 and  lands  in  the  State  of  Jammu  and
 Kashmir.  I  am,  to  begin  with,  a
 citizen  of  Jammu  and  Kashmir;  to
 quote  the  words  of  Maharaja  Hari

 bject
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 diously  when  I  speak  on  Jammu  and
 Kashmir,  I  do  not  know  what  to  say
 about  them.  There  are  some  persons
 who  call  me  old.  I  do  not  know  whe-
 ther  they  are  in  the  prime  of  youth
 themselves.  It  is  like  a  pot  calling  the
 kettle  black.  What  can  I  do?

 I  would  submit  very  respectfully
 that  Shri  Prakash  Vir  Shastri  has  not
 asked  for  the  moon  in  this  Bill,  has
 not  asked  for  something  impossible  in
 thie  Bill,  has  not  clamoured  for  some-
 thing  which  is  inaccessible  or  unachie-
 vable  in  this  Bill.  He  has  only  said
 that  the  State  of  Jammu  and  Kashmir
 should  be  legally  and  constitutionally
 in  line  with  the  other  States  of  India.
 I  do  not  know  why  my  friends  are
 perturbed  over  that.  And  I  cannot
 understand  why  Professor  Hiren
 Mukerjee  should  have  stood  up  and
 said  that  heavens  are  going  to  fall  if
 this  principle  were  adopted.  I  think
 the  people  af  Jammu  and  Kashmir,
 about  whom  we  are  talking  all  the
 time  and  a@bout  whose  integration  we
 are  speaking  so  loudly,  have  much
 right  to  be  integrated  with  India  fully,
 constitutionally  and  legally—and  in
 every  such  term  as  the  people  of  Pun-
 jab  or  the  people  of  Hariyana  or  the
 people  of  UP  or  other  States  of  India.
 I  do  not  think  they  should  be  denied
 their  right.

 My  hon.  friend,  Shri  Samnani,  has
 been  referring  to  the  trouble  which  we
 have  created.  We  are  the  authors  of
 that  trouble,  because  in  the  case  of
 Jammu  and  Kashmir  we  have  follow-
 ed  the  policy  of  undiluted  gradualness,
 which  has  done  no  good  either  to  the

 Singh,  ]  am  a  first  class  State
 of  Jammu  and  Kashmir.  When  these
 know-nothing  people  look  at  me  when
 I  start  to  speak  on  Jammu  and  Kash-
 mir...

 Shri  Sonavame:  Perhaps  his  com-
 ‘plaint  is  that  he  is  being  treated  as  a
 second-class  citizen  in  Jammu  and
 Kashmir.

 Shri  D.  C.  Sharma:  When  these
 ‘know-nothing  people  look  at  me  fero-

 people  of  Jammu  and  Kashmir  State,
 or  to  our  armed  forces,  or  to  our
 country  or  to  world  opinion  so  far
 as  I  know  it.  Professor  Mukerjee  said
 that  we  should  not  rub  Pakistan  the
 wrong  way.

 Shri  Somavane:
 China  also.

 Shri  D.  C.  Sharma:  I  do  not  under-
 stand  why  he  was  speaking  so  tenderly
 about  Pakistan  on  the  floor  of  the

 He  referred  to
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 Lok  Sabha  that  we  should  not  rub
 them  the  wrong.  way.  He  should  give
 this  advice  to  Mr.  Bhutta,  He  should
 tender  this  advice  to  Mr.  Chou-en-lai,
 He  should  tender  this  advice  to  Pre-
 sident  Ayub.  He  should  tell  them:
 why  are  you  talking  in  such  rough
 terms  about  India  after  the  Tashkent
 Pact  has  been,  signed?  He  does  not
 say  so  to,  them.  He  preaches  to  us.  I
 think  this  homily  to  us  is  most.  ill-
 timed,  most  injudicious,  most  unpoli-
 tica]  and  most.  unwarranted.  I  think
 we  the  péople  of.  India  are  not  pre-
 pared, to  listen  to  such  homilies  from
 8  petson  who,  as  Shri  Samnani  has
 said,  goes  on  changing  his  views  from
 time  to  time.

 Again  he  said  that  we  should  be
 careful  about  world  opinion.  Are  we
 the  only  peaple  to  be  guided  by  world
 opinion?  Are  we  the  only  abject  sla-
 ves  of  world  opinion  in  Jammu  and
 Kashmir?  Is  not  Pakistan  governed
 by  world.  opinion?  Na,  according  to
 him,  Pakistan  stands  on  a  higher  pe-
 destal  in  the  esteem  of  my  friend,
 Professor  Mukerjee,  whereas  India  is
 always  liable  to  be  misjudged  whene-
 ver  India  talks  about  Jammu  and
 Kashmir  and  their  integration  with
 the  rest  of  India.

 Sir,  you  know  much  more  than  I
 do.  or  anybody  else  here  that  India  has
 wasted  8  precious  years,  What  should
 have  been  done  in  948  has  not  been
 done  even  now  in  1966,  I  think,  if  I
 may  be  permitted  to  say  so,  the  history
 of  our  dealings  with  Jammu  and  Kagh-
 mir  State  is  a  history  of  noble  inten-
 tions  misspelt,  of  good  wishes  misin-
 terpreted  and  of  trying  to  do  some-
 thing  good  which  has  not  happened.  I,
 therefore,  say  that  the  Government
 of  India  should  read  the  writing  on
 the  wall  ang  the  writing  on  the  wall
 says  that  you  cannot  keep  the  people
 of  Jammu  and  Kashmir  State  in  a
 state  of  uncertainty  for  8  long  years.

 The  Tashkent  Agreement  says  that
 Kashmir  is  not  negotiable  and  yet  my
 friend  Sardar  Swaran  Singh,  the  great
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 exponent  of  our  foreign  affairs,  says.
 that  we  can  still  talk  with  them  on,
 the  subject.  How  can  you  talk  love
 to  a  woman  without  meaning  love  to
 her?  How  can  you  talk  about  the
 Tashkent  spirit  without  implying
 something  good  or  bad  about  the  Tash-
 kent  Agreement?  Our  difficulty  has,
 been  this  that  we  have  given,  I
 should  say,  impetus  to  those  forces  im,
 Jammu  and  Kashmir  State  which  are
 not  conducive  to  the  good  of  Indim
 and  to  the  integration  of  Jammu  and
 Kashmir  State  with  India.  My  friend.
 was  talking  about  the  Plebiscite  Front.
 Well,  we  have  the  Plebiscite  Front
 here.  Why  are  you  talking  about.
 plebiscite  there?)  We  are  having  the
 Plebiscite  Front  here.  We  are  permit-
 ting.  plebiscite  people  here.  Why
 should  you  talk  about  plebiscite  there?
 Anybody  who  becomes  an  avowed
 enemy  of  India  there,  any  body  who
 speaks  il]  of  India  there,  is  hug  to  our
 bosom  here.  Therefore,  J  say  that  my
 hoa.  friend,  Shri  Prakash  Vir  Shastri,
 even  though  he  is  an  Independent  and
 does  not  belong  to  any  party,  is  per-
 forming  a  national  duty  by  telling  us
 that  the  time  has  come  when  the  peo-
 ple  of  Jammu  and  Kashmir  should  be
 told  that  there  is  no  uncertainty  so
 far  as  their  life  is  concerned.

 Sir,  the  Punjabi  Suba  has  come  in-
 to  being  within  3  months  as  if  it  were
 from  the  hand  of  a  magician.  The
 Hariana  Prant  has  come  into  being,
 within  3  months,  as  if  it  were  out  of
 the  bag  of  a  sorcerer.  The  State  of
 greater  Himachal  Pradesh  has  come
 into  being,  in  the  course  of  3  months,
 as  if  it  were  out  of  the  bag  of  a  great
 magician.  But  Jammu  and  Kashmir
 State  which  is  ours,  which,  we  say,
 shall  continue  to  be  ours,  which  has
 been  ours  in  the  past,  is  ours  now  and
 will  be  ours  tomorrow,  is  still  living in  an  uncertainty,  Why?  It  is  because
 the  persons  who  sit  on  the  Treasury
 Benches,  the  persons  who  adorn  the
 Treasury  Benches,  and  for  whom  I
 have  the  highest  regard,  can.  think
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 only  of  their  own  States.  Somebody
 thinks  of  Punjab;  somebody  thinks  of
 Saurashtra—there  is  a  movement  now
 to  separate  Saurashtra  from  Gujarat.
 But  nobody  thinks  of  the  people  of
 Jammu  and  Kashmir  who  have  stood
 by  us  through  thick  and  thin  and
 have  been  through  the  baptism  of  fire
 at  the  hands  of  the  Pakistani  soldiers
 not  once,  not  twice,  but  thrice.  Nobody
 thinks  of  them  and  I  warn  the  Govern-
 ment  of  India  about  this  that  they
 should  now  try  to  abrogate  this  arti-
 cle  and  make  Jammu  and  Kashmir
 State  a  part  and  parcel  of  India  as  the
 Hariana  Prant  will  some  into  being  in
 a  few.  days.and  the  Punjabi  Suba.  wil)
 come  into  being  in  a  few  days.

 Shri  J.  B.  Kripalani  (Amroha):
 Mr.  Chairman,  Sir,  the  history  of
 Jammu  and  Kashmir  is  a  tragic  his-
 tory.  It  seems  that  we  are  never  tired
 of  commiting  blunders  so  far  as  the
 accession  of  Jammu  and  Kashmir  with
 the  rest  of  India.  is  concerned.

 According  to  the  Act  of  Parliament,
 the  princes  were  free  to  join  one
 dominion  or  the  other,  India  or  Pakis-
 tan,  and  the  ruler  of  Kashmir  joined
 India.  And  yet,  somehow  ur  the
 other.  we  were  guideq  by  such  evil
 genius  that  we  began  to  talk  of  plebis-
 cite  and  self-determination.  I  can
 understand  self-determination;  7  can
 understand  plebiscite.  But  these  are
 absolutely  useless  terms,  they  have
 absolutely  no  meaning  unless  you
 specify  the  territory.  You  can  say  to-
 morrow  that  there  will  be  a  plebis.
 cite  in,  say,  Central  Provinces.  It  has
 absolutely  no  meaning.  First  of  all,
 you  must  apportion  the  territory
 nationally  and  if  there  is  some  portion that  does  not  belong  to  that  nationa-
 lity,  only  then  you  can  talk  of  a  ple- biscite  for  that  portion.  You  cannot
 talk  of  a  plebiscite  in  one  nation.  You
 cannot  talk  of  self-determination  in
 one  single  nation  where  the  people are  united  in  the  nationality.  This
 talk  of  plebiscite  has  to  stop.

 Then,  there  was  this  article  370  and, I  think,  it  was  again  the  evil  genius  of
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 India  that  introduced  that  articie.
 There  was  absolutely  no  need  for  it.
 This  gave  Kashmir  separate  Plans,  a
 separate  judiciary,  a  separate  Consti-
 tution,  a  seperate  Governor,  a  separate
 flag  and  a  separate  Prime  Minister
 also.  I  remember,  when  I  talked  on
 this  subject  that  there  can  be  no  two
 Prime  Ministers  in  one  country,  there
 was  one  learned  minister  on  the  Trea-
 sury  Benches  in  those  days—thank
 God,  he  is  no  more  there  who  said  that
 in  Australia  all  the  heads  of  the  diffe-
 rent  States  are  called  Prime  Ministers.
 As  to  what  happens  in  Australia  or
 in  Timbuktoo  we  do  not  know.  In
 India,  either  all  the  provincial  heads
 be  called  Prime  Ministers  along  with
 the  Prime  Minister  of  India  or  there
 is  no  paint  in  raising  that  bogey  to
 terrify  us.  Then,  in  Jammu  and  Kash-
 mir,  they  called  a  Constituent  Assem-
 bly.  The  Constituent  Assembly  forms
 a  functioning  nation.

 That  is  the  fundamental  body;  there
 can  be  nothing  beyond  that.  That
 Constituent  Assembly  decided  that:
 Kashmir  would  affiliate  with  Indm.
 Yet,  that  also  was  brushed  aside.  Our
 late  lamented  Prime  Minister,  Shri
 Jawaharlal  Nehru,  said  that  this  did
 not  affect  our  promise  of  plebiscite. We  have  a  great  quarrel  with  Shei-
 kh  Abdullah,  but  I  think  in  the
 Sheikh  Abdullah  was  right.  He  did
 not  want  any  conditional  connection
 between  India  and  Kashmir.  Then  we
 are  surprised  that  people  out  side  do
 not  understand  our  position  in  Jammu
 &  Kashmir.  If  I  were  a  foreigner,  I
 would  not  understand;  even  ag  an  In-
 dian,  I  do  not  understand  these  things. I  cannot  understand  how.  two  territo-
 ries  that  are  supposed  to  be  one  are
 kept  apart.  We  say  that  the  accession
 of  Kashmir  to  India  is  complete  and
 that  Jammu  &  Kashmir  is  an  integral
 part  of  India  If  it  is  an  integral  part of  India,  how  are  we  going  to  retain
 a  statute  which  separates  this  coun-
 try,  this  portion  of  our  land,  from  the
 other  portion.  I  have  questioned
 many  people  in  foreign  lands.  They
 say,  “we  do  not  understand  your  pesi- tion-in  Kashmir”.  What  was  the  re-
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 sult?  After  the  recent  war,  we  sent
 batches  of  Members  of  Parliament—
 some  even  from  the  Opposition  Par-
 ties—to  explain,  after  8  years,  our
 stand  on  Kashmir.  They  realised
 that  it  had  not  been  explained.  |  tell
 you,  “do  what  you  will”,  but  the  fore-
 igners  will  never  understand  our  posi-
 tion  in  Kashmir  as  long  as  Art.  370
 remains  in  our  Constitution.  So  far
 as  Jammu  &  Kashmir  is  concerned,
 what  are  our  rights  there?  The  Jammu
 &  Kashmir  people  can  come  and  settle

 dn  India  and  they  are  settling  in  India;
 they  can  purchase  land  here.  But  we
 cannot  purchase  land  there.  The  only
 right  that  we  have  in  Kashmir  is  the
 right  that  Americans  or  the  English
 people  and  all  sorts  of  people  have
 there—to  be  only  tourists;  we  have
 no  other  right  in  Kashmir.  What
 happens?  We  have  been.  spending
 crores  of  rupees  on  this  Kashmir.
 Even  today  you  can  get  a  kilo  of  rice
 for  seven  annas  there  while  you  may
 not  get  it  even  for  one  rupees  here.
 ‘The  education  in  Jammu  &  Kashmir
 is  free  upto  M.  A.  class.

 Shri  Khadilkar  (Khed):  Good.

 Shri  J.  B,  Kripalani:  Yes;  very
 good;  but  you  do  not  provide  this
 here.

 Mr,  Chairmam:  How  do  they  stop
 you  from  introducing  this  here?

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath  (Hoshan-
 gabad):  Government’s  policy.

 Shri  J.  B,  Kripalani:  I  am  only
 saying  that,  if  we  treat  one  part  of
 our  country  in  a  special  manner  and
 then  we  say  that  it  is  an  integral  part
 of  India,  then  it  becomes  incongruous,
 People  do  not  believe  us.  They  might
 have  free  education  not  only  upto
 M.A,  but  upto  Ph.D.  or  any  degree  of
 education.  But  at  whose  expense?
 ‘They  get  it  at  the  expense  of  the  rest
 of  India  where,  in  some  places,  even
 primary  education  is  not  free.  The
 result  is  that  we  make  it  possible  for
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 Pakistan  and  for  every  country  in
 the  West  to  miss  our  point  of  view.
 They  do  not  understand  what  we  stand
 for,  whether  Kashmir  is  really  an
 integral  part  of  India  or  it  is  some-
 thing  separate.  And  I  believe  that
 this  question  will  crop  up  again  and
 again,  If  you  destroy  one  plebiscite
 front,  there  will  be  another  plebiscite
 front.  As  long  as  you  do  not  declare
 that  there  will  be  no  damn  nonsense
 and  that  Kashmir  &  Jammu  are  part
 and  parcel  of  India  and  they  will  be
 treated  as  such;  that  there  will  be  no
 special  privileges  given  to  the  people
 of  Jammu  &  Kashmir  nor  will  there
 be  any  specia]  handicaps—sometimes
 they  have  handicaps  also,  I  agree
 with  the  previous  speaker  who  said
 that  Jammu  &  Kashmir  in  that  case
 will  be  divided  if  this  State  of  things
 continues  so  also  Ladakh;  and  soon
 there  will  be  a  cry  that  these  terri-
 tories  be  divided  on  linguistic  grounds.
 The  cry  will  be  linguistic,  but  at  the
 root  of  it,  it  will  really  be  a  commu-
 nal  cry.

 sit  सम नाभि  :  यहां  पर  भी  उतनी  ही
 पाप्यूलेशन  मुसलमानों  की  है  जितनी  कि
 काश्मीर  में  ?

 कि  ue  x  ube  pee  ou]
 Se  BS  Leilene  ७0४२४  oh

 [  yee  3४  ४
 Shri  J.  B.  Kripalani:  The  hon.  mem-

 ber  can  say  anything  he  likes.
 Mr.  Chairman:  Acharyaji

 please  conclude  now,
 Shri  J.  B.  Kripalani:  If  you  want

 me  to  conclude,  then  I  will  conclude.
 I  conclude  by  saying  that  Article
 370  of  our  Constitution  must  be  scrap-
 ped,  must  be  revoked;  otherwise,
 Periodically  we  will  have  trouble  not
 only  from  Pakistan  but  from  the  peo-
 ple  of  Jammu  &  Kashmir  also;  not
 only  that,  we  will  have  trouble  all
 over  the  world;  on  this  question  we
 will  find  that  nobody  is  with  us,  in-
 cluding  Soviet  Russia.

 will
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 all  realise  that  the  course  of  Indian
 Politics  has  been  bedevilled  by  Kash-
 mir  for  the  last  eighteen  years.
 Though  we  had  an  independent  ap-
 proach  to  international  affairs,  yet, because  our  neighbour  was  so  much
 obsessed  with  Kashmir,  to  some  ex-
 tent  our  foreign  policy  also,  in  some
 measure,  emanated  from  this  fact  that
 there  is  such  a  thing  as  Kashmir.  If
 we  bear  these  things  in  mind,  would
 it  be  appropriate,  would  it  be  timely
 at  this  juncture,  to  take  the  step  sug-
 gested  by  Mr.  Prakash  Vir  Shastri?
 ‘That  is  the  question.

 ‘What  has  happened  after  the  last
 confrontation  with  Pakistan?  One
 thing  has  been  made  clear  not  only
 to  Pakistan  but  also  to  all  the  world
 powers  who’  were  intriguing  round
 about  the  Kashmir  issue.  What  is
 that  thing?  Even  at  the  United
 Nations  headquarters  as  well  as  at  the
 time  of  Tashkent  negotiations,  one
 thing  was  made  clear  to  Pakistan:
 that  their  demand  for  a  plebiscite  or
 self-determination  on  Kashmir  is  not
 tenable  because  all  these  slogans  are
 forces  of  disintegration.  That  way,
 at  Tashkent,  apart  from  other  advant-
 ages,  we  have  gained  a  new  position
 on  Kashmir  after  the  war.  At  Tash-
 kent,  whether  they  willingly  accepted
 or  not,  it  was  made  clear  that  once
 and  for  all  so  far  as  Kashmir  is  con-
 cerned,  nowhere,  no  big  power,—leave
 aside  China;  I  will  deal  with  China
 separately—no  big  power  in  the
 western  world  nor  even  Pakistan—
 Russia  was  never  of  that  view—can
 raise  the  igsue  of  plebiscite  or  self-
 determination.

 Shri  Siddheshwar  Prasaq  (Nal-
 anda):  What  about  United  Kingdom?

 Shri  Khadilkar:  Still,  let  me  say
 this  very  plainly.  Can  we  just  brush
 it  aside  and  say  that  there  is  not  some
 sort  of  a  problem?  TI  honestly  feel
 that  we  might  shut  our  eyes  to  it...

 Shri  J.  B,.  Kripaiani:  Article  370  Is
 the  problem.
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 Shri  Khadilkar:  but  one  thing

 remains.  As  our  Government  have
 stated,  it  is  not  a  proeblem  between
 Pakistan  and  India.  That  also  has
 been  made  very  clear.

 Shri  Samnani:  What  about  Azad
 Kashmir?  That  is  a  problem  between
 Pakistan  and  India.

 Shri  Khadilkar;  The  problem  is  this.
 For  instance,  there  is  a  demand  for  a
 separation  of  States,  as  in  the  case  of
 Punjab;  and  there  is  a  gentleman,
 Master  Tara  Singh,  who  says  ‘I  want
 self-determination.’.  Do  you  call  him
 a  traitor?

 Shri  J,  B.  Kripalani:  Yes,  we  do.

 Shri  Khadilkar:  If  he  says  that  he
 wants  it  within  the  national  frame-
 work,  and  he  feels  that  it  should  be
 there,...

 Mr.  Chairman:  Self-determination
 has  a  wider  implication.  Would  the
 hon.  Member  agree  to  that?

 Shri  Khadilkar:  I  am  coming  to
 that.  When  the  people  of  Punjab  felt
 that  the  present  arrangement  was  not
 good,  I  wag  one  of  those  who  said
 ‘All  right,  divide  the  State  into  lingu-
 istic  areas  or  regional  areas’.  We  had
 accepted  that  demand.  So,  this
 question  which  is  very  pertinent  must
 be  quietly  and  patiently  under-

 Shri  J  है,  Kripalani:  After  eighteen
 years.

 Shri  Khadilkar:  Even  now  it  should
 be  understood.

 Shri  Nath  Pal  (Rajapur):  By  whom?

 Shri  Khadilkar:  But  after  Tashkent
 a  new  situation  has  been  created.
 What  have  we  declared  now?  We
 have  declared  that  we  want  to  keep
 the  spirit  of  Tashkent,  and  we  want
 to  abide  not  only  dy  the  letter  of  the
 agreement  but  by  the  spirit  of  it.  And
 what  is  that  spirit?  That  spirit  is
 that  we  shall  not  take  any  step  which
 in  any  manner  would  give  an  excuse
 to  our  neighbour  to  launch  another
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 tirade  against  India  and  say  that  we
 are  undermining  the  spirit  of  Tash-
 kent.

 Shri  Bishanchander  Seth  (Etah):
 No.

 Shri  Khadilkar:  My  hon.  friend  may
 be  intolerant.  Democracy  never  sur-
 vive  with  such  intolerance.  My  hon.
 friend  must  realise  it.

 Siirt  Nath  Pal:  Not  with  weakness.

 Shri  Khaditkar:  If  you  want  to  con-
 vert  them  to  your  view  then  you
 must  argue  with  them  and  persuade
 them.  If  there  is  a  small  pocket  in
 Kashmir  which  feels  differently,  then
 you  must  argue  with  them  and  per-
 suade  them.  If  they  feel  that  the
 present  arrangement  is  not  so  good,
 then  we  should  argue  with  them;  we
 are  convinced  that  they  do  not  want
 to  walk  over  to  the  other  «ide;  cer-
 tainly,  we  must  take  note  of  that,  and
 try  to  talk  to  them  and  open  a  dia-
 logue  and  understand  them.

 I  am  sufprised  that  such  a  senior
 leader  of  this  House  as  Acharya  Kri-
 palani  grumbled  that  education  had
 been  made  free  up  to  M.A.  in  Jammu
 and  Kashmir.

 Shri  Bishanchander  Seth:  At  the
 cost  of  the  others.

 Shri  J.  8.  Kripalani:  I  was  referr-
 ing  to  the  discrimination.

 Shri  Khadilkar:  Even  then  I  would
 say  that  it  is  justified.  In  Kashmir  or
 in  Nagaland  or  in  the  Mizo  Hills  area,
 if  we  are  a  little  generous,  that  is
 better  because  they  are  sensitive
 spots....

 Shri  J.  है.  Kripalani:  Maharashtra
 also.

 Shrt  Khedfikar:  Those  sensitive
 spots  must  be  looked  after  with  a
 little  more  generosity  and  under-
 standing.
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 Therefore,  my  submission  is  this
 that  this  measure  that  has  been
 brought  forward  for  a  second  time  is
 to  my  mind  absolutely  uncalled  for  at
 the  present  juncture.  Government
 have  already  taken  some  steps  in  the
 matter.  My  hon.  friends  are  talking
 about  the  past  still.
 6.34  brs.

 (Mr.  Depury-Speakrr  in  the  Chair}
 Is  there  a  Rajpramukh  or  a  President
 or  Sadar-i-Riyasat  there  now?  Or  is
 there  a  Governor?  Is  there  a  Prime
 Minister  or  a  Chief  Minister  there
 now?  Has  not  power  been  taken  by
 Government  to  have  President's  rule
 also  there?

 Shri  त  B.  Kripalani:  Under  article
 370.

 Shri  Khadidkar:  My  hon.  friend  is
 obsessed  with  that  article.  I  am  com-
 ing  to  that.

 Shri  J.  B.  Kripelani:  Yes,  I  am
 obsessed  with  it  bec  I  want  my
 country  to  be  put  right  in  the  eyes
 of  the  world.

 Shri  Khadilkar:  With  this  slow  pro-
 cess,  the  situation  is  being  assessed...

 Shei  J.  B.  Kripalani:  We  live  in
 eternity!

 Shrt  Khaditkar:  As  the  situation
 Tipens,  we  take  the  people  with  us
 from  Kashmir,  and  step  by  step  a
 situation  is  created  when  article  370
 becomes  a  dead  letter,  and  though  it
 Temains  it  has  no  significance  what-
 soever....

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  Redun-
 dant.

 Shri  Khadilkar:  And  it  becomes
 absolutely  redundant,  like  a  ripe  fruit
 which  falls  from  the  tree,  though  it
 remains  there  till  it  ripens.

 I  would  submit  that  those  who  are
 agitated  about  Kashmir  and  article
 370  should  understand  the  whole



 9I05
 (Amdt.)

 background;  they  should  not  advocate
 any  step,  showing  a  little  ultra-
 nationalist  approach.  All  of  us  are
 nationalists;  the  people  in  Kashmir
 are  also  nationalists.  I  do  not  doubt
 their  bona  fides.  If  I  doubt  the  bona
 fides  .  would  have  said  so,  but  I  do
 not  doubt  their  bona  fides.  But  some
 section  is  dissatisfied  there,  as  there
 are  so  many  sections  dissatisfied  in
 our  society.  For  instance,  the  poor
 are  dissatisfied....

 Shri  J.  8.  Kripalani:  J  would  only
 like  to  put  one  question  to  my  hon.
 friend.  Government  have  declared
 that  the  people  of  the  valley  have  all
 along  been  with  Government  and  with
 India.  If  that  be  so,  then  what  is  my
 hon.  friend  talking?

 Shri  Khadilkar:  If  they  are  with
 us,  and  a  certain  arrangement  is  made
 in  the  Constitution....

 Shri  J.  8.  Kripalani:  Why  is  that
 special  arrangement  made?  Why
 should  it  be  there  when  they  are
 with  us?

 Shri  Khadifkar:  Let  my  hon.  friend
 have  patience.  Slowly,  that  is  being
 eroded.

 @hri  J.  B.  Kripalani:  If  they  are
 with  us,  then  why  this  special  arrange-
 ment?

 Shri  Khadilkar:  The  whole  situa-
 tion  is  such  that  the  article  is  being
 eroded  by  certain  steps  taken  by  the
 Ministry  of  Home  Affairs.  So,  article
 370  is  being  eroded  slowly.  Why  does
 my  hon.  friend  want  to  hasten  that
 process?  After  all,  we  must  take  into
 consideration  the  social  forces.  When
 there  are  pockets  of  discontent  all
 over  our  country,  why  should  we  want
 to  single  out  Kashmir?  What  did  we
 gee  in  Kashmir  at  the  time  of  the  last
 war  with  Pakistan?  I  have  made  a
 searching  inquiry  into  this  matter,  and
 I  find  that  when  there  was  infiltra-
 tion,  the  infiltrators  never  got  a  local
 foothold  at  all

 Shri  J.  B.  Kripaleni:  Quite  right;
 that  shows  that  they  are  with  us.
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 Shri  Khadlikar:  That  shows  that
 they  are  with  us....

 Shri  J.  B.  Kripalani:  Then  why  this
 special  article?

 Shri  Khadilkar:  If  this  article  were
 to  be  dropped  overnight,  it  will  not
 change  the  situation.  Therefore,  I
 would  make  this  appeal  to  the  hon.
 Mover  of  this  Bill  that  at  this  junc-
 ture,  he  should  not  press  this,  firstly
 because  we  are  committed  to  the
 Tashkent  Agreement,  and  we  are
 committed  to  honour  it  in  spirit  and
 letter,  and  secondly  because  this
 article  is  being  slowly  eroded  by  the
 concrete  steps  taken  by  the  Home
 Minister  as  a  result  of  which  it  would
 seon  be  a  redundent  article  adorning
 the  pages  of  history  showing  the  past
 history  but  having  no  present  signific-
 ance.

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  Only
 historical  significance.

 Shri  Mhedilkar:  It  will  have  only
 a  historic  aignificance  but  it  will  have
 no  present  significance.

 Therefore,  I  say  that  at  this  junc-
 ture,  to  bring  forward  a  measure  of
 this  nature  would  only  help  those  in
 the  wide  world  who  are  interested  in
 raking  up  this  issue  again,  which  has
 bedevilled  the  course  of  Indian  poll-
 tics  for  the  last  eighteen  years.  Let
 my  hon.  friend  the  Mover  beware  of
 this  danger.

 Shri  Koya  (Kozhikode):  The  hon.
 Member  promised  that  he  would  say
 something  about  China  also  but  he
 has  not  said  anything  about  that.

 श्री  त्यागी  (देहरादून)  :  उपाध्यक्ष  महोदय,
 मैं  मानता  हुं,  मैं  कलर्स  करता  हूं  कौर  मुझे  इस
 बात  का  अफसोस  '  भी  है  कि  पिछले  7-18  वर्षों
 में  हमारी  नीति,  हमारी  गवर्नमेंट  को  नीति  एक
 आ्रार्देश  के  नाम  पर  ऐसी  रही  है  कि  जिससे  हम
 सब  को  खुश  करने  की  कोशिश  करते  रहें  है।
 पंडित  जवाहर  लाल  नेहरू  ने  इतने  दिनों  तक
 प्राइम  मिनिस्टरी  की  और  उनकी  नीति  यह  थी,
 प्रजातंत्र  के  माने  वह  यह  लेते  थे  कि  प्रजा  की  राय
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 [at  त्यागी]
 के  भ्रनुसार  काम  किया  जाए।  यह  उनका  प्रारंभ
 था।  इसके  अनुसार  जहां-जहां  से  भी  उन  पर
 प्रेशर  पड़ा  बहू-वहां  उन्होंने  एक  किस्म  का  सम-
 होता  किया  ।  मैं  समझता  हूं  कि  उनका  यह
 आदर्श  बहुत  अच्छा  था,  बहुत  ऊंचा  था  |
 हम  भी  इसमें  उनके  साथ  थे।  उनसे  हमारे  कई
 बातों  में  दौर  कई  बार  मतभेद  भी  हुए  ।  लेकिन
 मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  चाहे  जवाहर  लाल  जी  हों
 या  महात्मा  गांधी  हों,  समय  के  भ्रनुसार  ही
 पालिसी  या  नीति  होंती  है  कौर  समय  के  बदलने
 के  बाद  एक  राजनीतिज्ञ  को  भ्र पनी  पालिसी  भी
 बदलने  के  लिए  तैयार  रहना  चाहिये  |  ऐसी  बात
 नहीं  है  कि  जो पालिसी  एक  बार  बन  गई  वह  कुरान
 शरीफ  की  तरह  से  या  वेद  की  तरह  से  हमेशा
 के  लिए  प्यार  रहेगी।  हमको  भ्र पनी  पालिसी
 बदलने  के  लिए  भी  तैयार  रहना  चाहिये।  भाष
 देखें  कि एक  बार  एलान  किया  गया  था  कि  हम
 काश्मीर  में  प्लेबेसिट  करायेंगे  वह  गलत  एलान
 था।  हम  इसको  राज  रिपीट  नहीं  करते हैं  ।
 हम  समझते  हैं  कि  वह  हम  से  गलती  हुई।  हर
 एक  आदमी  कभी  गलती  भी  कर  सकता  है  |

 झाज  समस्या  ऐसी  हो  गई  हैकि  हम  लोगों
 को  राजनीतिज्ञ  की  तरह  से  बिहेब  करना  चाहिये
 राजनीतिज्ञ  जो  कि  जिम्मेदारी  के  शोहदों
 पर  हैं  उनको  दुनिया  को  खुश  करने  के  लिए,
 अपनी  पब्लिसिटी  करने  के  लिए,  अपने  नाम  के
 लिए  काम  नहीं  करना  चाहिये  ।  इस  लिए  नहीं
 करना  चाहिये  कि  हमारी  पोजिशन  क्‍या  हो
 बेसिक  चीज  यह  होनी  चाहिये  कि  हम  सोचे  कि
 देश  के  इंटरेस्ट  में  क्या  चीज़  है।  उसको  भाष
 करें  कौर  उसके  बाद  अपनी  पब्लिसिटी  करें  जब
 तक  कोई  मुल्क  अपने  पैरों  पर  नहीं  खड़ा  होगा
 और  दूसरों  की  इच्छाओं  प्रो  दूसरों  के  चेहरों
 को  देख  देख  कर  चलेगा  वह  मुल्क  कायम  नहीं
 रह  सकता  है।  राज  बावजूद  इसके  कि  हमारी
 इतनी  बड़ी  शक्ति  है,  फौज  है,  सब  कुछ  है  पर
 राज  हमारी  इमेज  दुनिया  के  अन्दर  उतनी  ऊंची
 नहीं  हुई  जितनी  की  तब  हुई  थी  जबकि  स्वराज्य
 मिला  था।  मुझे  प्रॉसेस  के  साथ  कहना
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 पड़ता  है  कि  राज  वह  इमेज  नीची हो  गयी  है  ।
 उसका  कारण  यह  है  कि  हम  दु  निया  को  खुश
 करने  की  कोशिश  करते  हैं।  मैं  एक  बात  पूछता
 हूं  कि  हमने  यह  तय  किया  कि  कश्मीर  हमारा
 इंटेगरल  पार्ट  है।  कश्मीर  की  कांस्टीटुएंट
 प्रसेम्बेली  बनी  उसने  यह  तय  किया  —

 “We,  the  people  of  the  State  of
 Jammu  and  Kashmir,  having
 solemnly  resolved,  in  pursuance
 of  the  accession  of  this  State  to
 India,  which  took  place  on  the
 26th  of  October,  1947,  to  further
 define  the  existing  relationship of  the  State  with  the  Union  of
 India  as  an  intergal  part  thereof
 and  to  secure  to  ourselves  social,
 economic  and  political......  "

 This  is  the  constitution  of  Jammu  and
 Kashmir.

 जम्मू  कश्मीर  के  लोगों  ने  भ्र पनी  इस
 कांस्टीटूएंट  भ्रसेम्बली  क  मार्फत  तय  किया
 कि  छह  काश्मीर  हिन्दुस्तान  का  इंटेल
 पार्ट  है  -  भ्राटिकल  तीन  म  भागे  जाकर
 वह  इसे  7  डिफाइन  करते  हैं:--

 “The  State  of  Jammu  and  Kash-
 mir  is  and  shall  be  an  integral
 part  of  the  Union  of  India.  The
 territory  of  the  State  shall  com-
 prise  all  the  territories  which  on
 the  5th  day  of  August,  947  were
 under  the  sovereignty  or  suze-
 rainty  of  the  ruler  of  the  State.”
 Shri  Kapur  Singh  (Ludhiana):  Is

 it  5th  day  of  August  or  l5th  day  of
 August  9477

 Shri  Tyagi:  5th  day  of  August
 1947,

 इसके  माने  यह  हैं  कि  जो  भौकुपाइड  कश्मीर
 है  वह  भी  इस  कांस्टीट्यूशनल  में  शामिल  है  कौर
 अगर  इस  कांस्टीट्यूशनल  में  शामिल  है  तो  हमारे
 कांस्टीट्यूशनल  में  भी  शामिल  है  ।  लेकिन  दुनिया
 को  खुश  करने  के  लिए  इतने  अहम  मसले  पर
 इतने  गम्भीर  मसले  पर  बातचीत  हुई  एक  बार
 भी  यह  क्लेम  करना  भूल  गये  ,  पन्  वर्ष  खे  कि
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 पाकिस्तान  से  कहा  जाय  कि  वह  कश्मीर  को
 खाली  करे।  मैं यहू  मतालबा  करता  हूं  मैं  यह्‌
 मांगता  हूं  जवाब  कि  क्या  बजह  है  कि  हम  खामोश
 बने  हुए  हैं।  जब  कश्मीर  जिसके  बारे  में  सिक्योर-
 रिटी  कौंसिल  यह  फैसला  कर  चुकी  है  कि  पाकि-
 स्तान  को  कश्मीर  का  वह  हिस्सा  वैकेट  कर  देना
 चाहिए  उसको  रिपीट  करने  में  शर्मा  रहे  हैं  कि
 कहीं  रूस  नाराज़  न  हो  जाय,  भ्रमरी का  नाराज  न
 हो  जाम  कौर  दूसरे  मुल्क  क्‍या  व  हें  ?  मैं  पूछना
 चाहता  हूं  कि  क्‍या  हम  सिनेमा  ऐक्टर्स  हैं
 जोकि  हम  दुनिया  को  खुश  करने  के  लिए  चले
 हैं?  हमको  अपनी  गवर्नमेंट  झपने  तरीके  से
 चलानी  है  भर  प्र पने  राष्ट्र  को  चलाना
 है  इसलिए  पहली  बीज  तो  यह  है  कि  कश्मीर
 जो  इंटैगरल  पार्ट  है,  सरदार  स्वर्ण  सिंह
 हां  नहीं  हैं  लेकिन  मैं  सरदार  साहब  से  कहना
 चाहता  हूं  कि  वह  यहां  पर  इस  चीज़  को  साफ
 तरीके  से  कह  दें  कि  इधर  का  कश्मीर  वाला हिस्सा
 हो  नहीं  बल्कि  भौकुपाइड  कश्मीर  भी  हमारे
 इंटेगरल  पार्ट  है  कौर  वहां  के  सिटीजंस  हमारे
 सिटीजंस  हैं  कौर  वह  लोग  जो  राज  इतने  अर्से
 तक  गुलामी  बर्दाशत  कर  चुके  हमारे  लिए  बायसे
 शर्म  है।  इसलिए  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  हमें  यह
 दावा  करना  चाहिए  ।

 कब  एक  सवाल  यह  है  कि  हमारा
 कांस्टीट्यूशनल  जिसके  भ्रन्दर  हम  काम  करते  है
 उसके  प्रा टिकल  i9  में यह  लिखा  हुमा  है  :

 “All  citizens  shall  have  the
 right  to  freedom  of  speech  and
 expression,  to  ible  peaceably
 and  without  arms,  to  form  assOcia-
 tions  or  unions,  to  move  freely
 throughout  the  territory  of  India,
 to  reside  and  settle  in  any  part
 of  the  territory  of  India,  to
 acquire,  hold  and  dispose  of  pro-
 perty  and  to  practice  any  profee-
 sion,  or  to  carry  on  any  occupa-
 tion,  trade  or  business.”

 ow  does  this  operate  there?  Does
 the  position  there  not  go  against  this
 provision?  We  cannot  acquire  land.
 Our  citizens  afe  not  free to  go  to Kashmir.
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 अब  यह  कैसे  कांस्टीट्यूशनल  की  इस  दफा  का  वहां
 कंट्रेडिकशन  है  ?  हां  जो  हालत  मौजूद  है  उसको
 देखते  हुए  जो  हमारा  भ्र सली  कांस्टीट्यूशनल  है
 उस  का  कं ट्रेडिशन  है  ।  उस  को
 साफ  करना  चाहिए  क्‍योंकि  जब  श्राप  कश्मीर
 को  इंडिया  का  इंट्रेगरल  पार्ट  कहते  हैं  तो  यह
 पाबन्दियां  वहां  पर  सिटीजन्स  के  लिए  नहीं
 होनी  चाहिएं  ।  यह  तो  मैं  मान  सकता  हूं  कि
 अगर  राज  कश्मीर  को  प्राय  दूसरी  स्टेट्स
 के  लेबिल  पर  ले  कराते  हैं  तो  हमारे  बहुत  से
 कम्युनिस्ट्स  लोग  कह  सकते  हैं  कि  बुरा  होगा
 क्योंकि  उन्हें  तो  झुक-न-कुछ  चाहिए  जिससे
 कि  हिन्दुस्तान  कमजोर  होता  बला  जाय
 लेकिन  नाराजगी  पाकिस्तान  को  किस  बात
 की  होगी  ?  पाकिस्तान  को  तो  राज  भी  हम
 कहते  हैं  कि  कश्मीर  हमारा  इंटेगरल  पार्ट
 है  इसलिए  पाकिस्तान  की  नाराजगी  का  कोई
 सवाल  नहीं  है,  रूस  को  नाराजगी  का  कोई
 सवाल  नहीं  है,  प्रक्रिया  की  नाराजगी  का
 कोई  सवाल  नहीं  है  ।  इसलिए  भाई  काहे
 के  लिए  आप  यह  काम  नहीं  करते  कि  भाप
 कश्मीर  को  दूसरी  स्टेट्स  के  बराबर  ले  पायें
 चूंकि  कांस्टीट्यूशनल  ने  हिन्दुस्तान  के  कोने
 कोने  के  लिए  लिखा  है  मैं  श्राप  से कहना  चाहता
 हैं  कि यह  कमजोरी  कौर  इनडिसीशन  की
 पालिसी  हम  को  तबाह  करेगी  ।  राज  वक्‍त
 धा  गया  है  कि  जब  गवर्नमेंट  को  मजबूती  के
 साथ  चलना  चाहिए  ।  हम  को  लींग  रेंज  ब्यू
 रख  कर  साफ़  ऐलान  कर  देना  चाहिए,

 Shri  Gomavane:  He  was  m  impor-
 tant  Member  of  the  Cabinet.  What
 part  did  he  play  when  he  was  in  the
 Cabinet  in  support  of  this  point  of
 view?

 Shri  Inder  J.  Malhotra  (Jammu  and
 Kashmir):  That  was  why  he  resigned.

 eft  त्यागी  :  राज  पोजीशन  यह  है  कि
 लकाह्वीप,  नेफ़ा,  नागालैण्ड  शौर  कश्मीर  में
 हिन्दुस्तान  के  दूसरे  हिस्सों  के  सिटिज़न्ज़  वहां
 पर  जमीन  बगैरह  नहीं  ले  सकते  हैं  t  नेफ़ासैड
 के  भ्रमर  हम  को  रुकावट  है,  नेफ़ा  के  इन्दर
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 [श्री  त्यागी]
 नहीं  जा  सकते,  नागालैण्ड  के  भ्रन्दर  नहीं  जा
 सकते  ।  मेरा  कहना  है  कि  वहां  इस  तरह  की
 रुकावटें  हिन्दुस्तान  के  सिटिज़न्ज़  के  लिए
 क्यों  रहें  ?  कांस्टीट्यूशनल  का  यह  कमल  सारे
 "देश  के  कोने  कोने  में  होता  चाहिए  |

 Shri  Sonavane:  Can  he  do  one
 thing  when  he  was  in  the  Cabinet  and
 something  else  when  out  of  it?

 श्री  त्यागी  :  यह  जो  श्राप  की  नेफ़ा  की
 प्रॉबलम  है,  नागालैण्ड  की  प्रावलम  है  कौर  यह
 अंडमान  निकोबार  और  लका द्वीप  शादी
 में  जहां  भी  इस  तरह  से  भारत  के  नागरिकों
 के  वहां  पर  धाने  जाने  की  रुकावट  है  या  वहां
 पर  ज़मीनें  खरीदने  की  रुकावट  ह  मैं  चाहता
 हूं  कि  कांस्टीट्यूशनल  का  यह  कंट्रैडिशशन  हटना
 चाहिए  और  उन  जगहों  पर  भी  शेष  भारत  की
 तरह  कांस्टीट्यूशनल  कमल  में  कराये  ।  कॉस्ट
 ट्यूशन  के  अ्रनुसार  सारे  शहरियों  को  देश  के
 हर  एक  कोने  में  एक  सी  पूरी  आजादी  होनी
 चाहिए  ।

 यह  जो  संविधान  से  370  दफ़ा  को  हटाने
 की  मांग  हे  उसकी  बाबत  मैं  कहता  हूं  कि  राज
 जाप  उसको  पास  न  कीजिये  बल्कि  होम  मिनी-
 स्टर  से  इस  बात  का  तकाज़ा  कीजिये  कि  बह
 एक  नया  ला  कांस्टीट्यूशनल  का  ऐसा  ले  जायें
 जिससे  प्रकेले  कश्मीर  ही  सहीं  बल्कि  झोर  भी
 हिस्सों  में  जहां  इस  तरह  की  रुकावट  है  वहां
 भी  उसे  दूर  करके  एक  लेबिल  पर  लाया  जाय
 ताकि  हम  उसके  ऊपर  गये  अनुभव  फर
 सकें  शौर  उसको  सचमुच  इंटैगरल  पार्ट  कह
 सकें  ।  इसलिए  मेरा  पह  कहना  है  कि  झा
 मेहरबानी  करके  यह  बतलाइये  कि  झाँप  यह
 बीज़  करने  को  तैयार  हैं  था  नहीं  ?

 Mr.  Deputy-Speaker:  How  much
 time  does  the  Minister  want  for  reply?

 The  Minister  of  State  in  the  Minis-
 try  of  Home  Affairs  and  Minister  of
 Defence  Supplies  in  the  Ministry  of
 Defence  (Shri  Hathi):  About  half  an
 hour.
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 Mr.  Deputy-Speaker:  And  Shri  P.  द
 Shastri?

 Shri  Prakash  Vir  Shastri  (Bijnor):
 Ten  minutes.

 श्री  काशी  राम  गुप्त  (पावर)  :  उंपा-
 ध्यक्ष  महोदय,  जो  व्याख्यान  श्री  खाडिलकर
 ने  दिया  उस  को  सुन  कर  मुझे  बड़ा  आश्चर्य
 धा  कि  यह  खाडिलकर  कांग्रेस  के  खाडिलकर
 बोल  रहे  हैं  या  कि  कोई  कम्युनिस्टों  के  वाम
 थी  या  दक्षिण  पंथी  खाडिलकर  साहब  बोल
 रहे  हैं  क्योंकि  उन्होंने  बड़ी  अजीब  ग्रीन
 दलीलें  दी  हैं  ?  ताशकन्द  की  भावना  के  प्रति
 उन्होंने  बड़ी  चिन्ता  प्रकट  की  ny  शव  मेरा
 कहना  है  कि  ताशकन्द  से  पहले  श्री  लाल  बहादुर
 शास्त्री  यह  कह  कर  गये  हैं  कि  कश्मीर  पर
 कोई  बातचीत  नहीं  होगी  ।  कश्मीर  हमारा
 एक  टूट  रंग  है  कौर  उस  पर  कोई  बातचीत
 नहीं  की  जायेगी।  इसलिए  यह  ताशकन्द का
 हवाला  देता  भौर  उसका  बहाना  लेकर  लगा-
 तार  यह  दलील  देना  कि  संविधान  में  से
 दफ़ा  370  नहीं  हटनी  चाहिए  मैं  समझता  हूं
 कि  इससे  बड़ी  ग़लत  कौर  भद्दी  बात  कौर
 कोई  नहीं  हो  सकती  है  ।  मैं  तो  यह  सोचता
 भरा  कि  भाई  श्री  समता नि  जी  के  बोलने  के  बाद
 शायद  खाडिलकर  जी  को  फर्क  महसूस  होगा
 कौर  बह  समक्ष  जायेंगे  कि  कश्मीरी  लोग  क्‍या
 चाहते  हैं  लेकिन  मालूम  यह  होता  कि
 खाडिलकर  जी  खाली  एक  वकील  की  हैसियत
 से  भ्रपनी  बात  को  चलाने  की  कोशिश  कर
 रहे  हैं  भौर  दिल  उनके  है  नहीं  भौर  भ्रगर  है  तो
 बह  एके  वकील  का  दिल  है  ।  इसलिए  मैं  यह
 निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  यह  बड़ा  मरहम
 मसला  है  ।  हम  इस  सदन  में  जब  बोलते  हैं
 तो  उसका  असर  हमारा  बाहर  जाता  है  ।
 श्री  हीरेन  मुकर्जी  जो  बोले  उससे  समझ  में
 एक  बात  भाई  कि  रूस  की  नीति  ऐसी  मे  गई
 होगी  जिससे  कि  उन्हें  अनाज  यह  कहना  पड़ो
 बाकी  मुकर्जी  साहब  जैसे  अकादमी  वह  कहें
 यह  एक  ताज्जुब  की  ही  बात  है  ।  कुछ  दिन  हुए
 जब  श्री  पाटिल  अ्रमरीका  होकर  श्ग्ये  थे  ।
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 welt  कांग्रेस  पार्टी  में  एक  भाषण  दिया  था
 और  उसमें  उन्होंने  यह  बतलाना  था  कि  पाकी-
 स्तान  से  जो  हाल  में  लड़ाई  हुई  है  उसके  बाद
 से  अमरीका  का  यह  मत  बन  गया  है  कि
 प्लैविसिट  जैसी  कोई  चीज़  कश्मीर  में  कमल
 में  नहीं  करा  सकती  है  ।  अरब  भी  अगर  370  को
 हटाने  की  बात  हम  न  कहें  तो  फिर  पाकिस्तान
 को  मजबूत  करने  के  सिवा  और  क्‍या  बात  है  ?
 इसलिए  प्रश्न  यह  नहीं  है  कि  ताशकन्द  में
 क्या  बात  हुई  है  या  भ्रमरी का  क्‍या  चाहता  है
 या  रूस  क्‍या  चाहता  है,  प्रश्न  तो  यह  है  कि  हम
 क्या  चाहते  हैं  ?  भगर  हम  चाहते  हैं  कि सचमुच
 कश्मीर  हमारा  अंग  रहे  तो  इस  370  दफ़ा
 को  हमें  जल्दी  से  जल्दी  समाप्त  कर  देना
 चाहिए  |  प्राम  जनता  श्राप  के  कानूनी  चक्कर,
 ताशकन्द  भौर  यह  प्लैबसिट  वगैरह  में  नहीं
 चलती  वह  तो  केवल  यह  जानती  है  कि  इस
 दफ़ा  के  रहते  कश्मीर  में  दौर  दूसरी  हमारी
 स्टेट्स  में  फर्क  मौजूद  है  कौर  वह  मिट  नहीं
 रहा  है  कौर  वह  फर्क  इस  दफ़ा  को  हटाने  से
 ही  मिट  सकता  है  इसलिए  कश्मीर  के  लोगों
 और  शेष  भारत  के  सभी  लोगों  की  यह  मांग
 है  कि  यह  फर्क  मिटाया  जाय  भौर  वह  कके
 कायम  रखने  वाली  दफ़ा  फौरन  ख़त्म  कर  दी
 जाय  ।  भ्र भी  खाडिलकर  जी  ने  कहा  था  कि
 आहिस्ता-भाहिस्ता  ऐसे  हो  रहा  है  भर  वैसे
 हो  रहा  है  -  इस  “ग्राहिस्ता-प्राहिस्‍ता

 wm  को
 झाम  जनता  नहीं  समझती  है  1  राज  दशा  यह
 है  कि  हाजीपुर  का  जो  इलाका  इस  संघर्ष
 में  हमारे  कब्जे  में  प्राया  था,  उसमें  जिन  लोगों
 ने  ईमानदारी  से  हमारा  साथ  दिया,  पाकिस्तान

 ने  उनको  गोली  से  उड़ा  दिया  है|  ऐसी  हालत  में
 बे  लोग  क्‍या  हिम्मत  कर  सकते  हैं  ?  मैं  समझता
 हूं  कि  काश्मीर  के  लोगों  को  तकलीफ  को  यह
 सरकार  नहीं  समझती  है  1  वह  समझती  है  कि
 यहां  पर  मुसलमानों  का  बहुमत  है,  इसलिए
 उन  को  क्या  तकलीफ़  हो  रही  है  |  लेकिन  मैं
 समझता  हूं  कि  भाटिया  370  के  रहते  हुए
 उन  लोगों  को  इतनी  तकलीफ़  हो  रही  है,
 जितनी  किसी  को  नहीं  हो  सकती  है--जितनी
 जम्मू के  हिन्दुओं  को  भी  नहीं  हो  रही  है।
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 इसलिए  इन  सब  बातों  को  देखते  हुए,
 जिस  सैकुलरिज्म  की  हम  दुहाई  देते  हैं,  उसको
 सामने  रखते  हुए  भ्रोर  इस  लड़ाई  के  बाद  यह
 बहुत  ज़रूरी  हो  गया  है  कि  भाटिया  370
 को  हटा  दिया  जाये  ।  ताशकन्द  समझौते  के
 जो  गुल  खिल  रहे  हैं--हालांकि  मैं  उनमें  से
 हूं,  जो  मानते  हैं  कि  ताशकन्द  समझौता
 करना  चाहिए  था,  लेकिन  मैं  यह  भी  मानता
 हूं  कि  इसका  यही  नतीजा  निकलने  वाला  था
 शौर  पाकिस्तान  की  तरफ़  से  ऐसी  हरकतें
 की  जानी  थीं--भोर  इस  वक्‍त  पाकिस्तान  का
 जो  रवैया  है,  उसको  देखते  हुए  यह  ज़रूरी  है
 कि  जितनी  जल्दी  हो  सके,  इस  पार्टिकल  को
 खत्म  करके  काश्मीर  को  पूरी  तरह  से  हिन्दु-
 स्तान  के  साथ  मिला  लना  चाहिए  t  पाकिस्तान
 के  पास  वहां  पर  तूफ़ान  उठाने  के  बड़े  ज़रिये
 हैं।  भाज  मिज़ो  हिल्स  में  क्या  हो  रहा  है,  जहां
 पर  इण्डोनेशिया  से  मदद  मांगे  जाने  की  चर्चा
 चल  रही  है  ?  राज  नागाल॑ष्ड  में  क्या  हो
 रहा  है?  मैं  समझता  हूं  कि  ये  सब  बातें  एक
 दूसरे  के  साथ  जुड़ी  हुई  हैं  -  प्यार  हम  प्रा टिकल
 370  को  हटा  देंगे,  तो  हम  को  मिजो  हिल्स
 भोर  नागालैण्ड  की  समस्या प्र ों  प्रोर  दूसरी
 समस्या प्र ों  को  हल  करने  में  मजबूती  मिलेगी  ।

 इसलिए  मैं  शास्त्री  जी  के  प्रस्ताव  का
 हृदय  से  समर्थन  करता  हूं  ।
 Shri  Ss.  Kandappan  =  (Tiruchen-

 gode):  I  wou'd  like  to  congratulate
 the  Mover  of  this  Bill,  Shri  Prakash
 Vir  Shastri,  for  bringing  this  time-
 ly  measure  and  I  wish  and  hope  the
 Government  would  accept  this.

 Even  Shri  Khadilkar  did  not  deny
 the  substance  of  this  Bill.  His  con-
 tention  was  that  the  Bill  was  not
 timely.  I  would  rather  say  that  I
 ean  find  no  other  time  more  fitting
 than  this  one  Yor  a  Bill  of  this  nature.

 This  Kashmir  {ssue  is  not  an  ondi-
 nary  issue.  The  Government  by  its
 lukewarm  attitude  and  its  policy  of
 appeasement  has  already  wasted  a  lot
 by  way  of  men,  materia]  and  money,



 कराई  Constitytian  (Amdt.)

 (Shri.  S.  Kandappan.)
 The  whole  war  with  Pakistan,  I
 should  say,  Wag  due  to  this  half-
 hearted  attitude  of  this  Government
 rather  than  to  the  helligerent  attir
 tude  on  the  part  of  Pakistan.

 Acharya  Kripeleni  was  accusea3  of
 over  some  special  privi-

 leges  bestowed  on  Kashmir.  It  is  our
 right  to  grumble  when  the  legally
 wedded  wife  is  treated  differently
 Yrem  the  consort.  The  Go
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 excuse  for  the  Government  to  pogt-
 pone  this  perpetually,  endangering
 the  lives  of  our  men  and  our  spender
 financial  resources.

 Shrt  Sham  Lal  Saraf  (Jammu  and
 Kashmir):  I  know  there  is  very
 little  time  at  your  disposal,  but  still
 I  must  thank  you  for  accommodat-
 ing  me  today.

 Firstly,  I  would  like  to  remove  cer-
 has  all  along  kept  Kashmir  ४5  a
 privilegeq  State  which  not  constitu-
 tionally.  integrating  it  with  India.

 Fortunately  ar  unfortumetely,  we
 have  a  written  Constitution.  When
 the  Government  has  got  a  Constftu-
 tion  properly  framed  by  a  Consti-
 tuent  Assembly,  amd  whan  they  cle
 not  integrate  Kashmir  constitutional-
 ly  with  India,  they  have  no  right  to
 praclaim  to  the  worlg  that  Kashzatr
 is  an  integral  part  of  India,  and  even
 if  they  deem  it  fit  on  their  part  to
 proclaim  so,  they  cannot  expect  other
 countries  to  comeede  that  claim  or
 profession.

 Kashmir  is  being  kept  virtually  as
 a  separate,  almost  sovereign  entity,
 excepting  some  kind  of  formal  pro-
 clamations  on  the  part  @  Gavern-
 ment.  When  you  allow  that  kind  of
 thing  to  exist,  is  it  mot  fair  to  concede
 that  there  is  every  likelihood  of
 Pakistan  or,  for  that  matter,  any
 other  country  to  comment  and  say
 something  with  regard  to  Kashmir
 which  we  may  not  like?  So,  it  is
 the  policy  of  the  Government  that
 gives  room  for  Pakistan  or  any  other
 nation  in  the  worlg  to  claim  that
 Kashmir  is  not  really  an  integral
 part  of  India.  So,  I  urge  upon  the
 Government  either  to  integrate  Kash-
 mir  or  to  come  belore  the  country
 and  openly  and  frankly  lay  before
 the  public  the  difficulties  that  they
 encounter  with  regard  to  the  integra-
 tion  of  Kashmir  with  India.  If  thera
 are  practically  no  difficulties  with
 reganid  to  integration,  there  is  no

 tain  tandings  created  by  the
 speeches  of  Acharya  Kripalani  and
 one  or  two  athers.  I  must  say  very
 frankly  that  nothing  has  been  given
 gratis  to  Jammu  ang  Kashmir.  What-
 ever  we  have  been  drawing  is.  absa-
 lutely  according  to  the  law,  accerd-
 ing  to  the  procedure  for  loans,  grants,
 etc.,  applicable  to  the  rest  of  the
 country.  Firstly,  they  have  their  own
 Tesources,  revenues  etc.  Then,  as
 far  as  grants  ang  other  things  are
 concerned,  they  flow  there  for  the
 developing  plans  ag  they  flow  to  any
 other  State  within  the  country.
 Therefore,  it  is  not  correct  to  say
 that  they  get  this  at  the  cost  of  the
 Indian  taxpayer,  and  I  shouki  rectify
 this.

 I  must  thank  Shri  Prakash  Vir
 Shastri  for  bringing  this  Bill  ang  in-
 viting  the  attention  of  the  Govern-
 ment  to  this  matter.  I  would  give  my
 considered  opinion  to  the  Govern-
 ment  that  this  will  be  the  last  time—
 for  them  to  understand.  We  have
 had  certain  agreements  with  the
 Government  of  India,  and  I  may  hum-
 bly  say  that  I  have  also  deen  one  of
 the  signatories  to  them  right  from
 1947,  but  this  last  attack  on  Kash-
 mir  has  opened  our  eyes  wide
 enough.  We  ९०७००  not  know  till  the
 raiders,  not  one  but.  thousands,  fully
 armed,  came  right  upon  our  heads.
 It  was  a  providential  escape.  I  must
 frankly  say  thet  todey  we  must  ree-~
 lise  the  implicationg  for  this  country
 by  not  having  Kashmir  as  a  part  of
 India.

 Secondly,  the  vulnerability  of  थी
 those  borders  on  that  aide  and  this
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 constant  friction  with  Pakistan  and
 China  on  the  other  side  make  it
 highly  incumbent  upon  the  Govern-
 ment  of  India  to  have  a  @irect  eye,
 direct  interference,  direct  attention
 o!  the  afeas  that  surround  our  por-
 ders.  They  must  be  very,  very  vigi-
 lant  about  the  functioning  of  the  civil
 Government  there.  Today  I  would
 Say  very  frankly  that  in  spite  of  the
 fact  that  my  _  erstwhile  colleagues
 might  be  working  in  that  Gowern-
 ment,  the  people  are  not  behind  them,
 there  is  no  political  support,  and  un-
 less  you  get  that  support,  we  are  sit-
 ting  on  a  volcano,  and  God  knows
 when  it  might  crupt.

 9II7

 Till  new  हैं  heve  not  said  these
 things,  but  today  the  position  is  this.
 Though  I  belong  to  the  ruling  party,
 though  I  belong  to  the  Congress
 Party,  I  must  say  it  today  that  uf  the
 party  does  not  take  a  decision  with
 regard  to  Kashmir,  sooner  I  will  say
 rather  now  than  later,  I  do  not  know
 what  might  bapprn.  So,  we  shall
 say  things  in  the  open,  what  we  have
 not  said  so  far.

 Shri  Kapur  Singh:  Tell
 clearty.

 us  more

 Shri  Sham  Lal  Saref:  My  words
 are  clear  anough.

 It  was  for  certain  specific  reasons
 that  this  article  370  was  introduced
 in  the  Constitution,  ang  I  must  say
 that  Jammu  and  Kashmir  in  a  sense
 hag  benefited  very  much  by  that,  but
 after  the  passage  of  so  much  time,  its
 continuance  is  proving  a  great  im-
 pediment.  There  is  insecurity,  there
 is  no  mental  integration  taking  place.
 Seoomdly,  it  leaves  loopholes  for  anti-
 elements  to  create  trouble  and  erouse
 the  people  there  day  in  and  day  out.
 Thirdly,  the  mind  of  this  Govern-
 ment  is  not  yet  clear.

 Ww  brs.
 There  was  a  time  when  there  were

 certain  mutual  understandings,  but  as
 far  as  the  people  of  Kashmir  are
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 concerned,  it  is  not  only  the  State
 Constitution,  aur  rerolution,  we  have
 always  wanted  full  integration  with
 this  country  as  any  other  State.
 It  was  the  government  of  Pandit
 Nehru  and  others  who  never  took
 courage  in  both  hands  and  agreed  to
 our  request.  That  has  not  been  done.
 I  will  again  say  that  conditions  have

 haaged.  The  ciraumstances  today
 are  absolutely  dangerous.  It  is  high
 time  that  the  government  of  India
 applied  their  min@  omce  again  to  this
 matter  and  came  to  the  conclusion
 and  drew  a  new  relationship  on  the
 pattern  by  which  all  the  other  States
 are  part  and  parcel  of  this  country.

 Shr;  Tyagi:  Woud  your  govern-
 ment  recommend  it?  Unterrup-
 tions).

 Shri  Gham  Lal  Saraf:  Apart  from
 the  government,  Tyagiji,  the  people
 are  with  you.  I  am  saying  that  the
 Position  is  not  happy  in  a  number  of
 ways.  For  the  sake  of  the  defence  of
 the  country,  internal  and  external
 security  of  the  country,  it  is  absolute-
 ly  essential  that  the  central  Govern-
 ment  must  apply  its  mind;  they  must
 also  keep  in  view  the  situation  in  the
 borders  outside  the  country.  I  agree
 with  Tyagiji  that  this  Bill  may  not
 be  good  in  its  present  form  but  as
 far  ag  We  purport  of  it  is  consarned,
 I  agree  and  Jet  the  government  itself
 bring  in  a  Bill  with  this  purpose.
 With  these  words,  I  express  my  mind
 on  this  Bill.

 oh  feet  चला  सिंह  :  प्रादरणीय  उठा-
 ध्यक्ष  भविष्य,  काश्मीर  के  सम्बन्ध  में  राज
 जो  स्वी  यहां  पर  हुई  हैं,  उनमें  श्री  हीरे
 मुकर्जी  कौर  खाडिलकर  जी  की  पिचों  को
 सुन  कर  हैशन  रह  गया  ।  मैं  यह  नहीं  समझ
 पाथा  कि  ये  इस  देश  के  रहने  वाले  हैं
 देश  के  शुभचिन्तक  हैं  था  प्रशभचिन्तक  हैं  ।
 मुझे  मलाल  हुआ  कि  लो  इतनी  मोटी  सी  बात
 है  कि  राज  श्राप  देश  के  कसी  भी  भाग  में
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 [श्री  बिशन  चन्द्र  सेठ]
 जाकर  जमीन  मकान  खरीद  सकते  हैं,  काश्मीर
 का  कोई  भी  आदमी  शाजहानपुर  में  प्रकार
 कोई  भी  चीज़  खरीद  सकता  है,  लेकिन  हम
 उस  भारतीय  प्रदेश  में  जाकर  नहीं  खरीद
 सकते  ।

 सौ  त्यागी  :  ड्राप  तो  वहां  शादी  भी  नहीं
 कर  सकते  ।  काश्मीरी  यहां  भाकर  शादी  कर
 सकता  है,  लेकिन  हम  शादी  भी  नहीं  कर
 सकते  ।

 ft  निदान  ष्थ्ना  सेठ  :  मैं  यह  निवेदन
 करना  चाहता  हूं  कि  काश्मीर  स्टेट  के  सम्बन्ध

 Shri  Kapur  Singh:  Shri  Tyagi  has
 referred  to  a  genuine  public  griev-
 ance  which  should  be  taken  note  of.

 I  am  afraid  you  did  not  take  note  of
 it;  it  was  immersed  in  the  noise.

 at  विधान  द्वन्द  सेठ :  मैं  काश्मीर  के
 सम्बन्ध  में  एक-दो  बड़ी  मोटी-मोटी  बातें
 निवेदन  करना  चाहता  हूं  ।  जब  काश्मीर  में
 पाकिस्तानी  लाखों  भ्रामक  झा  गये  भोर  लड़ाई
 शुरू  हो  गई,  उसके  बाद  काश्मीर  की  बात
 देश  के  या  हमारे  सामने  झाई,  भ्रमर  काश्मीर
 के  सामने  यह  प्रश्न  नहीं  होता  कि  वहां  एक
 दूसरी  स्टेट  है,  दूसरा  प्राइम  मिनिस्टर  है,
 दूसरी  तरह  का  प्रबन्ध  है,  तो  भाज  इस  लड़ाई
 की  शक्ल  जो  पिछले  दिनों  में  हुई  है,  न  होती  1
 परन्तु  राज  स्थिति  इस  प्रकार  की  है  कि
 काश्मीर  का  स्टेट्स  आपने  दूसरी  तरह  का
 बना  रखा  है  v  भाप  ख्वामख्वाह  उलटा
 फैसला  देने  को  बात  करते  हैं  चार  दिन  पहले
 श्री  त्यागी  जो  कैबिनेट  में  थे,  कब  उनको  भावज
 कैबिनेट  से  बाहर  जाने  के  बाद  कितनी  बदल
 गई  है  v  gard  गवर्नमेंट  का  राज  यह  हाल  है
 कि  प्यार  कोई  बिल  मेम्बर  की  तरफ़  से  भाये
 तो  ऐसा  मालूम  पड़ता  है  कि  उनके  लिये  बड़ी
 भारी  कड़वी  दवा  झा  गई  है।  मैं  हाथी  साहब  से
 निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  बाप  देश
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 के  साथ  ज्यादती  न  कीजिये  ।राज  जितने  भी
 सज्जन  यहां  पर  बोले  हैं,  सिवाये  खाडिलकर
 साहब  के,  एक  भी  कांग्रेस मैन  आपके  फेवर  में
 नहीं  है  लेकिन  कब  भाप  पी  लगायेंगे  भ्र ौर
 मनमाना  करेंगे  ।

 श्री  त्यागी  :  हीरेन  मुखर्जी  भी  ।

 थनी  'चिप्स  रुद्र  सेठ  :  मैं  इतना  ही  निवेदन
 करना  चाहता  हूं  ।  कि  यह  जैनुइन  डिमाण्ड  है
 देश  की  ।  इसके  लिये  गलत  इन्फ्लुएन्स  देश
 पर  मत  डालिये  ।  जो  गवर्नमेंट  बेचैन  से  राज
 बोला  गया  है,  वह  सही  चोट  है  कौर  उसे
 स्वीकार  कर  लेना  चाहिये  ।  इस  वक्‍त  काश्मीर
 का  स्टेट्स  देश  के  इन्दर  वही  होना  चाहिये
 जो  कि  सारे  देश  के  अरन्य  प्रान्तों  का  है।  राज
 देश  के  इन्दर  अनेक  प्रकार  के  प्राविन्सेज़  हैं,
 भ्रोर  उनके  भ्र लग  अलग  स्टेट्स  हैं,  यह  हमारे
 कांस्टीट्यूशनल  में  दुर्भाग्य  की  बात  है  ।
 मैं  चाहता  हूं  कि  श्राप  हस  बारें  में  कड़ाई  से
 देखिये  कौर  सही  कदम  उठाइये  मैं  ज्यादा  न
 कहते  हुए  बैठ  जाता  हूं  ।

 Mr.  Deputy-Speaker:  The  hon.
 Minister......  (Interruptions).

 Shri  Nath  Pal:  One  Member  from
 Kashmir  wants  to  speak.  I  did  not
 exercise  my  right  to  speak;  you  did
 not  call  me.

 Mr.  Deputy-Speaker:  Two  have
 already  spoken  from  Kashmir.

 श्री  प्रकाशकों  श्ञात्रो  :  श्री  मांगी  उठती
 क्षेत्र  से  जाते  हैं,  इस  लिये  इनको  प्रवीण  5
 मिनट  दिया  जाना  चाहिये  |

 Shri  Hathi:  I  will  sacrifice  five
 minutes  for  the  Member  from  Kash-
 mir.

 Shri  Gopal  Datt  Mengi  (Jammu  and
 Kashmir):  Mr.  Deputy-Speaker,  the
 hon.  Member  Mr.  Hiren  Mukerjee
 speaking  just  now  said  that  if  Mr.
 Sadiq,  the  present  Chief  Minister  of
 Jammu  and  Kashmir,  wanted  abroga-
 tion  of  this  article,  we  can  proceed
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 accordingly.  Mr.  Sadiq  wrote  an
 article  in  the  Hindustan  Times  of
 November  26,  963.  He  has  been  the
 president  of  the  Constituent  Assembly
 of  Jammu  and  Kashmir  and  a  very
 responsible  minister  all  along.  The
 article  is  a  very  long  one.  I  would
 Tread  only  two  paragraphs  which
 would  indicate  his  mind.  He  says:

 “The  authors  of  the  article  had
 clearly  envisaged  the  raising  of
 the  standard  of  administration  in
 the  State  so  as  to  bring  it  to  the
 same  leve]  as  in  the  other  States.
 It  is  time  now  to  modify  this
 article  in  such  a  manner  as  to
 make  the  rest  of  the  provisions
 of  the  Constitution  applicable  to
 the  State  in  order  to  enable  the
 people  to  derive  complete  bene-
 fits  from  the  welfare  measures,
 adopted  in  social,  economic  and
 educational  fields.  Legislation  so
 far  enacted  by  Parliament  has
 taken  due  note  of  the  interest  of
 labour  and_  investing  public
 against  the  machinations  of  un-
 scrupulous  elements  in  trade  and
 industry.  But  the  advantages  of
 such  laws  will  be  available  in
 the  State  only  if  the  Constitution
 applies  to  the  State  in  its  entirety.
 We  have  no  doubt  in  our  mind
 that  this  step  will  go  a  long  way
 in  guaranteeing  the  socio-economic
 development  of  the  Jammu  and
 Kashmir  State  along  with  the
 rest  of  the  country  and  in  accord-
 ance  with  the  high  objectives  of
 achieving  a  socialist  democracy
 and  a  secular  society.”

 I  do  not  know  what  Mr.  Sadiq  would
 say  today.

 An  hon.  Member:  He  is  always  con-
 sistent.

 Shri  Gopal  Datt  Mengi:  Let  us  hope
 so.  In  the  light  of  this  article,  the
 Government  should  now  take  stepe  to
 apply  the  Constitution  of  India  in  toto
 to  Jammu  and  Kashmir.  Only  two
 days  back  there  was  a  question  raised
 in  Parliament  about  direct  elections
 to  Parliament  from  Jammu  and  Kash-
 mic.  he  hen.  Minister  have  a  very
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 vague  answer.  He  said:  we  will
 amend  our  Representation  Act  and

 see  what  can  be  done.  In  Jammu  and
 Kashmir  we  have  a  separate  law;  for
 the  rest  of  India  there  is  a  separate
 law.  When  direct  elections  are  to
 take  place,  why  should  not  there  be
 the  same  law  for  the  whole  country?
 Therefore,  I  make  this  humble  request:
 it  is  not  a  request,  it  is  a  demand?
 The  demand  is  that  the  Indian  Con-
 stitution  should  be  applied  in  toto  to
 Jammu  and  Kashmir.  It  is  high  time
 it  was  applied,

 Mr.  Deputy-Speaker:  Shri  Hathi.

 Shrimati  Tarkeshwari  Sinha  (Barh):
 Sir,  I  may  be  given  just  five  minutes.

 Shri  Hathl:  I  have  already  beer
 called.

 Shrimaté  Tarkeshwari  Sinha:  Shri
 Kamath  said  that—(Interruption).

 Mr.  Deputy-Speaker:  Order,  order.
 I  have  already  called  Shri  Hathi.

 Shrimati  Tarkeshwari  Sinha;  Please
 listen  to  me,  Sir.  I  make  an  appeal.
 Shri  Kamath  said  that  even  if  he  gets
 only  two  or  three  minutes,  that  Is
 time  enough  for  him  to  move  the  BIL,
 and  then  it  can  go  on  the  next  day.
 So,  why  not  give  five  to  seven  minutes
 each?

 Mr.  Deputy-Speaker:  Then,  Shri
 Sidheshwar  Prasad  also  wanted  time
 to  speak.

 Shrimati  Tarkeshwari  Sinha:  He
 can  also  be  given  three  or  four
 minutes.

 Mr.  Deputy-Speaker:  I  am  sorry.
 Shrimati  Tarkeshwart  Sinha:  It  =

 very  strange.
 Shri  Hari  Vishno  Kamath:  Five

 minutes  for  Shrimati  Tarkeshwari
 Sinha  and  five  minutes  for  Shri  Nate
 Pai  may  be  given.  The  debate  cen
 go  on  till  one  minute  to  6  o'clock.

 Shri  Hathi:  Shri
 Shastri  will  also  reply.

 Prakash  Vir
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 भरी  हरि  विष्णु  कामत  :  थोड़ा  समय  दान
 करायें  ।

 Shrimati  Tarkeshwari  Sinha:  You
 can  give  me  five  minutes.  Shri  Kamath
 is  prepared  te  give  his  own  time.
 (Interruption).

 Shri  Kapet  Singh:  You  have  already
 said  that  ste  cartnot  be  accommodated.
 Let  those  orders  be  obeyed.  She  must
 obey  the  Chait.

 Shrisaath  Tarkeshwari  Sinha:  Pleasc
 let  me  have  the  indulgence.

 Shri  Inder  J.  Malhotra:  Shri
 Kamath  is  willing  to  give  his  time;
 he  is  prepared  to  wait.  50,  she  may
 be  given  five  minutes,  before  you  call
 Shri  Hathi.

 Mr.  Deputy-Speaker:  Shri  Hathi.
 Shri  Hathi:  Sir,  it  was  really  grati-

 fying  to  see  that  ali  the  Members  who
 spoke,  excepting  one,  took  the  same
 stand  that  the  Government  and  the
 whole  nation  have  taken  en  Kashmir.
 There  can  be  no  doubt  that  Kashmir
 is  an  integral  part  of  India.  That  has
 been  our  stand  throughout  and  it  shall
 remain  the  same.  There  can  be  no
 question  about  it.

 Shri  Tyagi:  What  about  the  occupi-
 ed:  part?

 Shri  Miathi:  We  have  already  said
 that  they  are  aggressors.  There  also,
 we  have  said  in  the  Security  Council
 that  they  are  aggressors.

 Shri  Tyagi:  It  forms  part  our
 country.  :

 Shri  Hathk  Yes.  There  can  be  no
 doubt  about  that.  This  is  not  a  ques-
 tion  which  is  a  party  question.  It  is
 8  national  question:  the  stand  on
 Kashmir.

 An  hon.  Member:  Rather  an  inter-
 national  question.  (Ihterreption).

 Shri  Hathi:  I  say  it  is  a  national
 question  an!  a  national  stand.  I  would
 request  ho...  Members  to  hear  me
 patiently.  ‘his  is  not  at  all  a  party
 question.  J]  has  erossed.all  the  party
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 barriers  and  the  stand  that  has  been
 taken  is  not  at  all  on  2  party  basis.
 it  is  on  a  national  basis.  Everyone
 of  us  here  maifitained  and  shal]  main-
 tain  that  Kashmir  is  part  of  India  and
 that  any  challenge  from  anybody  will
 be  met  by  us.  It  is  mot  necessary  for
 me  to  recall  how  durmg  August  and
 September,  1965,  we,  the  whole  nation,
 stood  urtited  in  our  determination  to
 meet  the  challenge  of  Pakistan,  and
 I  would  also  say,  tharke  to  the  valour
 of  our  armed  forces  we  were  able  to
 reply  very  effectively  to  the  aggres-
 sion  which  Pakistan  dared  to  commit
 those  days.

 Shri  Hari  Vishau  Kamath:  People’s
 co-operation  also.

 Shri  Hethi:  I  said  so.  It  was  the
 unity  of  the  people,  the  united  will  of
 the  people,  the  united  determination
 of  the  people,  that  gave  the  Govern-
 ment  the  strength  to  fight  against
 Pakistan.  That  fact,  nobody  can  for-
 get  so  soon.

 Now,  at  that  time,  I  do  not  think
 anybody  looked  at  article  370  of  the
 Constitution,  whether  this  article  370
 at  all  comes  in  the  way  or  whether
 we  should  hesitate  even  for  a  moment
 to  drive  the  aggressor  out  of  Kashmir.
 Nobody  looked  at  the  copy  of  the
 Constitution,  because  we  believed  and
 we  firmly  believe  that  Kashmir  is  part
 of  India  and  Pakistan  has  no  right
 whatsoever.

 Shri  Gopal  Datt  Mengi:  What
 about  the  separate  Constitution  of
 Kashmir?

 Shri  Hathi:  Please  hear  me.  I  shall
 come  to  that.  I  am  at  one  with  all
 the  hon.  Members  who  have  expres-
 sed  their  sentiments.  On  that  account,
 I  am  perfectly  at  one  with  them.  There
 is  no  question,  and  there  can  be  no
 doubt  whatsoever.  Let  me  be  very
 frank  and  very  clear  about  this.

 Shri  Hani  Vishnu  Kamath:  Perhaps
 only  a  question  of  time.

 Shri.  Hathi;
 tion  of  time.

 It  49  not  only  a  ques-
 ft  shall  say  what.  it  is
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 actually.  Shri  Prakash  Vir  Shastri
 who  has  always  been  a  champion  of
 this  cause  and  who  had  brought  a
 Bill  last  time  atso,  has  spoken  very
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 -emphatically  and  emotionally  too,  on
 this  Bill.  He  referred  to  the  hostile
 activities  of  Pakistan.  He  also  refer-
 red  to  the  Tashkent  agreement.  We
 ‘were  and  we  are  a  peaceful  nation
 and  we  did  not  want  to  fight,  but  we
 fought  against  them  when  the  time
 came  and  when  it  was  thought  that
 there  can  be  a  possibility  that  the
 hostilities  could  cease  we  agreed  to
 eonclude  the  Tashkent  agreement.  We
 still  want  to  abide  by  the  letter  and
 spirit  of  the  Tashkent  agreement.  But
 of  late  we  have  noticed,  as  the  hon.
 Member  rightly  remarked,  the  state-
 ments  of  the  leaders  of  Pakistan.  We
 have  also  noticed,  as  the  Defence
 Minister  himself  said  in  the  House  the
 ether  day,  how  the  Chinese  are  hob-
 nobbing  with  Pakistan,  and  we  have
 seen  how  the  military  aid  that  they
 have  given  was  paraded  on  the  streets
 of  Rawalpindi.  We  have  taken  note
 of  al!  that,  and  therefore,  let  it  not
 be  said  that  we  are  not  awhte  of  al!
 these  things.  We  are  aware.  But  we
 still  hope,  as  was  said  by  the  Defence
 Minister  in  the  House  the  other  day,
 that  Pakistan  will  see  light  and  that
 they  will  also  see  that  it  is  in  the
 interest  of  Pakistan  herself—as  we!l  as
 in  the  interests  of  both  the  conutries—
 to  abide  by  the  Tashkent  agreement,
 and  that  she  will  abjure  the  use  of
 force  and  arms.  We  know  that  posi-
 tion,  and  we  are  alive  to  the  facts.

 Then  comes  the  question  that  this  is
 not  the  proper  time  when  the  present
 Bill  should  be  passed.  What  is  the
 object  of  this  Bill?  The  object  of  this
 Bill  is  this:  that  an  impression  :s

 -ereated  by  the  presence,  the  existence,
 af  article  370.  that  Kashmir  is  not  a
 part  of  India.  Now,  in  whose  mind
 fs  this  doubt  created?  Certainly  not
 in  the  mint!  of  the  people  of  India
 and  the  people  of  Kashmir  which  is
 2  part  of  India.  There  ts  no  doubt
 abut  it.  ff  there  was  a  doubt,—

 Shit!  Sham  Lal  Sataf:  Espetially  in
 Washriir,  there  is  a  feeling  growing.

 t  must  say  it  frankly.

 CHAITRA  ,  886  (SAKA)  ~  Bm  9228
 i

 Shri  Hathi:.If  there  was  a  doubt,—
 wel,  we  ali  pay  a  tribute  to  the  peopté
 of  Kashmir  for  what  they  have  doné
 during  the  hostilities.  We  should  pay
 them  a  tribute.

 An  hen.  Member:  That  is  a  diffe-
 rent  thing.

 Shrimatj  Tarkeshwari  Sinha;  What
 is  the  utility?

 Shri  Hathi:  I  am  coming  to  that.
 On  the  basic  question  we  are  all  one,
 There  is  no  doubt  about  it.  Let  me
 be  frank  and  let  me  tell  the  House
 that  I  am  at  one  with  all  the  senti-
 ments  expressed.

 Then  we  come  to  the  constitutional
 and  legal  interpretation  and  all  that.
 Because  this  is  a  Constitution  Bill  so

 matiy
 légal  interpretations  have  been

 cited  and  quoted.  Let  us  see  what  is
 the  legal  implication.  Firstly,  let  us
 take  thé  Constitutiin  of  India  itself.
 Does  it  riot  s#y  that  Kashmir  ig  a  part
 of  India?  Article  l  is  very  clear.  It
 says  that  “India,  that  is  Bhatat,  shall
 be  a  Unioh  of  States.”  Then,  it  says
 that  “The  States  und  the  territories
 thereof’  stall  be  as  cpecified  in  the  First
 Behedule.”  Therefore,  if  we  take  atti-
 cle  ,  at  the  very  beginning,  it  applies,
 just  as  article  370  applies,  to  Jammu
 and  Kashtiir.  Therefore,  according  to
 this  Constitution,  Jammu  and  Kashmir
 ig  8  patt  of  India.  There  is  no  ques-
 tion  about  that.  That  is  accepted,  ad-
 mitted  and  provided  for  in  the  Consti-
 tution.

 Now  the  question  comes  about  admi-
 nistrative  and  legal  application.  Hon.
 members  referred  to  the  election  law.
 So  far  ag  the  integration  of  the  various
 laws  and  adininistrative  systems  is  con-
 cerned,  article  $70  is  a  simpler  method
 of  applying  the  whole  of  the  Constitu-
 tion  and  of  the  various  laws  and  the
 entries  in  the  Sthednle;  it  does  away
 with  the  regular  amendment  of  the
 Constitatior.  Théte  have  béeh  Pre-
 sidefittal  Orééts  from  tine  to  tme
 beginning  right  from  950—ih  1950,
 1954,  1956,  1960,  96i,  1962,  964  and
 1965.  By  these  various  orders  of  the
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 President,  without  amending  the  Cons-  India.  Then,  we  also  see  that  in  res-
 titution,  it  has  been  possible  to  apply
 various  entries  and  laws  to  the  State
 of  Jammu  and  Kashmir.  It  ig  being
 done  and  it  can  be  done  not  by  amend-
 ing  the  Constitution,  but  under  a  Pre-
 sidential  Order.  Under  the  same
 order,  even  the  whole  article  370  can
 be  abrogated,

 As  hon.  members  know,  as  Sari
 Kripalani  also  said,  the  phrases  Prime
 Minister  and  Sadr-i-Riyasat  are  no
 more  used.  The  words  Chief  Minister
 and  Governor  are  now  used.  Now  he
 is  the  Governor,

 Shri  Tyagi:  Is  he  appointed  by  the
 President?

 Shri  Hathi:  Yes.  By  a  Presidential
 Order  in  November  1965,  he  shall  now
 be  appointed  by  the  President.as  in  the
 case  of  other  States.  The  Prime  Mini-
 ster  is  now  being  called  the  Chief
 Minister.  So  far  as  nomination  of
 Members  to  this  House  ig  concerned,
 as  I  said  the  other  day,  we  are  issuing
 a  Presidential  Order  whereby  direct
 elections  will  be  held.  Members  will
 not  be  nominated  and  the  Election
 Commission  will  be  in  charge  of  the
 elections  there.  The  functions  of  the
 Election  Commission  of  India  extend
 to  Jammu  and  Kashmir  not  only  in
 respect  of  elections  to  Parliament  and
 to  the  office  of  the  President  and  Vice-
 President,  but  also  to  the  elections  to
 the  State  Legislatures.  The  Election
 Commission  is  responsible  for  superin-
 tendence,  direction  and  control  of  these
 elections  also.  In  matters  involving
 interrpretation  of  the  Constitution,  the
 Supreme  Court  has  the  same  jurisdic-
 tion  in.  respect  of  Jammu  and  Kashmir
 as  in  respect  of  other  States.  The
 Supreme  Court  has  also  the  power  to
 grant  specia]  leave  to  appeal,  as  in  the
 case  of  other  States.  Regarding
 appointment,  removal  from  office.
 salaries  and  allowances,  the  service
 conditions  of  the  Judges  of  the  High
 Court  of  Jammu  and  Kashmir  have
 been  brought  on  par  with  those  of  the
 Judges  if  the  other  High  Courts  in

 Pect  of  the  Indian  Administrative  Ser-
 vice  there  is  a  common  cadre.  In  the
 Indian  Police  Service  also  there  is  now
 a  common  cadre.  The  provisions  of
 the  Constitution  of  India  extend  to
 Jammu  and  Kashmir  in  respect  of  the
 restrictions  on  practice  after  being
 appointed  permanent  judges,  transfer
 from  and  to  the  Jammu  High  Court
 and  other  High  Courts  and  in  the  mat-
 ter  of  removal  of  judges.  All  these
 High  Courts  are  now  under  the  supe-
 rintendance  of  the  Supreme  Court.  In
 +1958,  Jammu  and  Kashmir  fell  in  line
 with  the  other  States  by  accepting  ex-
 tension  to  it  of  the  scheme  of  two
 existing  All-India  Services,  namely,
 the  Indian  Administrative  Service  and
 the  Indian  Police  Service.  I  am  just
 narrating  these  things  to  show  that  in
 the  various  fields  of  administrative  set
 up  there  has  been  uniformity  and  that
 means  integration.

 Shri  Gopal  Datt  Mengi:  My  infor-
 mation  is  that  the  IAS  officers  serving
 in  Jammu  and  Kashmir  and  in  the
 rest  of  India  are  serving  under  diffe-
 reht  terms  and  conditions  and  not
 under  the  same  terms.

 Shri  Hathi:  We  have  JAS  officers
 working  there.

 Shri  Gopal  Datt  Meng}:  In  Jammu
 and  Kashmir  we  give  free  residences
 whereas  in  India  they  do  not  get  free
 residences.  In  Jammu  and  Kashmir
 we  deduct  Rs.  00  from  their  pay  for
 the  car  whereas  the  State  pays  Rs.  50
 to  the  driver  of  the  car  and  the  officers
 also  claim  DA  and  TA.

 Shri  Hathi:  Supposing  certain  faci-
 lities  are  given  because  of  the  terrain
 or  conditions  of  the  situation  that  does
 not  mean  that  the  common  Indian  Ad-
 ministrative  Service  cadre  is  not  there.
 It  is  a  very  minor’  point.  If  Rs.  00
 extra  are  given  for  serving  there,  that
 does  not  mean  that  the  whole  adminis-
 trative  set  up  of  the  IAS  and  IPS  has
 not  been  extended  to  Jammu  and
 Kashmir.  There  are  in  the  rest  of
 India  also  various  places  where  we
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 give  special  allowances  for  certain
 Posts  and  in  certain  places—for  exam-
 ple,  there  is  Andamans.  Therefore,  it
 is  not  that  that  takes  away  anything  or
 that  that  means  Kashmir  is  not  a  part
 of  India.

 What  I  say  is,  the  whole  problem  is
 of  the  integration  of  the  judicial  sys- tein.  the  legal  system,  the  administra-
 tive  system,  the  police  system,  the
 election  system,  the  industrial  system
 etc.  The  industrial  regulatiors  are
 applied  to  them,  the  labour  ‘aws  are
 applied,  custom  laws  are  apptied,  ex-
 cise  laws  are  applied,  post  and  tele-
 graphs  rules  are  applied,  All  india
 Radio  works  there  and  80  on,  Let  us
 see  what  is  the  full  picture  of  Jammu
 and  Kashmir  right  from  the  Governor
 who  is  now  appointed  by  the  President.

 Shri  Kapur  Singh:  What  about  the
 eraft  system?

 Shri  Hathi:  If  we  take  this  picture,
 the  Indian  Administrative  Service,  the
 Indian  Police  Service,  are  there.  The
 functions  of  the  Comptroller  and  Audi-
 tor  General  of  India  were  extended  to
 Jammu  and  Kashmir  in  the  same  year.
 Then,  the  federal  financial  integration
 which  has  taken  place  in  the  case  of
 the  other  States  was  practically  achiev-
 ed  fully  in  the  case  of  Jammy  and
 Kashmir  in  954  as  a  result  of  the  State
 Government  agreeing  to  the  application
 to  Jammu  and  Kashmir  of  a  large
 number  of  items.  As_  I  said,  the  ppe-
 rations  of  Union  departments  like  the
 Central  excise,  posts  and  telegraphs,
 civil  aviation,  All  India  Radio  etc.,
 have  been  extended  to  Jammu  and
 Kashmir  just  as  in  other  States.  Then,
 recently,  after  the  last  debate  on  the
 Bill  of  Shri  Prakash  Vir  Shastri  on  the
 same  subjfct,  we  have  applied  articles
 356  and  357  to  Jammu  and  Kashmir.
 That  means  that  we  can  have  presi-
 dent’s  Rule  in  Jammu  and  Kashmir.
 Any  time  it  is  necessary,  President's
 Rule  can  be  imposed  in  Jammu  and
 Kashmir.  It  is  not  as  if  it  has  to  be
 done  under  article  370.  Now  if  the
 President  has  the  power  to  administer
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 the  whole  State  directly,  who  can  say that  it  is  not  a  part  of  India?  Can
 anybody  say  that  the  Presidential
 Order  has  to  be  issued  only  under  arti.
 cle  370?  Articles  356  and  357  apply to  the  State  of  Jammu  and  Kashmir
 and  under  those  articles  President  can
 directly  take  charge  of  the  adminis-
 tration  of  that  State.

 st  सम  नानी  :  मेहरबानी  कर  के  बतायें
 कि  बाकी  क्‍या  रह  गया  है,  जिसके  लिए
 भाटिया  370  रखा  गया  है।
 SS  निकर  gem  gpd]
 ह  alas,  ड  AP)  s  Wren)

 [oa  W  ५,  rve  jas)  2०  ४
 Shri  Hathi:  Therefore,  we  have  said

 that  slowly  and  slowly  let  article  370
 be  eroded.  That  is  exactly  the  reply which  I  am  going  to  give.

 Shri  J.  B.  Kripalani:  Government
 have  swallowed  the  whole  camel.  Now
 Why  are  they  hesitating  to  swallow  a
 small  gnat?

 Shri  Hathi:  The  whole  question  is
 this.  There  is  a  method  and  that  is
 provided  in  article  370  itself.  Under
 that  very  article  whatever  is  left  ean
 be  done  by  a  Presidential  Orders;  we
 can  do  so.

 Shri  Tyagi:  Are  you  going  to  do  it?
 Shri  Hathi:  That  is  what  I  am  say-

 ing.  We  are  doing  it  and  we  shall  do
 it.

 Therefore,  I  am  not  in  the  least
 opposed  to  the  spirit  and  the  senti-
 ments  which  have  been  expressed  by
 the  House,  namely,  that  Kashmir  is  a
 part  of  India.  There  is  no  doubt  that
 the  provisions  of  the  Constitution
 should  be  applied  to  Jammu  and  Kash-
 mir.  But  my  only  objection  is  to  the
 way  or  method  suggested,  namely,  by
 deletion  of  article  370;  we  want  to  use
 the  powers  given  under  article  ‘$70.
 Therefore,  when  I  say  that  I  do  not
 agree  to  this  Bill,  let  it  not  be  misun-
 derstood  by  anybody  that  the  Govern-
 ment  is  opposed  to  the  principle.
 Government  is  one  with  the  sentiments
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 that  have  been  expressed.  The  only
 peint  of  dispute  is  about  the  mechanism
 to  be  used.  It  can  be  done  by  deleting
 article  370  by  arending  the  Constitu-
 tion.  But,  then,  article  368  comes  in
 the  way,  The  same  thing  could  be
 achieved  by  4  Presidential  order,  sbro-
 gating  it  or  by  applying  it.  One  by
 one  it  is  being  done.  I  assure  the
 House  that  it  will  be  done.

 I  would  not  like  to  touch  any  other
 point.  Becatse,  thére  is  no  fear  corn-
 plex  at  all,  what  the  other  countries
 will  say  and  so  on.  There  is  no  such
 question  at  all  as  to  what  Russia,
 Pakistan,  China,  UK  or  USA  will  say.
 There  is  no  question  of  any  fear  com-
 plex,  because  we  have  told  everybody
 that  Jammu  and  Kashmir  belongs  to
 India,  is  a  part  of  India.  We  have
 done  it  not  merely  by  Tegal  quibbles
 or  constitutional  quibbles  but  bv  acts
 and  deeds  which  we  did  in  September.
 There  can  be  no  doubt  about  it.
 Therefore,  I  would  inform  the  hon.
 Member  that  there  is  a  mechanism  and
 let  us  work  that.

 थी  'सिदेदवर  प्रसाद:  मंत्री  महोदय  ने
 बताया  है  कि  हमने  प्रभी  तक  झआाटिकल
 370  की  वजह  से  सारा  काम-काज  किया

 है  भोर  कुछ  करना  बाकी  है  ।  वह  बतायें
 कि  कया  कुछ  करना  बाकी  है  1

 शी  हाथी  :  मैंने  सब  कुछ  बता  दिया
 है।

 थी  प्रेफाशथीर  शास्त्री  :  उपाध्यक्ष  महिदूद,
 मैं  सबसे  पहले  धन्यवाद  देना  चाहता  हूँ
 झपने  र्म  सहयोगियों  को,  जिन्होंने  मेरे  इस
 विधेयक  की  समर्थन  करके  देश  की  भाव-
 माओं  का,  फ्लोर  विशेष  रूप  से  जम्मू-काश्मीर
 के  निर्दलियों  की  भॉवेनांधी  को,  यहां  १९
 प्रतिनिधित्व  किया  है।

 पिछली  बार  8 मार्च  को  जब  यह
 विधेयक  चर्चा के  लिए  इसे  लदंन  में भाषा,
 तो  उस  समग्र  लम झेंग  साते  सदस्य  इस  पर
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 बोले  ।  राज  जब  यह  विधेयक  यहां  पर
 थ्या  के  लिए  उपस्थित  है,  तो  इस  पर
 होते  वाला  चर्चा  में  बारह  सदस्यों  ने  भाग
 लिया  है।  सब  मिला  कर  उन्नीस  सदस्यों  ने
 इस  विधेयक  पर  भाषण  दिये।

 जी  हाथी  :  मुझे  भी  गिन  सी जिएं  1

 थ्री  प्र कोश बीर  शास्त्री  :  मैं  मंत्री  महोदय
 को  प्रति  रखता  हूं।

 ची  हाथी  :  क्यों?

 श्री  प्रे काश बीर  शास्त्री  :  जरगर  हस  विधेयक
 पर  बदलने  वाले  सदस्यों  की  संख्या  बीस
 मास  ली  जाये,  तो  समर्थक  लोगों  की  मेरी
 गिनती  थोड़ी  हो  जायेगी,  जिन्होंने  इसका
 विरोध  किया  है  उनमें  एक  बढ़  जायेगा।
 इस  विधेयक  का  तीन  व्यक्तियों  ने  विरोध
 किया  है--दो  ने  स्पष्ट  रूप  से  भ्र ौर एक  ने
 राधे  मन  से  |  राधे  मन  से  श्री
 खाडिलकर  ने  इसका  विरोध  किया  ।
 इस  प्रकार  ढाई  व्यक्तियों  ने  इस  विधेयक
 का  विरोध  किया  और  बाकी  साढ़े  सोलह
 व्यक्तियों  ने  हृदय  से  इसका  समर्थन  किया
 और  यंह  चाहा  कि  भारत  सरकार  भ्र पनी  उस
 पुरानी  भूल  को  सुधारे,  जो  कि  वह  भ्रठारह
 वर्षों  से करती  चली  कराई  है।  वह  हस
 संविधान  की  मरी  हुई  घारा  370  को
 हटा  कर  संविधान  की  पवित्रता  को
 सुरक्षित  रखे।

 श्री  खाडिलकर  ने  अपने  भाषण  में  “इन
 लेटर”  शब्द  का  इस्तेमाल  किया  ।  मगर
 मैं  उनकी  प्रेयसी  भाषा  को  सही  मान  लूँ,
 तो  क्या  मैं  उनसे  यहँ  पूछे  सकता  हूँ  कि
 गर  जीवित  भ्रंश  के  बीच  में  कोई  मृत  प्रेम
 उठी  कर  डले  दिया  जाये,  तो  क्या  जीवित
 वंश  को  पवित्रता  सुरक्षित  रह  सकेगी  ा
 उसके  भी  सड़ने  की  सम्भांवमा  हो  जाघेणी  |

 श्री  कपूर  सिह  की  बात॑  तो  मेरी  सर्कस
 में धाती  है  कि  बह  हंस  विधेयक  का  क्यों
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 विरोध  करते  हैं।  इसमें  केवल  शी  कपूर
 सिह  का  ही  प्रश्न  नहीं  है,  बल्कि  काश्मीर
 के  सम्बन्ध  में  उनकी  पार्टी  की  जो  बूष्ठभूमि
 रही  है,  जिस  प्राकार  पर  दौर  जिस  शश
 से  बह  काश्मीर  समस्या  को  समय  समय  पर
 देखती  रही  है,  उसको  जानते  हुए  मैं
 श्री  कपूर  सिंह  से  इससे  ज्यादा  शशि  ही
 नहीं  करता  था 1

 लेकिन  इस  सम्बन्ध  में  श्री  हिरेन
 मुखर्जी  के  विचार  सुन  कर  मुझे  थोड़ा
 आश्चर्य  जरूर  हुआ  1  पिछली  वार  जब
 इस  प्रकार  का  विधेयक  इस  सदन  में  भाया
 था,  तो  कम्युनिस्ट  पार्टी  ने  संविधान  के
 अनुच्छेद  370  को  हटाने  का  समर्थन  किया
 था।  लेकिन  इस  बार  श्री  हिरेन  मुकर्जी को
 नीति  में  परिवर्तन  हो  गया  है।

 एक  माननीय  संजय:.  चाइना  से  कोई
 डायरेक्शन  शाया  होगा  |

 ली  प्रकादाबीर  शास्त्री  :  मैं  नहीं  कह
 सकता  कि  चाहता  ने  अपना  रुख  बदल
 लिया  या  श्री  हिरेन  मुकर्जी  कौर  उनकी  पार्टी
 ने  जो  कि  उससे  इंस्पीरेशन  लेती
 है,  अपना  रुख  बदल  लिया?  मुझे  याद
 हैं  कि  जब  श्री  भूपेश  गुप्त  ने  राज्य  सभा
 में कहा  था  कि  युद्ध-विराम  रेखा  को
 अन्तर्राष्ट्रीय  सीमा  मान  लिया  जाये,  तो  मैं
 समझता  था  कि  शायद  यह  श्री  भूपेश  गुप्त
 की  अपनी  निजी  सूझ  हैं  कौर  इसी  आधार
 वर  उन्होंने  वह  सुझाव  राज्य  सभा  में
 रखा  है  ।  लेकिन  श्री  हिरेन  मुकर्जी  से
 यह  सुझाव  सुनकर  मुझे  लगा  कि
 कम्युनिस्ट  पार्टी  ने  ही  नीति  के  रूप  में
 इस  बात  को  स्वीकार  किया  है  ौर  बह
 इस  देश  में  इसके  लिये  मुकल  वातावरण
 अनाना  आहत  है।  जब  कम्युनिस्ट  कर्मी
 कोई  झाख्तेलन'  उठाती  है  यो  कोई
 आता वरुण  बसाती  है,  तो  केवल  भारत
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 की  चारदीवारी  तंक  सीमित  रह  कर  बेह  उस
 का  निर्णय  करती  हो--ऐसी  arr  महीं
 है  बल्कि  स्थिति  यह  है  कि  उसकी  प्रेरणा
 का  केन्द्र  बिन्दु  भारत  से  बाहर  रहता  है  ।

 श्री  मुकर्जी  ने  इस  बात  की  चर्चा  की  कि
 हमें  ताशकंद  की  भावना  को  रक्षा  करनी  है
 धौर  ताशकंद  में  जो  समझौता  हुला  है,  उस  की
 पृष्ठभूमि  में  हमें  इस  प्रकार  का  निर्णय  नहीं
 लेना  चाहिए  ।  मुझे  पता  नहीं  कि  क्‍या
 श्री  हाथी  श्लोक  शी  मुकर्जी  भी  भी  ताशकंद
 समझोते  को  जीवित  मानते  हैं  ?  जब  कि
 पाकिस्तान  के  राष्ट्रपति,  भ्रयूब,  कौर  बिदेश
 मंत्री,  भुट्टो,  के  वक्तव्य  हमारे  सामने  हैं  धौर
 स्वयं  प्रतिरक्षा  मंत्री  ौर  विदेश  मंत्री  इसी
 सदन  में  कह  चुके  हैं  कि पाकिस्तान  की  भोर  से
 ताशकंद  समझोते  का  उस  प्रकार  पालन  नहीं
 किया  जा  रहा  है,  जिस  प्रकार  से  कि  किया
 जाना  चाहिए  ।  इस  स्थिति  में  ताशकंद
 समझौते  का  रेफरेंस  दे  कर  संविधान  की
 मरी  हुई  घारा  370  को  हटाने  के  सम्बन्ध  में
 उस  को  बीच  में  लाना  कहां  तक  उचित  है  ?
 Shri  Hathi:  I  never  said  so.  On  the

 contrary  I  said  that  Shri  Prakash  Vir
 Shastri  referred  to  this.  I  never  said
 this.  I  repeated  what  the  Defence
 Minister  stated  in  the  House.

 Shri  Kapur  Singh:  Do  you  repu- diate  Tashkent  Agreement?
 Shri  Hathi:  No,  no.  We  would  cer-

 tainly  abide  by  it.  But  if  Pakistan
 does  not  see  the  light,  then  I  repeated what  the  Defence  Minister  said.

 थी  बरकादाबोर  जीसी :  मुन  बड़ी
 प्रसन्नता  है  कि  श्री  हाथी  उसी  भाषा  का
 प्रयोग  कर  रहे  हैं,  जिस  भाषा  में  हमारे
 प्रतिरक्षा  मंत्री  कौर  विदेश  मंत्री  न ेरावलपिंडी
 सम्मेलन  शौर  चीनी  राष्ट्रपति  के  पाकिस्तान  के
 दौरे  के  बाद  ताशकंद  समझौते  के  सम्बंध  में
 शाइनी  भाव ला नों  को  व्यक्त  किया  है  !  मुझे
 खुशी  है  इत  वात  की  भी  कि  भारत  संस्कार
 धीरेधीरे  वास्तविकता  को  समि  लगी  है  ।
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 [श्री  प्रकाशवीर  शास्त्री]
 लेकिन  जो  बात  मैं  विशेष  रूप  से  कहना

 चाहता  हूं,  वह  यह  है  कि  जब  श्री  हाथी  यह
 कहते  हैं  कि  संविधान  की  जितनी  भी  धारायें
 हैं,  उन  के  राडार  पर  जम्मू-काश्मीर  राज्य
 हमारा  भ्र भिन्न  रंग  है,  तो  मैं  मोटी  सी  भाषा  में
 उन  से  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  जम्मू-काश्मीर
 की  जनता  की  हृदय  की  भावना  का  सही
 प्रतिनिधि  व  इस  सदन  में  बैठे  हुए  जम्मू-
 काश्मीर  के  छः  सदस्य  करते  हैं,  या  प्राय  लोग
 करते  हैं,  जो  जम्मू-काश्मीर  के  भ्र ति रिक्त
 भारत  के  दूसरे  भागों  के  निवासी  हैं  भ्र ौर
 जम्मू-काश्मीर  की  जनता  से  जिन  का  उतना
 सम्पर्क  नहीं  पड़ता  है,  जितना  कि  उन  लोगों
 का  पड़ता  है  ।  इसी  सदन  में  उपाध्यक्ष  जी,
 जम्मू  कौर  काश्मीर  के  6  प्रतिनिधि  सदस्य  हैं,
 छः:  में  से  पांच  व्यक्ति  थे  हैं,  जिन्होंने  बड़े
 स्पष्ट  भाव  से  यह  बात  कही  है  कि  संविधान
 की  घारा  370  रखने  में  जम्मू-काश्मीर  के
 लोगों  के  मन  में  बराबर  यह  सन्देह  बना
 हुआ  है  कि  हिन्दुस्तान  की  सरकार  क्‍या
 हमारी  स्थिति  उसी  प्रकार  समझती  है,  जैसी
 भारत  की  दूसरे  राज्यों  की  स्थिति  समझती
 है,  या  हमारी  स्थिति  में  कुछ  अन्तर  समझती  है  ।

 श्री  गोपाल  बल  मांगी  :  छठे  भी  इस  से
 सहमत  हैं  |

 श्री  प्रकाश वीर  शास्त्री  :  लीजिये,  छठे
 सदस्य  भो  जिनको  बोलने  का  समय  नहीं  मिल
 सका  वे  भी  इस  विचार  धारा  3  सहमित  हैं  1
 जब  जम्मू-काश्मीर  के  सब  प्रतिनिधि  यह
 बात  कह  रहे  हैं  तो  मैं  समझता  हूं  कि  श्री  हाथी
 राज  नहीं  तो  कल,  इस  बात  को  ज़रूर  सोचेंगे  |
 जैसा  श्री  समनानी  ने  कहा  कि  हम  ने  ऐसा
 कौन  सा  गुना ह्‌  धौर  पाप  किया  है  कि  i8  साल
 संभव  तक  हमारे  भविष्य  को  आप  में  बीच
 में  लटका  कर  रखा  हुमा  है।  परमात्मा  के
 लाम  पर  हमारे  लिये  न  सही  कम  से  कम
 हमारी  इन  सन्तानों  पर  तो  तरस  खाइये,
 संविधान  की  370  घारा  को  हटा  कर  जम्मू-
 फाश्मीर  के  निवासियों  के  मन  से  उस  संदेह
 को  टूर  कीजिये  ।  मैं  खुश  होता  यदि  श्री  हाथी,
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 श्री  समनानी  के  सन्देह  का  किसी  प्रकार
 निराकरण  कर  पाते  ।  जब  वह  यह  कहते  हैं  कि
 हम  ने  संविधान  क्री  अमुक  धारा  को  लागू
 क्र  दिया  है,  इलेक्शन  कमीशन  का  अ्रधिकार
 बढ़  गया  है,  राष्ट्रपति  शासन  की  धारा  लागू
 हो  गई  है।  मैं  यह  बात  स्पष्ट  भाषा  में  पूछना
 चाहता  हूं  कि  बाप  यह  तो  बताइये  कि  भी
 कौन  से  ऐसे  शौर  कानून  शेष  हैं  जो  जम्मू-
 काश्मीर  में  लागू  नहीं  हो  पाये  हैं  ?  कौर  वे
 क्यों  लागू  नहीं  हो  सके  ?  इस  का  कारण  मैं
 भारत  सरकार  से  पूछना  चाहता  हूं  t

 जम्मू-काश्मीर  भारत  का  भ्र भिन्न  रंग  है,
 जैसे  दूसरे  राज्य  हैं,  तो  भाप  यह  बताइये  कि
 जब  यहां  कानून  बनता  है  तो  श्राप  उस  में
 यह  क्‍यों  लिखते  हैं  “एक्सेप्ट  जम्मू  एण्ड
 काश्मीर'  t  ऐसी  स्थिति  में  हम  कैसे  मानें  कि
 बाप  के  कानून  वहां  पर  लागू  हो  रहे  हैं  ।
 आप  यह  स्थिति  भ्र पने  भाषण  में  स्पष्ट  नहीं
 कर  सके.  हैं  t

 दूसरी  बात  श्री  हाथी  ने  भ्र पने  भाषण
 में  कही  ध्रौर  जिसको  सुनकर  मुझे  झ्राश्चर्य
 हुमा  |  ।  इस  बात  को  तो  उस  समय  ही  कह
 दिया  था  जब  कि  इस  सदन  में  यह  विधेयक
 पाया  था  और  उस  समय  श्री  नन्दा  ने  कुछ
 घोषणायें  भी  की  थीं  ।  मैं  साशा  कर  रहा
 था  कि  गृह-कार्य  मंत्री  राज  कुछ  नई  घोषणायें
 करेंगे  जो  जम्मू-काश्मीर  के  लोगों  के  हृदयों
 को  शान्ति  देने  वाली  होंगी  ।  इस  सदन  को
 पता  लगेगा  कि  इस  मरी  हुई  घारा  को  बह
 हटा  रहे  हैं  तथा  भारत  सरकार  8  सदस्यों
 में  से  i6  सदस्यों  के  समर्थन  के  बाद  दो-तीन
 कदम  तो  भागे  जायेगी,  लेकिन  मुझे  दुख  है  कि
 वही  घिसे-पिटे  शब्द  दोहरा  देने  के  अलावा,
 जो  उस  समय  बन्दा  जी  ने  कहे  थे,  श्री  हाथी
 कोई  नई  बात  नहीं  कह  पाये  |

 तीसरी  लीज़  जो  मैं  ने  उस  दिन  भी
 कही  थी  कौर  मैं  अपेक्षा  करता  था  कि  हाथी
 साहब  निश्चित  रूप  से  उत्तर  देंगे  ।  श्राप  ने
 बहा  पर  राष्ट्रपति  शासन  लागू  करने  का
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 निश्चय  किया  था  ।  तो  क्‍या  is  महीनों  में
 इस  प्रकार  की  कोई  स्थिति  वहां  पर  नहीं
 भाई,  जिसमें  यह  सोच  सकते  कि  जम्मू-काश्मीर
 में  राष्ट्रपति  का  शासन  लागू  करने  के  सम्बन्ध
 में  कोई  कार्यवाही  करते  ।  यह  स्थिति  तब
 ही  भा  जानी  चाहिये  थी  जब  वहां  घुसपैठिये
 जाये  थे  ।  श्राप  यह  कहते  हैं  कि  घुसपैठियों
 का  पता  चला  अगस्त  में,  जब  कि  आप  ने
 उनके  ख़िलाफ़  कार्यवाही  करनी  शुरू  की  t
 लेकिन  जम्मू-काश्मीर  के  चीफ़  मिनिस्टर  ने
 कहा  है  कि  हम  ने  मई  महीने  में  भारत  सरकार
 को  खबर  दे  दी  थो  कि  जम्मू-काश्मीर  में
 चुसपैठिये  श्र  गये  दे  ।  सवाल  यह  है  कि
 जम्मू-काश्मीर  के  चीफ़  मिनिस्टर  सही  बोलते
 हैं,  या  भारत  सरकार  के  गृह  मंत्री  सही  बोलते
 हैं  ?  दोनों  में  से  किसका  वक्‍तव्य  सही  है  ।
 इस  बात  का  भी  निर्णय  होना  चाहिये  ।

 जम्मू-काश्मीर  के  गृह  मंत्री  कभी  कुछ
 दिन  पहले  भ्रपनी  ग्रसेम्बली  में  कहते  हैं  कि
 हम  को  तीन  साल  पहले  यह  पता  था  कि
 पाकिस्तान  हमला  करने  वाला  है  ।  पाकिस्तान
 हमले  की  तैयारी  कर  रहा  है  |  इतनी  सारी
 सूचनायें  रखने  के  बाद  भी  हम  इस  प्रकार
 सोते  रहे  ।  घुसपैठिया  वहां  पर  बराबर  कराते
 रहे  भोर  भाप  को  कोई  पता  नहीं  ।  तीन-तीन
 गुप्तचर  विभाग  वहां  पर  बैठे  रहे  इन  कानूनों
 कै  लागू  करने  का  लाभ  क्या  हुमा  ?

 आज  जो  स्थिति  जम्मू-काश्मीर  की  है,
 तबा  वहां  के  कांग्रेस  के  भी  मेम्बर  मांग  कर  रहे
 हैं,  वहां  को  दूसरी  पार्टियों  के  सदस्य  भी  मांग
 कर  रहे  हैं  कि  जम्मू-काश्मीर  की  सरकार
 जम्मू-काश्मीर  का  एडमिनिस्ट्रेशन  सम्भालने
 में  समर्थ  नहीं  है,  भारत  सरकार  और  कुछ
 न  करे  तो  कम  से  कम  इतना  प्रवीण  करे  कि
 सामानों  की  रक्षा  का  दायित्व  अपने  हाथ
 में  ले  वह  देखे  कि  किस  तरह  से  इन्फिल्ट्रेटर्स
 हां  पर  जाते  हैं  शौर  जाते  हैं  पह  भारत
 सरकार  का  दायित्व  होता  चाहिये  |  जम्मू-
 काश्मीर  सरकार  पर  यह  बात  नहीं  छोड़नी
 चाहिये  ।  मैं  सोचता  था  कि  इन  सब  बातों

 के  बारे  में  गृह-कार्य  मंत्री  झपने  भाषण  में
 उत्तर  देंगे,  लेकिन  जयसु  खलाल  हाथी  जो
 विद्यानों  में  गम्भीर  हैं,  कौर  शरीर  से  भी
 गम्भीर  हैं  :  राज  उनके  भाषण  से  जितनी
 निराशा  हुई  है,  मैं  समझता  हुं  कि  भव  से  पहले
 हस  प्रकार  उनके  भाषणों  खे  कभी  निराशा
 नहीं  हुई  ।  लेकिन  फिर  भी  उपाध्यक्ष  जी,
 भारत  सरकार  जो  भूल  कर  रही  है,  मैं  उसको
 नहीं  दोहराना  चाहूंगा  ।  पिछली  बार  भी
 जब  यह  विधेयक  पाया  था  तो  मैंने  कहा  था
 कि  मैं  नहीं  चाहता  कि  दुनिया  के  सामने
 यह  बात  जाये,  कि  संविधान  की  इस  धारा  को
 हटाने  के  लिये  संसद  में  विधेयक  पाया  कौर
 उस  पर  इस  संसद  के  कुछ  सदस्यों  ने  दलगत
 प्रभावों  प्रकार  उसका  विरोध  किया  कौर  फिर
 बह  पास  नहीं  हो  सका  a  मैं  राष्ट्र  की  एकता
 कौर  जम्मू-काश्मीर  के  लोगों  की  भावना
 का  भी  प्रदान  नहीं  होने  देना  चाहता  ।
 मैं  चाहता  हूं  कि सरकार  झगर  इस  विधेयक
 को  स्वीकार  नहीं  करती  तो  कम  से  कम  इस
 प्रकार  का  पग्लाश्वासन  दे,  जैसा  श्री  हाथी  ने
 कहा  है  कि  वह  इस  विधेयक  की  भावना  से
 सहमत  हैं  इतना  तो  बताइये  कि  इस  मरी
 हुई  धारा  को  कब  तक  संविधान  में  रखा
 जायगा  ।  क्‍या  विशेष  कठिनाई  है  जिसकी
 वजह  से  इस  धारा  को  श्राप  नहीं  हटा  पा  रहे
 हैं  भ्रमर  यह  कारण  श्राप  बता  देते  तो  भी
 सन्तोष  के  लिये  पर्याप्त  होता  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं,  उपाध्यक्ष  महोदय,
 सरकार  जैसी  भूल  न  करते  हुए,  इस  विधेयक
 को  वापस  लेने  को  अनुमति  चाहूंगा  ।  यह
 विधेयक  हस  सदन  में  चाहे  राज  स्वीकार
 न  हो  सका  लेकिन  सरकार  भपने  कर्तव्य
 से  बच  नहीं  सकती  ।  सरकार  अपने  कर्तव्यों
 को  महसूस  करे  भौर  इस  बिल  को  स्वीकार
 नहीं  करना  चाहती  तो  कम  से  कम  घारा  370
 को  हटाने  के  बारे  में  भ्रेपनी  धोषणा  कर  दे
 और  जल्दी  हो  इस  भूल  का  प्रायश्चित  करते
 हुए  सरकार  अपनी  शोर  से  इस  प्रकार  का
 विधेयक  लाये  ।  मेरे  इस  बिल  में  यदि  को
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 दुर्बलता  रह  गई  है  को  वह  भरमे  विधेयक  में.  17.49  bes.
 उस  दुर्बलता  को  दूर  करके  रखे।  CONSTITUTION  (AMENDMENT)

 इस  प्रकार  श्री  हाथी  के  वक्तव्य  से  भ्रपनी
 असहमति  तथा  निराशा  व्यक्त  करते  हुए
 मैं  सदन  से  इस  बिल  को  वापस  लेने  की
 प्रयुक्ति  चाहूंगा  ।

 Mr.  Deputy-Speaker:  Is  Shri  Vishwa
 ional  Pandey  pressing  his  amend-
 ment?

 Shri  Vishwa  Nath  Pandey  (Salem-
 pur):  No,  I  seek  leave  of  the  House
 to  withdraw  it.

 Mr.  Deputy-Bpeaker:  Has  the  hon.
 Member  leave  of  the  House  to  with-
 draw  his  amendment?

 Several  hon.  Members:  Yes.
 Amendment  No,  |  was,  by  leave,

 withdrawn.
 Mr.  Deputy-Speaker:  Has  Shri

 Prakash  Vir  Shastri  leave  of  the
 House  to  withdraw  his  Bill?

 Several  hon.  Members:  Yes.
 The  Bill  was,  by  leave,  withdrawn.

 37.48  bra

 RELEASE  OF  A  MEMBER

 Mr.  Deputy-Speaker:  I  have  to  in-
 form  the  House  that  the  Speaker  has
 received  the  following  communication,
 dated  the  30th  March,  1966,  from  the
 Superintendent,  Central  Prison,
 Hyderabad:

 “I  bBave  the  honour  to  inform
 you  that  Shri  Laxmi  Dass,  Mem-
 ber,  Lok  Sabha,  who  was  detained
 in  this  jail  has  been  released
 from  detention  on  the  29h  March,
 9€6.”
 Shri  Hari  Viehou  Kamath  (Hoshan-

 gabad):  Not  on  parole?
 Mr.  Deputy-Speaker:  Released.
 Shri  Hari  Vishau  Kamath:  If  it  is

 ‘released’,  then  #  is  all  right.

 (Amendment  of  articles  75  and  64)
 by  Shri  Hari  Vishnu  Kamath

 Sori  Mari  Vishny  Kamath  (Hoshan-
 gabad):  Mr.  Deputy-Speaker,  Sir,
 after  such  a  scintillating  debate  on  the
 vital  issue  of  Jammu  and  Kashmir,
 the  integration  of  that  Btate  with  the
 rest  of  the  Indian  Union  and  the  cog- nate  issue  of  the  repeal  of  article  370, I  beg  to  move:

 “That  the  Bil  further  to  amend
 the  Constitution  of  India,  be  taken
 into  consideration.”

 This  Bill  is  a  simple  one  and  non-
 consvoveraial,  and  I  am  sure  Govern-
 ment  will  have  no  difficulty,  and  the
 House  will  have  even  less  difficulty,
 in  accepting  it.  The  Statement  of
 Objects  and  Reasons  makes  it  clear
 that:

 “The  highest  traditions  of
 arliamentary  democracy,  with  a

 ‘al  set-up,  id  that  the
 Council  of  Ministers  at  the  Centre
 and  in  the  States  should  consist
 mostly  of  members  who  are
 directly  elected  by  the  people,  and
 that  the  Prime  or  Chief  Minister
 should  in  no  circumstances  be  a
 member  who  has  been  elected
 indirectly.”

 The  relevant  articles  of  the  Con-
 stitutien  which  I  seek  to  amend
 through  this  Bill  are  articles  75  and
 ‘164  article  75  pertaining  to  the  Parlia-
 meet  or  the  Union  legislature,  and
 article  264  relating  or  pertaining  to
 the  State  legislatures.

 While  moving  this,  I  do  not  wish
 to  draw  any  invidioug  comparisoss
 between  the  so-called  Lower  Hour
 and  the  so-called  Upper  House.  Thet
 is  only,  political  parlanee  mere  or
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 less.  In  the  Constitution,  these  words
 ‘Lower  House’  and  ‘Upper  House’  do
 not  find  a  place.  These  words  have
 become  current  coin  only  by  long
 usage  in  other  countries.  I  do  not
 wish  to  go  into  the  history  or  the
 genesis  of  these  terms  because  that  is
 not  germane  to  the  provisions  of  the
 Bill.  May  I  have  your  undivided
 attention,  Sir,  either  yours  or  that  of
 Shri  Sham  Lal  Saraf  who  is  taking
 the  Chair?

 Shri  Bhagwat  Jha  Asad  (Bhagal-
 pur):  We  are  all  attention.

 The  Minister  of  State  in  the  Minis-
 try  of  Home  Affairs  and  Minister  of
 Defence  Supplies  in  the  Ministry  of
 Defence  (Shri  Hathi):  We  are  hearing
 him.

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  The
 Chair  is  more  important  or  at  least
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 equally  important.

 7.5  hrs.

 (Smrr  Sam  Lat  Sarar  in  the  Chair}

 कमी  कप्र  सिह  :  (लुधियाना)  सभापति
 महोदय,  सदन  में  गणपूर्ति  नहीं  है  ।

 Mr.  Chairman:  The  bell  is  being
 Tung.  The  House  stands  adjourned  till
 l!  am.  on  Monday,  as  there  is  no
 quorum.

 7.53  brs.

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till
 Eleven  of  the  Clock  on  Monday,  Aprit
 4,  966/Chaitra  14,  888  (Saka).


